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 श्री  नरेन्द्र  पी०
 डा०  लक्ष्मी  नारायण

 नथुनी  श्री
 श्री  go

 नरेन्द्र  श्री  (ag)  श्री  एस०  बी०
 श्री  श्रमृत  )  श्री  चन्द्रकान्त

 श्री
 लक्ष्मीनारायण  श्री  डी०  बी०

 श्री  एस०  एच०  (aycaTz)  oft  बालासाहिब  बिखे  arranra )

 4
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 श्री  a  एस०  (Tex)
 श्री  हेमवती  नन्दन

 श्री  विजय  कुमार  एन०  श्रीमती  कमला  (BATT)

 श्री  एस०  डी०  श्री  (  दावंगेरे

 श्री  रामेश्वर  श्री  चित्त

 श्री  राम  बिलास  श्री  ज्योतिमंय

 श्री  पी०
 )

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ

 पार्वती  श्रीमती  श्री  मनीराम

 श्री  मोहन  लाल  (aut)  श्री

 श्री  जनादेन  बाल  श्री  प्रदूमन  किशोर  )

 पुल्लय्या  श्री  दारूर  )  श्री  )

 श्री  टी० श्री  afer

 श्री  पी०  वी०  वीरेन्द्र  प्रसाद  श्री

 श्री  श्रमर  राय  (aafaerz)  श्री  गंगाधर  अप्पा

 श्री  गणनाथ  श्री  जेना

 श्री  ए०  ई०  टी०  निर्देशित श्री  faa  मोहन

 श्री  के ०  ग्रांग्ल  भारतीय

 श्री  रामकंवर फ

 फजलुर  श्री  श्री  नाुनासाहिब

 श्री  राजगोपालराव  )

 श्री  ort  श्री  यशवन्त

 बुजराज  श्री फिरंगी  श्री

 ब्रह्म  प्रकाश
 a

 a
 बटेश्वर  श्री  (are  श्री  भागीरथ  (waar)

 श्री  To  श्रार०  ( fra arr)  श्री  मनोरंजन  (wear
 श्री  जी०  एम०

 द्वीप
 श्रीमती  रणुकादेवी  भगत  श्री

 श्री  सुरजीत  सिंह  श्री  दीनेन

 श्री  जे०  ato

 श्री  किरित  बिक्रमदेव
 श्री  ः  सिंह

 श्री  पालस  भारत

 श्री  देवकान्त  श्री  (WwWeERTTT ) )
 श्री  वेदब्रत  श्री  जी०  (esa)

 प्रकाश  (wyTaT)  |  ह

 बलवीर  चौधरी

 बशीर  अहमद  श्री  (HazzT)  श्री  घनिक
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 श्री  मुकुन्द  (Fay)  श्री  विजय

 (erm)
 मोहम्मद  हयात  ती त

 बान  बोर  ग्रा) माघपुर ) ह चलित
 lo  (uTTaTs  दक्षिण

 ी  रघुवीर  fra

 ि
 प्राम

 मछ

 wire
 श्री  a

 a  मुख्तियार सि
 RE  जगदम्वी  प्रसाद  131)

 धना  रामचन्द्र
 ATE  ज्ञानश्वर  प्रसाद

 लकार्जुन  ध्रा  (  मडक  )
 We  नर  स्

 =
 श्री  त्रिजय  कुमार  ी  पाद

 लाल

 महाट
 श्री  Alo  श्रार०  (

 a
 1,  श्री  के०  एल०  (a

 राम  नरेश
 )

 रूप  नाथ  fag  ( TATE ) )
 श्री  हरि  शंकर

 —  १  पी  विनायक  प्रसाद
 |  डा०  सरोजिनी  (mM

 श्री  )

 शरद

 नी  हकम दव  नाराय
 )

 मा  श्री  mem  साहिब
 श्री

 माथ  जगदाश  प्रसाद  oa
 श्री

 थ्रो  लक्षमण राव  )

 )

 z
 ल  राजाराम  शक  रट

 ™

 थ्री  Fo  रघबीर  सिंह  श्री  (xteta

 श्री  केँ। ०  ( 41  Fo

 re
 पी०  जा०  गाघी  नर  }  q  श्र्का  रामचन्द्र

 श्री  सैयद  काजिम  श्र  ह  |  |  ॥  सह  शा  (a

 द  |
 श्री  नाधुराम  प्री  वयालार

 थ्री  गोबिन्द  राम  प्रताप  fag

 1  द  श्री  काजी श्री  जनेश्वर  ( Q
 श्रीमती  अहिल्या  पं

 श्  जी०  एस०  ( feears

 श्वा  इयामनन्दन  त्तर  मध्य  )

 ह  केश  आर०  एन०
 colt) Taw,  समर  ( asst)

 श्री  गोविन्द  )
 श्री

 ava  (Tala) श्री  कटियां

 फ़ादर  एन्थनी
 श्री  बो०  (arate

 राहरी  श्री  गोडे  राज  केशर  fag,  श्री  भ

 श्री  रत्न  fae  दक्षि श्री  एस०  जी०

 गसन  शा  «To  )
 के ०  To

 श्री cara  चौधरी

 श्री  कसुमा  कृष्ण  (aTeaTgTH ) )
 श्री  to  ve

 श्री  पी०  ato  जी०
 मूर्ति, ध्ध्

 श्री  एम०  बी०  चन्द्रशेखर  (THT )
 श्री  wat  सिह  भाई श्री  श्रार०  क े०  )

 श्री  नागेश्वरराव  डा०  भगवान  दास  )
 va  at it  प्रस्  भाई  or re) 7 राठाः

 (7a ast  )

 श्री  प्नार्‌ ०  राम  )



 लाक  se
 ek apn sees

 ee

 प्रांगल श्री  wien  निर्देशित

 गम ग
 |
 fag, ater

 er
 भारतीय )

 पा०  मध्य )  )
 लाना

 ceo

 रामजी  सिद्ध  To  )
 = i 1

 श्र
 म

 एप्  ्रार०

 दो  mat
 ve

 |  हहान )
 राग

 समेट
 नह

 (firctete) (mera ) y (arfaert)

 नत
 ae

 थी राम
 ४

 लाल  Al
 रसापति मि  Al

 श्री  लालर्ज  ज
 चा  व  स्कर  थी  निहार  करी

 श्री  ऋण

 a
 श्  बाका

 राम  श्र  एन  थ्

 राम  श्री  पी०  एस
 पिंगस्टोन  शलांग )

 पीलगिरी

 राम  ट  श्री  (azz

 रामास्क  क  rx  लयम  )
 पव  ar  |  कापडवज

 गल  अ
 रामार

 Te « ०

 श्री
 ा  (T4  ग  aq  eto  पी०

 राय  rai  शकर  Ley  ्य
 =<  a 2

 मंदा  प्रसाद  ्र

 णवराम  rq  चन्द

 ry सरदीश  स
 )

 slat
 श  थ  व्म  बज  लाल

 मुन्द
 सब  घुना  ह  नपुरी )

 सत्यनारायण  क  ग्वाः

 न्ञाथ  बन्द  |

 my  वार जनगाम  कॉंडाला  |  खम्मम  बाद )
 || || ्र  (  महबूबनगर )

 aza  बिहार  )
 पा

 श्र कि
 कना  राम  )

 पी  ०  अ  कीनीड  (4  पतला  )  11  )

 पी०  वी०  नर  सिह  वीरभद्र  ः  बल्लारी )
 दक्षिण ne  पती  alo  राधाबाई  श्रानन्द  )  - aazua 7 :  वि ता

 1  राज  त्रिश्वेश्वर  (7  वेंकटस्वामी  15.0  दूदीपेट
 Al

 राही  राम  लाल  )  feet हे
 ग्रॉंगोल  )

 वि एम  रामगोपाल

 एस०  ग्रार०  aah) )  देव

 ५ 1  श्र  कर  aaa  (  कुड्डापाहे  श्री बी
 1.0

 (st)
 डो  to  ज्रह्मानन्द  सारावप

 oe

 विजय  भा  wat,  wae  सिपर

 श्री  जी०
 स  1  wat,  श्री  र

 थी  जी०  )  शांति  देवी  (arr)

 श्री  पी०  श्री  दया  राम  ( Hearare ) )
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 (Saka)

 डा०  महादीपक  fag  श्री

 एस०  के ०  श्री  एच०  एल०  पी०  )

 eu nw Ie,  श्री  भानु  कुमार  श्री  महामाया  प्रसाद  (qear)
 श्री  रामघारी  श्री  सचिन्द्र  लाल

 श्री  यमुना  प्रसाद  श्री  माधवराव

 श्री  डी०  पी०  श्री  पण
 श्री  सुरत  बहादुर  श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 fare,  श्री  पी०  श्रण्णासाहिब  श्री  ato  एम०
 श्री  सुखेन्द्र  fag,  श्री

 शिव  सम्पति  श्री  (<raeTs  श्री  बी०  एम०

 श्री  मदन  लाल  सुन्ना  श्री  go
 Bl  एन०  के ०  श्री  सी०

 श्री  विनोदभाई  श्री  रामजी  लाल

 शेर  प्रोਂ
 श्री  सुरेन्द्र  झा

 श्रीमती  रानों  एम०  सुरेन्द्र  at  (aTEwerT<)
 श्री  वाई०  श्री  ( AFaTaT )

 श्री  टी०  एस०  श्री  के०  (Ute)
 श्री

 सुर्य  नारायण  श्री
 श्री  श्रार०  पी०

 श्री  प्रफुल्ल  चन्द्र
 स  श्री  रोबिन  )

 श्री  पी०  ए०  श्री  इब्राहीम  सुलेमान

 श्री  पी०  एम०  श्री  मनोहर  लाल  )

 श्री  रूप  लाल सैयद  डा०  वी ०  To

 सईद  श्री  सोमसुन्दरम्‌ , श्री एस० डी० श्री  एस०  डी०
 प्रो ०  शिव्बनलाल  (FER)  श्री  एस०  एस०

 श्री  देवेन्द्र  श्री  सी०  एम०  (xgret) )

 श्री  जगन्नाथ  प्रसाद सत्यदेव

 श्री  दरोनमराजू  )
 श्री  सिद्धरामेश्वर

 श्री  शाक्ति  डा०  सुब्रह्मण्यम
 श्री  महेन्द्रनारायण  श्री  झ्रार०  alo

 श्री  दौलतराम

 श्री  शिव  नारायण  श्री  राम  (ae)

 श्री  हरिकेश  श्री

 श्री  शशांकसेखर  हरेन  श्री

 श्री  वी०  जी० श्री  लारंग

 श्री
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  (317Zz)

 श्री  wae  fag  श्री  wo  एम०

 सामन्त  श्री  पदमचरण  श्री  )
 श्री  wey  हुकम  श्री

 श्री  ए०  के०

 श्री  गदाधर

 श्री  के०  एस०

 डा०  ato  एन ०  )  श्री  wa  बहादुर
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 लोक  सभा

 अध्यक्ष

 श्र्वं  क०  एस०  हगड़

 उपाध्यक्ष

 श्री  गोड़े  मुराहरि

 सभापति  तालिका

 श्री  घीरेन्द्र नाथ  बसु
 श्वा  लाव  SIGs श्री  धरी

 श्री  एम०  सत्यनारायण राव

 श्री  हारिका नाथ  तिवारी

 सचिव

 श्री  झ्रवतार  fag  रिखी

 भारत  सरकार

 मंत्रिमंडल  के

 प्रघान  मंत्री  श्री  मोरारजी  देसाई

 गह  मंत्री  श्री  चरण  सिंह

 रक्षा  मंत्री  श्री  जगजीवन

 सूचना  प्रसारण मंत्री  श्री  लाल  कृष्ण  प्रडबाणी

 कृषि  wiz  सिचाई मंत्री  श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला

 रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा

 श्री  सिकन्दर बख्त निर्माण  श्रीर  श्रावास  तथा  पूति  शर  पुनर्वास  मंत्री  -

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कायें  मंत्री  श्री  शांति  भषण

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र

 रेल  मंत्री  प्रो०  मध  दण्डवते

 वाणिज्य  तथा

 तगर  भीर  egret
 श्री  मोहन  धारिया

 उद्योग  मंत्री  ay  जाज  फना  डस

 पर्यटन  पर  नागर  विमानन  मंत्री  श्री  पुरुषोत्तम कौ
 स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  श्री  राजना राय
 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटल

 इस्पात खान  मंत्री  श्री  बीज  पटनाय

 ऊर्जा  श्री  पी  ०  रामचन्द्रन

 विदेश  मंत्री  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  श्री  रवीन्द्र  वर्मा
 संचार  मंत्री  श्री  बजलाल  वर्मा
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 राज्य  मंत्री

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शा  सताश  चन्द्र  अ्रग्रचाल

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  श्री  बेग

 नौवहन  are  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  .  श्री  चात्द  राम

 वाणिज्य  aa  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्री

 कृष्ण  कुमार  गोयल

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  teat  सिह  गलशन

 निर्माण  ate  ग्रावास  तथा  और  प्रनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  राम  किकर

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  एस०

 मवालय  म  राज्य  कुमारी  झ्राभा  मती

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  धनिक  लाल  मण्डल

 पैटोलियम तथा  रसायन  श्रौर  उबे  रक  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  जनेश्व र  मिश्र

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  करिया  मण्डा

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  एस०  डी०  पाटिल

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  फजलर  रहमान

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  लारंग  सई

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव

 रल  म  राज्य  श्रो  शिव  नारायण

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  .  प्रा०  शेर  सिह

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब  श्री  भान  प्रताप  सिह

 सुचना श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री जगबीर सिंह  *

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  राम  कृपाल  सिन्हा

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  र राज्य  मंत्री  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव

 पगा  ,  न्याय  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  यादव

 चित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  जल्फिक्रार  उल्लाह

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  श्रीमती  रेणका  देवी  qepant

 सदस्य  शपथ
 Member  Sworn

 थ्री  रूप  लाल  atatat

 नन  गि

 मंत्रियों का  afvaa

 Ministers  Introduced

 प्रधान  सीरारजी  देसाई )  मैं  इन  राज्य  मंत्रियों  का  परिचय  कराता हूं  :  वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्री  सतीश  वाणिज्य  तथा  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 थी  कृष्ण  कुमार  निर्माण  site  sara  तथा  पुर्ति  त्रौ+  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  राम

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुमारी  पेट्रोलियम तथा  श्रौर  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्री  जनेश्वर  ऊर्जा  water  में  राज्य  मंत्री  श्री
 फजलर  श्रम  तथा  संसदीय  कायें
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 23  1899  निधन  सम्बन्ध  उल्लेख

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  लारंग  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  नरहरि  सुखदेव

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  शिव  रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  शेर  fag,  कृषि  तथा

 सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  भानु  प्रताप  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री

 जगबीर  श्रम  तथा  संसदीय  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  राम  कृपाल  वित्त  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  श्री  जुल्फिकार  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  श्रीमती

 रेणुका  देवी  बड़कट  की  ।

 जोरहाट  के  निकट  विमान  दुर्घटना  में  प्रधान  मंदी  को  दैनिक  प्राण  रक्षा  के  बारे  में  संकल्प

 Resolution  re:  Providential  Escape  of  Prime  Minister  in  air  Crash  near  Jorhat

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  12  1977  को  दलों  एवं  वर्गों  के  नेताओं  के  साथ  हुई  बेठक

 स्वीकृत  संकल्प  को  सभा-पटल  पर  रखता  zs
 g

 यह  सभा  4  1977  को  aaa  में  जोरहाट  के  निकट  विमान  दुर्घटना  में  प्रधान

 श्री  मोरारजी  देसाई  की  दैविक  प्राण  रक्षा  पर  गहरा  सन्तोष  प्रौर  भारी  राहत  प्रसन्नता  व्यक्त  करती  है  ।

 कि  यह  सभा  भारतीय  वायु  सेना  के  दुर्घटना  ग्रस्त  वायुयान  के  चालक  दल  के  पांच  सदस्यों

 जिन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  प्राणों  की  रक्षा  हेतु  ava  जीवन  की  भ्राहृति  दे  प्रदर्शित  कर्तव्य

 परायणता  श्रौर  राष्ट्रभक्ति  की  भी  प्रशंसा  करती  है  श्रौर  संतप्त  परिवारों  के  सदस्यों  को

 हार्दिक  संवेदनाएं  भेजती  है  1”

 संकल्प  स्वोकृत  ह्श्ा
 The  Resolution  was  adopted

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCES

 WA  महोदय :  मुझे  सदन  को  अपन  भूतपूर्व  चार  श्री  पी०  जी०  करूति

 श्री  के०के०  काजी  सैयद  करीमुद्दीन  श्रौर  श्री  भगवंत  राव  vo  मंडलोई के  दुःखद  निधन की  सूचना  देनी  है  ।

 श्री  पी०  जी०  करुतिरमण  वर्ष  1962-67  के  दौरान  तत्कालीन  मद्रास  राज्य  के  गोवीचेट्रीपालायन
 निर्वाचन  क्षेत्र  से  तीसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  चुने  गये  ।  वह  1952-62  के  दौरान  मद्रास  विधान  सभा

 तथा  1967---69  के  दौरान  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  कृषि  के  क्षेत्र  में  उनकी  गहरी  रुचि

 वर्ष  195  1-56  के  दौरान  वह  नई  दिल्‍ली  स्थित  राष्ट्र  की  राष्ट्रीय  खाद्य तथा  कृषि  संगठन  सम्पर्क
 समिति  के  सदस्य  रहे  ।  वह  देश  के  कई  कृषि  संगठनों  से  सम्बन्धित  थे  ्र  फसल  प्रतिस्पर्धा  में  उन्होंने

 भ्रनेक  इनाम  जीते  ।  कृषि  में  रुचि  रखने  के  श्रतिरिक्त ag  तमिल  लेखक भी  थे  शौर  कई  पत्निकाओओं

 में  उनके  लेख  छपे  थे
 ।

 उनका  निधन  58  वर्ष  की  में  5  1977  को  कोयम्बट्र में

 थ्री  Fo  कें ०  नायर  उत्तर  प्रदेश  के  वहराइच  निर्वाचन  क्षेत्र  से  1967--70  के  दौरान  चौथी  लोक

 सभा  के  सदस्य  रदे । पम  इससे  पहले  वह  वर्ष  1965--67  के  दीरान  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा के  सदस्य

 राजनीति  में  प्रवेश  करने  से  ga  वह  भारतीय  सिविल  सेवा  से  संबंधित  थे  उन्होने  उत्तर  प्रदेश

 में  विभिन्न  पदों  पर  कार्य  किया  ।  वर्ष  1952  में  उन्होंने  विधि  व्यवसाय  goad  के  लिए  भारतीय  सिविल

 सेवा  से  स्वैच्छिक  सेवा  निवृति  मांगी  ।  वह  बुद्धि  जीवी  थे  तथा  11  भारतीय  तथा  धिदेशी  भाषाएं  जानते
 थे  ।  वह  भ्रच्ठे  खिलाड़ी  यह  भी  एक  दुर्लभ  संयोग  की  बात है  कि  वर्ष  के  दौरान  उनकी

 पत्नी  तथा  ag  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  ।  श्री  नायर  का  निधन  70  ad  की  waeat A 7 में  7
 1977 को  लखनऊ  में  gars
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 काजी  सेयद  करीमुद्दीन  |  1947--50  के  दौरान  तत्कालीन  सी०  पी०  तथा  बेरार  stare  से

 भारतीय  संविधान  सभा  के  सदस्य  के  दौरान  वह  राज्य  सभा  के  सदस्य  इससे

 पुर्व वह  1947--52 के  दौरान  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्य  उनका  निधन  78  वर्ष  की
 में  29  1977  को  हैदराबाद  में  हुम्रा

 श्री  भगवन्तराव  ए०  मण्डलोई  ह  1946-50  के  दौरान  तत्कालीन  सी०  पी०  तथा  बेरार

 प्रोविन्स  से  संविधान  सभा  के  सदस्य  रहे  ।  वर्ष  1917  में  वह  एडवोकेट  बने  लेकिन  शीघ्र  ही  वह

 नीति  के  क्षेत्र  में  सक्रिय  हो  वह
 एक

 प्रसिद्ध  स्वतन्त्रता  सेनानी  थे  atk
 1940  तथा  1942  में

 जेल  गए  ।  वह  खंडवा  नगरपालिका  के  के  दौरान  वह  ato  पी०  तथा
 बेरार  विधान  परिषद  के  सदस्य  रहे  तथा  बाद  में  1937  में  राज्य  विधान  सभा  के  सदस्य  बने  ।  वर्ष

 के  दौरान  वह  मध्य  प्रदेश  सरकार  में  राजस्व  मंत्री  वर्ष  1962-63 के  दौरान  मध्य  प्रदेश

 के  मुख्य  मंत्री  रहे  ।  श्री  मण्डलोई  ने  जन  सेवा  के  लिए  श्रपना  जीवन  समर्पित  कर  दिया  ।  वह  कई  शैक्षिक
 85  वर्ष  की  अवस्था में

 ~
 एवं  स.माजिक  संगठनों  के  साथ  सक्रिय  रूप  से  सम्बन्धित  रहे  ।  उनका  निधन

 3  1977  को  खंडवा  में  ह्न्ना भ्छ्  ।

 हम  aga  इन  सहयोगियों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  art कि  सभी  सदस्य

 शोक  संतप्त  परिवार  के  प्रति  संवेदना  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ  शरीक  ahi

 इसके  पश्चात्‌  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे
 The  Members  then  stood  in  silence  for  a  shortwhile.

 श्री  सल्लिकाजन  मैं  श्रीमती  गांधी  की  प्रतिशोधात्मक  गिरफ्तारी  के  बाद  कांग्रेसी

 a कर्ताश्रों  को  जेलों  में  तंग  किए  जाने  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  g  |

 were  महोदय
 :

 श्राप  मेरी  अ्रनुमति  के  बिना  बोल  रहे  हैं  ।  इसे  कायें  वाही  वृतान्त में शामिल नहीं में  शामिल  नहीं

 किया  जाएगा  |  मुझे  इस  fag  पर  तियम  377  के  म्रन्तर्गत  ध्यानकर्षण  सुचनाएं  तथा  स्थगन

 प्रस्ताव  मिले  हैं  ।  मैं  इत  बात  पर  विचार  कर  रहा  हूं  कि  न्याय  नि्णयाधीन  मामले  के  हुए  बिना  इस  पर

 किस  प्रकार  चर्चा  की  जाए  ।  ग्र्त  इसमें  जल्दबाजी  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ।  मैं  इस  पर  पुरा  ध्यान

 दूंगा  at  नियमों  के  अ्रनुरूप  इस  पर  चर्चा  करने  का  श्रवसर  दूगा  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  समय  यह

 मामला  उठाया  जाए  |

 भारतीय  सेना  के  चालक  दल  की  स्मृति  में  मौन
 Silence  in  memory  of  crew  of  the  IAF-aircrash

 st  ज्योतिर्मण  बसु  मैं  agar  ध्यान  संख्या  3  तथा
 निधन  संबंधी

 उल्लेख

 के  बारे  में  aga  नोटिस  की  are  दिलाना  चाहता  हुं  |

 अध्यक्ष  अपने  मेरी  म्रनुमति  नहीं  लो  है  ।  इसे  कार्यवाही  वुत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 जाएगा  |

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  मैंने  लिखा  ar  |

 meme  महोदय
 आपने  लिखा  श्रवश्य  था

 पर
 मैंते

 नहीं  द्वी  है  ।  मामले पर  विचार

 किया  जाएगा  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  मुझे  ag  नहीं  बताया  गया  कि  झ्रापने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।
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 के  मौखिक  उत्तर 14  1977

 ललना

 at  मोरारजी  देसाई  :  वह  पुर  ने  सदस्य  हैं  ate  उन्हें  प्रकिया  नियमों  का  पता  होना  चाहिए  ।

 प्रशन काल  है  ।  वह  मामले को  उचित  समय  पर  उठा  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  संसद  की  कायंवाही

 नहीं  चल  सकती  |  वरिष्ठ  सदस्य  से  मुझे  ऐसी  are  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  निदेश  dea  2  के  अनुसार  निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  प्रश्नों  से  पूर्व  ara  है
 ।

 मैंने  नोटिस  दे  दिया  है  ।

 mera  महोदय  :  मैंने  अभी  इस  की  नहीं  दी  है  ।

 meat  महोदय
 :
 मैं  सोच  कर  gar

 ६ |
 ह

 श्री  ज्योतमंय बसु  :  श्राप  कल  बतायेंगे

 wera  महोदय  :  मुझे  पता  नहीं  ।

 प्रो० पी० पी०  जी०  मावलंकर  (aT  या  तो  हमें  राज  ही  मौन  खड़े  होना  चाहिए  या

 बिल्कुल  खड़े  नहीं  होना  चाहिए  i  यह  कार्य  कल  नहीं  हो  सकता

 mem  महोदय  :  इस  वाद  विवाद  को  न  करने  के  लिए  श्रध्यक्ष  पीठ  से  पहले  ही  मामले  का  उल्लेख

 कर  दिया है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 प्रधान  मंत्री  की  जीवन  रक्षा  के  प्रयास  में  चालक  दल  के  पांच  सदस्यों की

 मृत्यु  पर  रक्षा  सेवाओं  को  हुए  दुःख  में  शरीक  होने  के  लिए  हमें  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहना

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  हालांकि  यह  पारम्परिक  नहीं  फिर  भी  हमें  इस  श्रवसर

 पर  मौन  खड़े  होना  चाहिए  क्योंकि  इस  बात  का  उल्लेख  हो  चुका  है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  (gtast)  यह  सभा  की  भावनात्रों  वा  सवाल  है  ।

 ment  महोदय  :  हमें  मृत  व्यवितयों  की  स्मृति  में  कुछ  देर  मौन  खड़ा  रहना

 इसके  पश्चात्‌  संदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे  ।

 The  Members  then  stood  in  Silence  for  a  short  while.

 प्रश्नों  के  सोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  श्रध्यापकों  का  सम्मेलन

 *  1.  श्रीमतों  पी०  रांगनेकर
 :

 क्या  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  .

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार देश  में  निरक्षरता  समाप्त  करने  का  कार्यक्रम  तैयार  करने के  लिए

 श्रध्यापकों  जिनमें  स्कूलों  के  wears  भी  एक  सम्मेलन  बुलाने  का  श्रौर

 यदि  तो  कब  ate  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 समाज  कल्याण श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  aa  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रोमती  पी०  रांगनेकर :  क्या  देश  में  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  वह  श्रध्यापकों

 का  सम्मेलन  नहीं  बुला  रहे  हैं  ।  देश  में  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  we  का्येक्रम  बनाया

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  देश  में  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  सबसे  पहले  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा

 ats  गठित  किया  गया  है  ।  इस  शिक्षा  are  की  कई  उपसमित्तियां  >  जो  कुछ  नीतियां  बना  रही  |
 3

 राज्य  बोर्डों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ्  हम

 जनाते  हैं  कि  निरक्षरता  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  अध्यापकों  को  मुख्य  भूमिका  निभानी

 होती  है  ।  द्र्त  उचित  समय  पर  अ्रध्यापकों  से  परामर्श  किया  जाएगा  |  इस  समय  मैं  इस  मामले  में

 a  | अध्यापकों  के  विभिन्न  संघों  से  बातचीत  कर  रहा  ह

 Shrimati  Ahilya  P.  Rangnekar  :  Had  he  not  said  in  the  Consultative  Committee
 meeting  that  teachers  conference  will  be  called  ?  Had  he  not  said  to  the  representatives  of
 University  Teachers  Federation  on  6th  October  that  a  teachers  Conference  will  be  called.

 Dr.  Pratap  Chander  Chunder  It  is  not  proper  time  for  calling  a  conference.  The
 question  of  calling  a  conference  will  arise  after  the  study  of  population  is  complete.  The
 strategy  is  being  developed  and  the  strategy  is  developed,  teachers  conference  will  be
 called.

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  निरक्षरता  की  समस्या  न  केवल  बड़ी  है  बल्कि  देश  में  निरक्षरों

 की  संख्या  भी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  पहले  ही  प्रौढ़  शिक्षा  बोर्ड  की  स्थापना  कर  दी  है
 क्या  इंस  ats  में  सभी  स्तरों  पर  अध्यापकों  तथा  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  कार्य  कर  रहे

 सामाजिक  कार्यकताय्रों  के  प्रतिनिधि  हैं  ?  मुझे  लगता  है  fe  बोर्ड  में  सचिवों  तथा  नौकरशाहों

 की  भरमार  है  श्रौर  इसमें  काम  करने  वाले  श्रध्यापकों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  कया  मंत्री

 इस  बात  का  आश्वासन  देगें  कि  सरकर  अध्यापकों  तथा  सामाजिक  एवं  साक्षरता  कार्यकर्ताओं
 > के  सहयोग  से  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  ईमानदारी  से  तथा  शीघ्रता  से  विचार  कर  रही  र  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत हैं  कि  st  इस  समस्या  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  लेकिन  हम  इस  बोर्ड  को  छोटा  सा  रखना  चाहते  हैं  ।  यदि  हम  बहुत

 बड़ा  बोर्ड  बनाएंगे  तो  बैठकें  शीघ्र  at  नहीं  हो  पायेंगी  ।  ग्र्त  हमारा  विचार  ats  को  विभिक्त

 > करने  राज्य  सरकारों  से  राज्य  art  की  स्थापना  के  लिए  सम्पर्क  करने  का  स्  स्वयंसेवी

 संस्थात्रों  एवं  शिक्षक  संगठनों को  सहयोग  प्राप्त  किया  जा  सके

 श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  जनता  सरकर  के  ह अन  के  बाद  जनसंख्या  में  लगभग  3  प्रतिशत  को  वृद्धि

 हुई  है  ।  इसका  we  है  कि  हर  वर्ष  1  करोड़  80  लाख  जनसंख्या  बढ़  रही  है  ।  वघस्क  अ्रत पढ़ता  को

 करने  के  साथ-साथ  क्या  मंत्री  जी  इन  सभी  लोगों  को  शिक्षा  देते  को  में  हैं
 1 |  यदि  तो

 उन्हें  कितना  समय  लगेगा ?  )

 श्रो  दिनेन  agin:  माननीय  सदस्य  समझते  हैं  कि  जनता  सरकार  के  सत्ता  में  के  बाद

 जनसंख्या  बढ़ी  है  ।  ऐसा  कसे  सम्भव  है  ?

 डा०
 प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  स्पष्ट  है  कि  माननी  सदस्य  की  बात  स्वीकार्य  नहीं  है  लेकिन  जहां  तक

 इस  विशाल  अनपढ़ता  को  दूर  किये जाने  का  प्रश्न  उचित
 ढंग  से

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 et  के  आधिक  दरे

 डा०  नायर  :  क्या  सरकार  के  पास  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम है  ?  यदि  तो  ~%

 श्रौर  सरकारी  के  कार्यक्रमों  के  ग्रति रिक्त  विशेष  क्या  हैं  और  क्या  सभी  शिक्षित

 लोगों  को  इस  कार्यक्रम  में  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ?  क्या  निरक्षरता  जिसमें  कार्यशील  निरक्षरता  भी  शामिल

 दूर  करने  के  लिए  जोरदार  कार्यक्रम  चलाने  हेतु  कोई  निधि  भी  रखी  गई  है  ?

 डा०  प्रताप चन्द्र  चन्द्र  10  वर्ष  से  35  वर्ष  की  श्रायु  के  वर्ग  से  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए

 हमने  5  वर्ष  की  wafer  को  माना  है  ।  इसमें  13  करोड़  लोग  ग्रा  हैं  निःसन्देह  यह  एक  भारी

 कमी  है  ।  इसलिए  हमने  afers  राशि  के  लिए  योजना  ग्रायोग  से  अनुरोध  किया  है  ।  ।  इस  कार्य  के  लिए

 एक  विशेष  उप-समिति  भी  बनायी  गई  है  ।  प्रधान  मंत्रों  ने  जो  योजना  ara  के  चेयरमैन  हैं  उप

 चेयरमैन  श्री  लक्कड़वाला  दोनों  ने  समिति  की  उद्घाटन  बैठक  में  भाग  लिया  ।  दोनों  ने  विश्वास  दिलाया

 fe  झप  विशेष  समस्या  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाये  कि  शर  उसके  लिये  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था

 भी  की  जायेंगी  ।

 श्री  चौधरी
 :

 समस्या  की  विशालता  को  देखते  हुए  भ्रौर  इस  तथ्यता  को  दृष्टिगत  रखते

 हुए  किः  राज्यों  में  भी  निरक्षरता  दूर  करनी  क्या  राज्य  सरकारों  को  इस  कार्य  में  सक्रिय  रूप  से  लगाने

 at  कोई  योजना  बनायी  गई  है  ?

 डा०  प्रताप चन्द्र  चन्द्र  :  मैंने  पहले  ही  सभा  को  विश्वास  दिलाया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  भी

 शामिल  किया  जायेगा  क्योंकि  राज्य  बोर्ड  गठित  किये  जायेंगे  और  हम  तो  जिला  स्तर  तक  पहुंचना

 हैं  इसलिए  जिला  बोर्ड  भी  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  मैंने  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मंत्रियों

 की  एक  बैठक  बुलाई  है  ।  उन्होंने  अधिकांश  रूप  से  इस  समस्या  a  स्वीकार  किया  है  ।  इस  बात  पर

 विस्तृत  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ।  सारी  नीति  तैयार  किये  जाने  के  बाद  मैं  शिक्षा  सम्बन्धी  संसद
 की  सलाहकार  समिति  के  समक्ष  पूरा  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 Shri  Ramji  Lal  Suman:  It  is  a  very  vital  question  and  Government  alone  can  not  solve
 it.  So  whether  Government  propose  any  step  to  encourage  the  N.S.S.  work  being
 carried  on  in  Colleges  and  Universities  ?

 Dr.  Pratap  Chandra  Chunder  :  We  have  decided  to  involve  N.S.S.  in  this  work.  We
 are  trying  to  introduce  it  in  higher  secondary  stage  2  to  cover  more  boys.

 वन  बिकास

 2.  डा०  वसन्त  कुमार  पड़ित  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किं

 :

 क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  सचिव  ने  लगभग  16  1977  को  दिल्‍ली

 में  हुई  गोष्ठी  में  रोजगार  के  श्रवसर  पैदा  करने  के  लिए  वनों  का  विकास  करने  पर  ज़ोर  दिया

 यदि  तो  देश  में  वनों  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  क्या  योजनाएं हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  भानु  प्रताप  fae)  2  तथा  (a)  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 जी  ।  संसाधनों  के  भ्रनुकूलतम  उपयोगਂ  के  संबंध  में  दिनांक  16  AIT,  1977

 को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  विचारगोष्ठी  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग के  सचिव  ने  वानिकी  सहित  देश

 के  प्राकृतिक  संसाधनों  के  अ्रनुकूलतम  उपयोग  की  श्रावश्यकता  पर  बल  दिया  था  ।  यह  की  बेरोज़गारी

 की  समस्या  हल  करने  में  भी  सहायता  करेगा
 ।
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 (a)  केन्द्रीय  प्रायोजित  श्रौर  राज्य  क्षेत्र  दोनों  में  पौद-रोपण  की  योजनाश्ों  के  अन्तगंत  alan

 क्षेत्र  लाने  के  लिए  वानिकी क्षेत्र  में  अधिक  बल  दिया जा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  कृषि  अयोग  ने  देश  में

 इंधन  की  लकड़ी  छोटी  इमारती  लकड़ी  की  भझ्रत्यधघिकਂ  कमी  पर  विचार  किया  था  इसने  ग्रामीण

 लोगों  कों  ईधन  की  छोटी  इमारती  चारा  ale  फलों  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से

 वानिकी  सम्बन्धी  योजनाओं  पंचम  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की

 Ol  |  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रतुदान ्य  के  तौर  पर  10  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  पांचवीं

 योजना  अवधि  में  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  सामाजिक  वानिकी  योजनाएं  शामिल  की  थीं  ।  इन  प्रत्येक

 wait  (1)  बेकार  भूमि  are  पंचायत  अदि  पर  मिश्रित  वक्षरोपण  ake  (2)  उजड़े

 हुए  वनों  में  फिर  से  वनरोपण  करने  ate  रक्षा  को  बनाने  की  योजनाओं  के  लिए

 5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  है  ।  केन्द्रीय  ग्रन दान  का  प्रतिमान  ae  1976-77  के  दौरान  मिश्रित

 रोपण के  लिए  75  प्रतिशत  are  उजड़े  हुए  वनों  के  वनरोपण  के  लिए  so  प्रतिशत था  ।  wa  यह  प्रनुदान

 वर्ष  1977-78 के  दौरान  बढ़ाकर  100  प्रतिशत कर  दिया  गया  जो प्रति  हैक्टार  1,000  रुपये  तक  सीमित

 है  ।
 ये

 योजनाएं  1976-77  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  निम्नलिखित  सारिणी  में  1976-77  की

 उपलब्धियां  ate  1977-78  तथा  1978-79  के  संभावित  कार्यक्रम  दिये  गये  हैं

 सारणी

 पौद-रोपण  are  भमिਂ  पंचायत  भमि  उजड़े  हुए  वनों में  फिर से
 आदि  पर  मिश्रित  पौद-रोपण  वनरोपण  करना  TAT

 पटियां  बनाना

 1976-77  )  3,380 है  ०  13,090  red

 105  अर ०  के ०  एम०  1,250  श्रार०  के ०  एम०

 1977-78  19,385 है०  43,585

 5,360  एम ०
 1978-79  37,500 है०  68,980  है०  )

 5,200  प्रार्‌०  Ho  एम०
 B0.0aqnF 1979-80  के  पौद-रोपण  के  लिए  कार्य  vU,  'yvu  हु  10,000  है०

 5,  200  ग्रार  ०के०एम०

 छठी  योजना में  उपर्यक्त  योजनाओं को  बड़े  पैमाने  पर  जारी  रखने  का  विचार

 उपयुक्त  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाश्ों  के  शीघ्र  उगने  वाली  किस्मों  का  श्रौद्योग

 तथा  वाणिज्यिक  महत्व  का  श्राथिक  फार्म  वानिकी  ate  उजड़े  हुए  वनों  को  फिर  से

 कुछ  ate  पौद-रोपण  योजनाएं  जो  राज्य  क्षेत्र  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  पांचवीं  योजना

 की  श्रवधि  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  लिए  कुल  74  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  है  ।  इनके  श्रतिरिक्त

 उत्पादन  संबंधी  योजनाएं  भी  जिनकी  श्रम  तथा  कुशल  कार्मिकों  के  रूप  में  रोजगार  की  अधिक  संभाव्य

 क्ष  मता  योजनाएं  छठी  योजना  कीं  अवधि  के  दौरान  भी  ak  श्रधिक  परिव्यय  att  श्रधिक  बड़े

 क्षेत्रों  में  प्रारंभ  की  जाएंगी  ।  इसके  संस्थागत  वित्त  का  उपयोग  श्रगम्य  श्रौर  घटिया  fay

 के  वनों  का  विकास  व  लकड़ी  पर  श्राधारित  उद्योगों  को  शुरू  करने  तथा  वन  संसाधनों  के  अनुकूलतम
 उपयोग  के  लिए  स्थानीय  जनता  में  दक्षता  का  विकास  करने  के  लिए  जरिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
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 <p रोज़गार  सृजित  किय  च्  सकता  16  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  राज्यों  की  कम्पनियों

 +
 के  रूप  में  aq  कास  निगमें  गठित  की  ग्  ए  ।

 पौद-रोपण  संबंधी  योजनाश्ं  की  कुल  लागत  का  लगभग  6.0  प्रतिशत  मजदूरों  को  रोज़गार  देने

 तथा  लगभग  15  प्रतिशत  विभिन्न  कार्यों  के  अन्तगंत  कुशल  ake  अ्र्ध-कुशल  कार्मिकों  पर  उपयोग  में  लाया

 जाता  है

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  वर्ष  1976-77  में  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  उपलब्धि  होने  को  देखते

 हुए  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  राज्य  क्षेत्र  में  ठेकेदारों  के  साथ  सांठ-गांठ  के  कारण  बहुत

 चार  हो  रहा  है  ।  बहुत  से  पेड़  गिराये  जा  रहे  हैं  श्रौर  वनों  की  कटाई  जारी  है  ।  यदि  तो  पिछले

 कुछ  वर्षों  के  दौरान  वनों  की  कितनी  कटाई  हो  चुकी

 श्री  भानु  प्रताप  fag:  स्थिति  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  रही  हैं
 भ ग्रौर  हम  केवल  वित्त  व्यवस्था  करते  हैं  प्रौर  उनका  मार्ग  दरशन  करते  हम  वनों  की  कटाई  की

 लेकिन  कल  मेरे  जानकारी  चाहने  मुझे  बताया  गया  कि  जहां  तक  वन  विभाग  का  सम्बन्ध

 वनों  की  कटाई  से  अधिक  बन  लगाये  जा  रहे

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  श्रागामी  वर्ष  1977-78  में  लक्ष्यों  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  रोजगार

 के ्रौर  कितने  waar  उपलब्ध  हो

 श्री  भानु  प्रताप  सिह
 :

 प्रचमा च्थ  के  अनुसार  1  करोड़  रु०  के  निवेश  से  16  लाख  मानव  दिनों  का
 रोजगार  उपलब्ध  होता  है  ।

 डा०  कर्ण  मंत्री  जी  ने  कहां  है  कि  उनकी  जानकारी  यह  है  कि  वनों  की  कटाई  से

 वन  लगाये  जा  रहे  मेरे  विचार  से  उनकी  जानकारी  सही  नहीं

 emer  महोदय  :  उन्होंने यह  नहीं  उन्होंने  केवल  राज्यो ंके  वन  विभागों  का  उल्लेख  किया

 डा०  कर्ण  सिह  :  उन्होंने  कहा  है  कि  वनों  द्वारा  नौकरियां  मिलने  के  भ्रतिरिक्त वनਂ  लगाने  का  प्रश्न

 राष्ट्रीय  कल्याण  के  लिये  भी  बहुत  झ्ावश्यक  क्योंकि  वनों  की  कटाई  से  सारे  पर्यावरण  में  परिवर्तन

 प्रा  जाता  है
 ।

 क्या  सरकार  देश  की  सम्पूर्ण  वन  स्थिति  पर  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  यह

 मामला  है  ate  कुल  स्थिति  पर  विचार  तथा  वनों  के  भ्रधीन
 ata

 बढ़ाये  बिना  भविष्य  में  राष्ट्र  की
 ae

 व्यवस्था  खतरे  में  पड़  सकती

 श्री  भान  प्रताप  fag:  मैँ  सदस्य  महोदय  से  सहमत  जनता  पार्टी  वनों  का  महत्व  समझती

 है  ।  मजे  विश्वास  है  कि  इस  ate  पूर्ण  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  The  Hon.  Minister  has  said  that  on  an  investment  of
 Rs.  1  crores  the  employment  potential  is  16  lakh  mandays  but  he  has  not  stated  the  number
 of  persons  which  will  get  employment.  May  I  know  whether  deforestation  is  taking  place
 rapidly  and  contractors  by  bribing  the  persons  fell  more  trees.  At  the  same  time  the
 number  of  wild  animals  is  also  decreasing  fast.  So  what  schemes  have  been  formulated  to
 check  deforestation  and  to  provide  more  employment  opportunities  ?  May  I  know  whether
 guideline  have  been  issued  to  the  state  Government  to  implement  the  policies  properly  ?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  According  to  my  information  mor  afforestation  is  ta
 king

 place  in  forests  which  are  under  the  Forest  Department  but  deforestation  is  taking  place
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 rapidly  where  the  land  is  not  under  the  Forest  Department.  So  far  as  the  increase  under
 forests  is  concerned  we  are  thinking  of  including  afforestation  in  schemes  which  are

 prepared  by  Panchayats  for  village  upliftment.

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  He  has  not  replied  to  my  question.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  We  will  try  to  create  maximum  employment  potential
 keeping  in  view  of  our  present  resources.

 Shri  Balbir  Singh  :  In  Himachal  Pradesh  cases  have  been  registered  against  prominent
 congress  leaders.  I  have  been  informed  that  there  is  a  move  to  hush-up  those  cases.

 May  I  know  whether  Government  will  try  their  best  to  persue  cases  against  those  responsible
 for  deforestation  ?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  This  local  information  has  not  reached  me.  But  I  know
 there  is  lot  of  corruption.  We  will  try  to  check  it.  We  will  write  to  the  States  also.

 श्री  पी०  के०  देव  :  पिछले  सितम्बर  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ars  भयंकर  बाढ़  का  कारण  भारी

 पैमाने  पर  वनों  की  कटाई  था  ।  केन्द्र  हारा  जो  PENTA  दल  भेजा  गया  था  उसकी  रिपोर्ट  से  भी  यह  तथ्य

 सामने  oat  वनों  के  भारी  संख्या  में  काटें  जाने  से  उस  क्षेत्र  की  व्यवस्था  भी  पुरी  तरह  गड़बड़ा

 मई  है  ।  मंत्री  जी  केवल  यह  कह  कर  कि  वनों  का  विषय  राज्यों  के  भ्रधीन  wy  उत्तरदायित्व से

 नहीं  बच  सकते  क्योंकि  यह  विषय  समवर्ती  सूची  के  भ्रन्तर्गत  sat  इस  लिये  क्या  मंत्री  जी  राज्य

 सरकारों  को  निदेश  देंगे  कि  वनों  को  राजस्व  का  स्रोत  न  समझा  जाये  |  ठेकेदारी को  पूरी  तरह  समाप्त

 किया  जाये  ate  केवल  तकनीकी  व्यक्तियों  द्वारा  ही  वनों  का  कार्य  किया  जायें  शर  राज्य  वन  विभाग

 इस  काम  को  राजस्व  की  से  नहीं  बल्कि  मितव्ययता  के  श्राधार  पर  इस  प्रशन  पर  घिचार  किया
 जाये  ।

 mera  महोदय  :  यह  कार्य  के  लिये  सुझाव  है  ।

 ait  पी०  के०  देव
 :

 मैं  चाहता  हुं  कि  केन्द्र  सरकार  एक  निदेश  जारी

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  प्रश्नों  का  ag  उसी  समय  उत्तर  नहीं  दे  वह  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 Shri  Yuvraj  :  May  I  know  the  number  of  persons  who  got  employment  as  a  result
 of  expenditure  to  the  time  of  Rs.  10  crores  on  the  scheme  started  in  1976-77  for  mixed

 f plantation  on  waste  lands,  Panchayat  lands  and  reforestation  of  degraded  forests

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  This  information  is  not  with  me.  I  may  1611  you  that
 3380  hectares  of  land  was  covered  under  plantation  and  13090  hectares  were  covered  in  the
 Second  stage  ?

 Shri  Yuvraj  :  He  has  not  repli¢d  to  my  question  and  his  information  is  incomplete.
 It  was  stated  in  the  meeting  called  by  the  Secretary,  Department  of  Science  and  Technology
 that  this  scheme  is  meant  to  provide  employment.  So  I  want  to  know  the  uumber  o ्
 persons  who  got  employment.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  At  present  this  information  is  not  with  me.  I  want  notice
 for  that.

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  Sir,  The  Hon.  Minister  has  stated  that  on  an  investment
 of  Rs.  1  crore,  the  employment  potential  is  16.0  lakh  man-days.  So  how  many  persons  got
 employment  with  an  investment  of  Rs.  10  crores  is  a  vital  question.

 Shri  Yuvraj  :  If  the  hon.  Minister  has  no  information,  the  question  may  be  postponed.

 Shri  Bhanu  Prat:  ap  Singh  :  I  have  told  him  that  the  employment  potential  with  Rs.  1
 crore  is  16  lakh  man  Anybody  can  know -days.  This  average  is  for  the  whole  country.
 the  number  of  perso  ns  getting  employment  by  multiplying  with  ten.  But  if  you  want  a
 specific  answer  state  -wise  then  I  want  a  separate  notice.
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 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  The  able  hon.  Minister  should  reply  this  question

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  160  lakhs  people  got  employment.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  I  have  a  point  of  order

 महोदय  :  प्रश्न  काल  के  दौरान  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  अ्रधिकांश  सदियों  से  वन  सम्पति  से  जीवन  निर्वाह  कर  ध

 है  att  प्रादिजाति  के  लोगों  को  वन  झधिकारी  तंग  करते  रहते  हैं  ale  उन्हें  जेल  भेजते  रहते  इन  बातों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  वन  विकास  के  भ्रादिजातियों  को  सुरक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही  है  ताकि  ये  लोग  वन  उत्पादों  से  पहले  की  तरह  अरपना  जीवन  निर्वाह  कर  सकें

 श्री  भानु  प्रताप सिह  :  में  कह  चुका हू ंहँ  कि  वन  तथा  कानन  व्यवस्था  राज्य  विवय है  तंग  करने

 सम्बन्धी  कोई  विशेष  मामला  हमारी  सुचना  मे  लाया  जाये  तो  हम  राज्य  सरकार  का  ध्यान  अवश्य  इस

 mit  दिलायेंगे

 झध्यक्ष  महोदय  :  वन  इस  समय  राज्य  विषय  नहीं  यह  एक  समवर्ती विषय

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  वनसम्पदा  उपयोग  सदियों  से  करती  आ  रही

 उन्हें  बाहर  धकेल  दिया  गया  उनके  पास  जीवन  निर्वाह  का  प्रौर  कोई  साध  हीं  ।  सरकार  उन्हं

 जीवन  निर्वाह  के  साधन  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  करने  जा  रही

 नहीं दे श्रध्यक्ष  महोदय  :  मेँ  दूसरे  प्रश्न  के  लिये  wana

 नहीं  fear श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  इन्होंने  कहा  है  कि  कोई  विशेष  उदाहरण  इनकी

 सूचना  में  लाया  जाये  ।  ये  इस  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  मैं  नीति  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  बात  कर  रहा  वनरोपण  कार्यक्रम  चलाते

 हुए  झादिम  जातियों  को  जीवन  निर्वाह  साधन  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  |

 mea  महोदय  :  श्राप  इस  पर  पथक  प्रश्न

 डा०  मुरलों  मनोहर  जोशी  :  जहां  acd  भी  वन  भ्रादिम  जातियां  सदियों से  वहां  वनसम्पदा

 से  जीवन  निवहि  करती  or  रही  क्या  यह  सब  नहीं  है  कि  वन  उत्पादों  पर  झाधारित  बहुत  से  उद्योग

 aa  माल  तथा  वन  उत्पादन  न  मिलने  के  कारण  संकट  ग्रस्त  हैं  श्रौर  बहुत  से  उद्योग  बंद  हो  रहे  हैं  |

 1  लोग  बेरोजगार  हो  रहे  जिन  लोगों  को  सदियों  से  प्राप्त  बन  सम्पदा  साधनों  से  वंचित  किया  गया  है

 रोजगार  दिलाने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  क्या  कागज  कारखानों तथा  पु  जीपतियों
 को  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों में  लकड़ी  सप्लाई  करना  बन्द  किया  ताकि  वनों  का  विकास हो
 सके

 श्री  भानु  प्रताप fag:  अन्तर  का  कच्चे  लकड़ियों तथा  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  के
 उपयोग  वनविकास  सम्बन्धी  उपयोगी  विभिन्न  अनसन्धान  संस्थानों  के

 प्रशिश्नण  पाठयक्रमों  का  ईधन  उत्पादों  के  अनसन्धान  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  श्रादि-प्रादि  सभी  सिफ़ारिशों

 ह्म  चार कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  नहीं है  ।
 हग

 प्रश्न  यह  था  कि  पर्याप्त  बनसम्पदा  न  मिलने के  कारण

 वन  उत्पादों पर  श्मराः अ्राधारित  अनेक  उडोर  i  बेरोजगार hd  as उद्योग  बंद  हो  गय  a  बहुत  | ह क  हो  गये  हैं  wt  क्या
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 कागज  कारखानों  को  लकड़ी  सप्लाई  करन द ध  है  hacd  किया  जाये  ।  ou Q  बारे में  आपका  क्या  कदम  उठाने

 का  प्रस्ताव

 >
 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी

 :
 वन  उत्पादों  पर  श्राधारित  श्रनेक  उद्योग  बन्द  पड़ें  bcd  |  aq  उत्पादों

 पर  जीवन  निर्वाह  करने  वाले  लोग  कठिनाई  में  पड़  गये  aga  से  लोग  बेरोजगार  हें  ।  मंत्री  महोदय

 उन्हें  कोई  रोजगार  नहीं  दे  सदियों  से  वे  वन  उत्पादों  पर  निर्वाह कर  रहे  हैं  अलमोड़ा में
 115

 उद्योगों में  से  110  उद्योग  बन्द  पड़े  मंत्री  महोदय  इस  मामले  में  क्या  करने  जा  रहे

 श्री  भान  प्रताप  fag:  हम  वनरोपण के  लिये  यथासम्भव कदम  उठा  रहे  वन  का  विकास  एक

 महीने  भ्रथवा  वर्ष  में  नहीं  इसमें  समय  लगेगा  ।  यदि  वन-कटाव  बहुत  समय  से  चल  रहा है  तो

 इसका  समाधान  थोड़े  से  समय  में  नहीं  हो  सकता  ।

 डा०  मुरलों  मनोहर  जोशी  :  एक  विशेष  प्रश्न  पूछा  है  |  इन्होंने  मेरे  प्रश्न
 का

 उत्तर  नहीं  दिया  एक  भी  शब्द  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  वृक्ष  काटने  तथा  वनों  पर  श्र।धारित  उद्योगों

 को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  बातें  क्या  हैं  ?  क्या  यह  सच  है  कि  कागज  कारखानों  के  लिये  लकड़ी

 बहुत  मात्रा  में  सप्ताई  की  जा  रही  है  जिसके  फ़लस्वरूप  वनों  के  वक्ष  काटे  जा  क्या  उत्तर  प्रदेश

 के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  वनों  पर  आ्राधारित  उद्योग  बन्द  हो  गये  हैं  तथा  वहां  लोग  बेरोजगार हो  गये  हैं  ?  सदियों

 से  वनों  की  सम्पदा  पर  जीवन  निर्वाह  करने  वाले  लोगों  को  dome  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  क्या

 कदम  उठा  रही है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  बेठ  यदि  उचित  उत्तर  न  श्राये  शर  मंत्री  के  पास  सूचना  न  हो  तो
 आधे  घंटे  की  चर्चा  सम्बन्धी  प्रक्रिया  भी  है  ।

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  The  Minister  can  say  that  he  has  no  information.

 अध्यक्ष  महोदय  art  हर  किसी  के  वकील  न  बनें  ।  मंत्री  महोदय  को  पुरी  जानकारी  नहीं  है  ।

 am  बैठ  मै श्र  प्रश्न  पूछने  की  श्रनुमति  नहीं  देता  क्योंकि  मंत्री  को  पुरी  जानकारी  नहीं  है  ।

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  He  can  say  that  he  has  no  information.  (Interruptions):
 Shri  Mani  Ram  Bagri  I  rise  on  a  point  of  order.

 Mr.  Speaker  :  There  cannot  be  any  point  of  order  during  the  question  hour.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  :  It  can  be  raised  everytime.  You  can  give  a  decision  after
 hearing  me.  My  question  is  that  employment  was  provided  to  one  crore  and  ten  lakhs  people
 with  an  amount  of  Rs.  ten  crores.  Will  not  this  Lok  Sabha  be  laughed  at  in  case  this  means
 spreads  throughout  the  world  ?  You  may  think  over  it.

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  के  सुल्य  कम  करने  का  निर्णय

 *3.  श्री  दुर्गा चन्द  :  कया  निर्माण  आर  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि :
 क्या  सरकार  ने  झशोक  बिहार  राजौरी  प्रसाद  आदि  में

 1976  से  ware  किये  गये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  के  मलय  कम  करने  का  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  किये  गये  निर्णय  या  कियें  जाने  Ste वाले  निर्णय  का  ब्यौरा  कया

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हों  तो  इस  मामले  में  कब  तक  कोई  निर्णय
 किया  जाने  वाला
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 उत्तर

 क्या  सरकार  को  कोई  या  शिकायत  मिली  है  कि  अशोक  बिहार  11)

 पाकेट  में
 ~~

 मध्यम  aa  at  के  फ्लैटों  में  घटिया  किस्म  के  सामान  का  उपयोग  किया  गया  atk

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया है  ae  यदि  तो  इस  मामले  में

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 (  =
 निर्माण  शौर  तथा  gta  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  \  ण  )

 तथा  (a)

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पूर्ण  किये  जा  रहे  फ्लैटों  के  विभागीय  प्रभारों  में  किफायत  करके

 लागत  कम  करने  का  निगेय  किया  है  लेकिन  यह  निर्णय  पहले  झ्रावंटित  feat  गये  अथवा  पूर्ण  किये  गये

 अ्पार्टमेंटों  पर  लागू  नहीं

 तथा  एक  फ्लैट  में  विद्युत  संस्थापन  श्रौर  साज-सामान  में  सामग्री  इस्तेमाल

 करने  के  बारे  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  ये  त्रुटियां  की  सन्तुष्टि  के  अनसार  ठीक  कर  दी

 गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Shri  Durga  Chand  :  Some  shops  and  flats  were  due  to  be  allotted  in  1973  and  com-
 pleted  in  1974  and  their  possession  was  given  in  1976.  I  want  to  know  whether  the  cost
 of  these  flats  was  assessed  for  1973  or  1976  ?

 Shri  Sikander  Bakht  :  The  construction  as  the  flats  started  in  1973  was  completed
 on  15th  November,  1976  and  they  had  no  different  cost  structure  but  equal  cost  structure.

 Shri  Durga  Chand  :  It  has  been  stated  by  the  Minister  that  a  complaint  has  been
 received  from  those  people.  But  it  has  been  brought  to  my  notice  that  a  notice  was  also
 given  by  the  Union  of  that  area  in  which  it  was  stated  that  damaged  and  third  rate  material
 was  used  for  the  flats  which  were  constructed  in  1973  or  1974.  So,  may  I  know  if  hon.
 Minister  will  enquire  into  the  matter  or  appoint  an  enquiry  Committee  so  as  to  ascertain
 the  extent  of  loss  suffered  by  these  people  ?

 Shri  Sikander  Bakht  :  No  such  complaint  has  been  received  by  me  but  when  the
 possession  of  these  flats  was  being  given,  at  that  time  a  complete  survey  was  conducted  by
 the  union  of  those  people  and  they  were  modified  according  to  their  satisfaction.

 श्री  सोहम्मद  wat  कुरेशी :  नीविदाओं  की  मांग  करने  तथा  वास्तव  में  निर्माण  कार्य  का  झ्राबंटन

 करने  के  बीच  काफ़ी  भ्रन्तराल  रहता  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  मैँ  मंत्री
 महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  at  1972  से  लेकर  इस  समय  तक  इन  फ्लैटों के  निर्माण  भूल्य में  कितनी

 वृद्धि हुई  है  ?

 ot  सिकन्दर  बख्त  :  निर्माण  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  का  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 श्री  सृहम्मद  कुरेशी
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों

 के  मूल्यों  में  कमी  करने  के
 बारे  में  निणंय  लिया  पहले  इन  फ्लैटों  का  झाबंटन  श्रलाटियों को  एक

 विशेष  मूल्य  पर  किया  गया  कच्चे  सामान  तथा  श्रन्य  वस्तुप्ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप

 wal  में  वृद्धि  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 निर्माण  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 rier  re  aero
 श्री  सिकन्दर  बख्त  :

 यह  एक  प्रश्न  बा 1९  लिये  नोटस हु  जरूरत

 श्री  सृहम्मद शफी  कुरेशी
 :

 क्या  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं
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 mem  महोदय  :  उन्होंने a  कहा  है  कि  इसके  लिये  उन्हें  नोटिस  की  झ्ावश्यकता
 है  क्योंकि  यह  मुख्य

 प्रश्न में  नहीं  झ्राता

 Damage  to  Crops  Due  to  Floods

 *4.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :

 Shri  K.  Lakkappa  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  of  loss  suffered  due  to  damag2  cau:ed  to  crops  during  the  recent  floods
 in  the  country;  an

 (b)  the  measures  being  taken  by  Government  to  provide  relief  to  the  farmers  affected
 by  these  floods  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  (a)  :  According  to  the  information  received  from  the  State  Governments,  crops  in
 an  area  of  61.65  lakhs  hectares  valued  at  Rs.  22,582.04  lakhs  were  damaged  by  the  recent
 floods  in  the  country.

 (b)  Consequent  upon  the  acceptance  by  the  Government  of  India  of  the  recommenda-
 tions  of  the  Sixth  Finance  Commission,  Central  assistance  of  a  non-Plan  nature  for  relief
 operations  is  generally  not  available  to  the  State  Governments.  Such  expenditure  is  expected
 to  be  met  by  the  State  Governments  from  their  own  resources  and  the  enhanced  margin
 money  provided  to  them.  However,  advance  plan  assistance  is  made  available  to  the
 States  to  supplement  their  own  resources  for  implementing  Plan  schemes  in  the  ‘affected
 areas.

 The  Government  of  India  has  already  sanctioned  Rs.  4.98  crores  to  Assam  and
 Rs.  4.41  crores  to  West  Bengal  as  advance  Plan  assistance.  It  has  also  been  agreed  to
 provide  Rs.  16.43  crores  to  Gujarat,  Rs.  11.00  crores  to  Haryana  and  Rs.  7.97  crores  to
 Rajasthan  as  advance  Plan  assistance.  It  is  also  being  considered  to  provide  advance
 Plan  assistance  to  Himachal  Pradesh,  Orissa  and  Uttar  Pradesh.  In  addition,  the  Food
 Corporation  of  India  has  been  directed  to  make  available  20,000  tonnes  of  wheat  to  West
 Bengal  and  10,000  tonnes  of  wheat  to  Assam  for  distribution  as  gratuitous  relief.  The
 quantium  of  additional  supply  of  wheat  to  West  Bengal  is  being  considered  as  and  when
 request  is  received  from  the  State  Government.  The  Government  of  India  is  also  consi-
 dering  to  supply  10,000  tonnes  of  wheat  each  to  Uttar  Pradesh  and  Rajasthan  and  5,000
 tonnes  to  Himachal  Pradesh  for  distribution  as  gratuitous  relief.  The  Army  and  Air
 Force  assistance  was  also  provided  to  the  States  for  relief  and  rescue  operations  as  and  when
 requested  for  by  the  State  Governments.  Necessary  assistance  was  also  provided  to
 arrange  adequate  supply  of  seed,  and  medicines  etc.  to.  the  affected  areas.

 Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :  It  has  been  accepted  by  the  Minister  that  crops
 in  61.65  lakhs  hectares  have  been  damaged  by  recent  floods.  So  in  view  of  this  fact,
 would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  Government  ts  planning  to  have  some
 special  scheme  for  saving  the  lakhs  of  acres  of  land  of  Bihar  and  specially  North  Bihar  where
 floods  cause  devastation  almost  every  year  ?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  Here  is  a  flood  Control  Board  for  protection  against
 floods  which  is  not  only  for  Bihar  but  is  for  all  the  States.  The  Board  formulates  schemes  in
 accordance  wth  the  requirements  of  particular  area.  Bihar  will  get  its  due  share  of  attention
 and  its  requirements  will  also  be  looked  into.

 Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :  It  has  been  mentioned  in  the  statement  about  state-
 wise  damages  to  the  crops  that  Rs.  4.98  crores  have  been  given  to  Assam  and  Rs.  4.41  crores
 to  West  Bengal.  But  the  State  of  Bihar  which  suffered  maximum  losses  due  to  floods  has
 not  been  given  any  grant.  May  1  know  whether  no  intimation  was  sen  t  by  the  State
 Government  to  Centre  with  regard  to  flood  losses  and  it  is  far  this  reason  t  hat  no  Central
 aid  has  been  given  ‘to  Bihar  ?
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 23  1899  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  No  such  demand  has  been  received  from  Bihar  Govern-
 ment.

 at  के०  लकप्पा  :  मैं  इस  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  ह  मंत्री  महोदय  द्वारा  जो  उत्तर  दिया  गया  है

 उसमें  उन्होंने  बताया  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  पांचवें  वित्त  ५. ग्रायाग  की  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर  लेने
 के  परिणाम  स्वरूप  राज्य  सरकारों  को  राहत  कार्यों  के  लिये  गैर-योजना  की  तरह  की  केन्द्रीय  सहायता

 साधारणतया  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  परन्तु  इस  देश  में  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  mat  उसके

 परिणाम  स्वरूप  सम्पत्ति  नष्ट  हो  जाती  है  तथा  करोड़ों  रुपयों  की  हानि  हो  जाती  मैं  यह  जानना

 चाहता  ह  कि  जनता  सरकार  इसके  बारे  में  कोई  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  या  कुछ  we  ऐसे  ठोस  कदम  उठाने

 के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  जिनके  परिणामस्वरूप  फ़सलों  को  बाढ़  की  क्षति  से  बचाया  या  सक े।  दसरे
 a

 क्या  विश्व  बैंक  से  इस  कार्य  के  लियें  सहायता  की  मांग  की  गई  है  यदि  तो  देश  में  बाढ़ों  के  पुनरावत्ति

 को
 रोकने

 के  लिये  क्या  किया  जा  tar  है  ?

 श्री  भानु  प्रताप  बाढ़ों  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  प्रश्न  भी  सदा  ही  सरकार  के  विचाराधीन

 रहता  है  परन्तु  हमारे  पास  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनो ंसे  कोई  ऐसी  योजना  नहीं  बनाई जा  सकती  जिससे

 कि  ्  वाले  समय  की  बाढ़ों  की  सम्पुर्ण  क्षति  की  की  जा  प्रपन  संसाधनों  सीमाग्रों के

 हम  सभी  सम्भव  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  क०  लकप्पा  :  इन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  बाढ़  से  होने  वाली  क्षति  का  सामना  करने के  लिये

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 श्री  भान  प्रताप  fag:  विश्व  बैंक  से  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं  की  जा  रही

 श्री  के  लकप्पा  :  इनका  वक्तव्य  परस्पर  विरोधी  बिहार  में  बाढ़ों  से  हुई  क्षति  का  सामना

 करने  के  लिये  विश्व  बैंक  से  सहायता  की  मांग  की  गई  है  ।  बिहार  सरकार  केन्द्रीय

 सरकार  के  सहयोग  के  साथ  ही  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  यह  समाचार  10  अक्तूबर

 1977  के  टाइम्जਂ  में  प्रकाशित  हुमा  क्या  अपको  इस  तथ्य  की  जानकारी है  कि  बिहार

 सरकार  ने  विश्व  बेंक  से  सहायता  की  मांग  की  2?

 श्री  भानु  प्रताप  fag:  इस  प्रश्न  पर  सम्भवत  पहले  भी  विचार  हुमा  परन्तु  wa  विश्व  बैंक

 से  इस  प्रकार  का  कोई  नहीं  किया  गया  है  ।

 Shri  Ugrasen  It  has  been  stated  by  the  hon.  Minister  in  his  reply  that  Flood  Control
 Board  is  there  for  controlling  the  floods.  I  want  to  put  a  specific  question  to  the  Minister
 with  regard  to  Flood  Control  Board.  May  know  if  there  is  a  scheme  to  include  Bhaluhang
 on  Rapti  river  in  Uttar  Pradesh,  Karnali  on  Ghaghara  river  and  Pancheshwar  on  Sharda
 river  projects  are  also  in  any  of  the  flood  control  schemes  so  that  the  flood  problem  of
 these  areas  could  be  put  to  an  end  and  crores  of  people  be  relieved  of  this  worry.  I  want  a
 categorical  reply  from  the  hon.  Minister.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  [  cannot  reply  about  each  and  every  scheme  of  different
 tates.

 प्रश्नों  के  लिखत  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 शिक्षा  wat  at  सोवियत  रूस  को  यात्रा

 *5.  at  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  में  सोवियत  रूस  की  यात्ना  की  श्रौर

 यदि  तो  वहां  किस  प्रकार  की  बातचीत  हुई  ate  उसका  नया  निष्कष
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 शिक्षा  ,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  wat  प्रताप  चन्द्र  :  att

 सोवियत  रूस  के  मेरे  13  से  16  1977  तक  के  प्रवास  के  दौरान  में  सोवियत
 रूस  के  प्रधान  मंत्री  परमश्रेष्ठ  श्री  कोसीजिन  से  मिला  ake  उनसे  भारत  तथा  सोवियत  रूस  के  बीच

 सहयोग  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विशेषकर  शिक्षा  तथा  संस्कृति  से  सम्बन्धित  म।मलों  पर  विचार-विमर्श

 किया  ।  मेने  पारस्परिक  हितों  के  विषयों  पर  सोवियत  रूस  के  संस्कृति  मंत्नी  परमश्रेष्ठ  श्री  पी०  देमीचेव

 र  उच्चतर  एवं  माध्यमिक  विशिष्ट  शिक्षा  के  मंत्नी  परमश्रेष्ठ  प्रो०  वी०  पी०  येलुतिन  से  भी  लाभदायक
 विचार-विमर्श किया  मैंने  श्री  देमीचव  के  कला  श्रौर  शिल्प  के  विकास  विशेषकर  थियेंटर  के  विकास

 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  ।  परमश्रेष्ठ  प्रो०  येलुतिन  के  साथ  वैज्ञानिक  ate  प्रौद्योगिकीय  विषयों  पर  संयुक्त

 पाठ्य  पुस्तकों  के  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  चर्चा  हुई  ।

 15  1977  को  मास्को  में  मैंने  भारतीय  कला  wk  संस्कृति  समारोह  का  भी  उद्घाटन

 किया

 हाकी  के  खिलाड़ी  चनने  वाले  के  विरुद्ध  रोष

 न्  श्री  डी०  बी०  चन्द्रगाड़ :  व्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हाकी  के  खिलाड़ियों  का  चयन  करने  वाले  व्यक्तियों  में  से  एक  के  बर्ताव  के  विरुद्ध

 कुछ  वरिष्ठ  अन्तर्राष्ट्रीय  हाकी  खिलाड़ियों  ने  रोष  प्रकट  किया

 यदि  तो  इन  खिलाड़ियों  के  नाम  क्या

 क्या  भारत  सरकार  ने  इसकी  ब्यौरेवार  जांच  की  है  कि  इस  प्रकार  की  घटना  क्यों

 mt

 हाकी  कप के
 के

 लिये  खिलाड़ियों  का  चयन  करने
 के  लिये  कया  मानदंड  अ्रपना यें  गये  हैं

 ?

 शिक्षा समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  हां  ।
 wa  श्री  बलदेव  सुरजीत  सिंह  श्र  वरिन्द्र  सिह  ।

 सरकार  ने  इंस  घटना  की  विस्तृत  जांच  नहीं  की  है  क्योंकि  यह  पुर्णतः  भारतीय  हाकी  संघ

 के  प्रधिकार  क्षेत्र  में  meat  है  ।

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  भारतीय  हाकी  संघ  जो  कि  खिलाड़ियों  के  चयन  के  लिए
 जिम्मेदार  हर  व्यक्ति  के  टीम  सामान्य  आचरण  के  आधार  पर  चयन
 किया  ।

 चीनी  संबंधी  नीति  की  घोषणा में  विलम्ब

 क  डा०  हैनरी  झ्रास्टिन  :  कया  कृषि  श्रौर  खिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चीनी  संबंधी  नीति  की  घोषणा  में  विलम्ब  होने  के  कारण  निर्यात  हेतु  रखी  चीनी  को

 क्षति  पहुंची  झर

 (a)  क्या  चीनी  सम्बन्धी  नीति  बनाने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  चीनी  उद्योग
 तथा  उत्पादकों

 पर

 काफी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 कृषि तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 :  जी  नहीं  ।

 :  सामान्यतया  पिराई-काये  नवम्बर  के  मध्य  के  बाद  झर  बहुत  से  राज्यों  में  तो  दिसम्बर के

 पहले  सप्ताह  से  शुरू  होता  है  ।  यद्यपि ,  वितरण  के  लिए  चीनी  वर्ष  1976-77  का
 स्टाक  लगभग  दिसम्बर
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 14  1977  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 —
 am
 लवा के  श्रंत  तक  चलेगा  लेकिन  चीनी  वर्ष  1977-78 की  चीनी  की  मूल्य  नीति  लगभग  1978

 से  इस  वर्ष  के  उत्पादन  से  केवल  निर्मक्त  चीनी  पर  लागू  होगी  ।  सरकार  ने  चीनी  वर्ष  1977-78  के  लिए

 गन्ने  ate  चीनी  की  मूल्य  नीति  की  मुख्य-मुख्य  बातों  की  घोषणा  पहले  ही  कर  दी  है  ।

 Research  in  Oilseeds

 *8.  Shri  Chandradeo  Prasad  Verma  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased.  to  state  :

 (a)  whether  in  order  to  increase  the  production  of  oilseeds  research  is  being  conducted
 to  develop  seeds  which  would  have  larger  yield  in  a  shorter  period;  and

 (b)  if  so,  when  these  seeds
 are  likely  to  be  available  in  market  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.  New  short-duration  varieties  have  been  developed  in  some  of  the
 important  oilseed  crops  under  the  All-India  Coordinated  Oilseeds  Improvement  Project
 which  is  being  implemented  at  the  Central  Institutes,  Agricultural  Universities  and  State
 Centres  of  Research.

 (b)  Seeds  of  these  varieties  are  already  available  with  the  concerned  institutions  and
 departments.

 इतिहास  को  पाठ  पुस्तकों  का  हटाया  जाना

 *  0.  श्री  सौगत  राय

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पत

 क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  ने  इतिहास  की  कुछ  पाठ्य  पुस्तकों  को  परिचालन  से  हटाने  का  aren  दिया

 यदि  at,  तो  उन  पुस्तकों  तथा  उनके  लेखकों के  नाम  क्या  ak

 इन  पुस्तकों  को  हटाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fare,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  जी  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Production  of  Groundnuts,  Shells  and  भा

 *10.  Shri  Dharamsinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  fand  Irrigation
 be  pleased  to  state  :

 a)  the  production  of  groundnuts,  groundnut  shells  and  groundnut  oil  estimated,

 State-wise,  for  1977-78  and  their  production  during  1976-77,  State-wise;

 (b)  whether  the  Central  Government  have  any  programme  for  increasing  groundnut

 Production;  and

 (c)  if  so,  the  outlines  thereof  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture,  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh).  (a)  The  State-wise  production  of  groundnut  during  1976-77  is  given  below

 State  Production  of  groundnut
 in  shell  (000  tonnes)

 Kharif  &  Rabi
 —_— eee

 Andhra  Pradesh

 Bihar  .  6

 Gujarat  1898.
 10 Haryana

 Himachal  Prade  ch

 Karnataka  336

 Kerala  ह  18

 8.  303 Madhya  Pradesh
 Maharashtra  605

 10  Orissa  112

 11  Pondicherry
 12  ह  151.0 Punjab
 13  Rajasthan  156

 14  828.7 Tamil  Nadu
 15  Tripura  0.5

 16  Uttar  Pradesh  231.4

 5262.4

 Firm  estimates  of  production  of  groundnut  during  1977-78  would  become  available
 sometime  in  June,  1978.  However,  on  the  basis  of  the  available  reports,  it  is  expected  that
 the  production  of  groundnut  during  Kharif,  1977  may  be  higher  than  the  level  of  47.8  lakh

 tonnes  in  1976-77.  Firm  estimates  of  the  production  of  groundnuts  (other  than  in  shell)
 and  groundnut  oil  are  not  available.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  In  order  to  supplement  the  efforts  of  the  State  Governments  for  increasing  the

 production  groundnut  in  the  country,  the  following  Centrally  Sponsored  Schemes  are

 operatingin  the  important  groundnut  growing  States

 1  Intensive  Oilseeds  Development  Programme.

 2  Extension  of  Oilseeds  to  New  Irrigated  Areas.

 The  strategy  adopted  under  the  Intensive  Oilseeds  Development  Progr:  me  cc
 of  adoption  of  package  approach  in  selected  districts  where  the  prcducticn  techreicgy  hes
 been  well  developed  and  potentialities  for  rapid  growth  in  production  are  good.  Particular
 emphasis  ts  laid  on  the  use  of  improved  varieties  and  ensuring  optimum  plant  population,
 application  of  balanced  dose  of  fertilisers  and  control  of  pests.  The  progremme  for
 groundnut  is  being  implemented  over  an  area  of  14,29,000  hectares  during  1977-78  in  18
 districts  spread  over  8  States.

 The  strategy  adopted  under  the  scheme  for  Extension  of  Oilseeds  to  New  Irrigated
 areas  is  on  the  same  lines  as  for  Intensive  Oilseeds  Development  Progrémme  tut  the  object
 of  the  scheme  aims  at  extension  of  irrigated  groundnut  area  in  the  area  of  major
 irrigation  projects.  der  grcurdnut  is An  additional  new  area  of  1,79,400  hectares  un
 programmed  to  be  covered  under  the  scheme  during  1977-78  in  4  States.

 Under  the  above  mentioned  two  schemes,  financial  assistance  is  given  to  mect  the  cost
 of  production  of  nucleus  and  foundation  seeds,  minikits,  demonstrati  ons  and  subsidy  on

 plant  protection  equipment,  besides  extension  staff.
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 In  order  to  give  further  impetus  to  inrease  the  production  of  groundnut  during  1977-78,
 the

 following
 additional  measures  have  been  taken  on  the  basis  of  recommendations  made

 by  as Special  Group  of  Secretaries  set  up  by  the  Government  of  India

 Adoption  of  plant  protection  measures  on  a  larger  scale  than  hitherto  through
 both  ground  and  aerial  operations

 2  Application  of  phosphatic  fertilisers

 3  Strengthening  the  programme  for  production  and  distribution  of  good  quality
 seeds  of  improved  varieties

 Announcement  of  support  price  of  Rs.  160  per  quintal  with  adequate  arrange-
 ents  for  carrying  oul  support  operations

 Expanding  the  irrigated  area  under  groundnut

 पदमा  श्रौर  ब्रहमपुत्र  के  .  किनारों  का  were
 *  11.

 at  दीनन  भट्टाचार्य  क्य  कृषि  atc  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पदमा  श्रौर  ब्रह्मपुन्न  नदियों  के  किनारों  के  तेजी  a  कटाव  के  बारे  में  क्या  निरोधक  ate  उपचारी  उपाय

 किए गए  हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  सभी  जलोढ़  नदियों  के  किसी  न

 किसी  भाग  में  तट-कटाव  की  समस्या  विभिन्‍न  मात्रा  में  विद्यमान  है  परन्तु  gaya  के  तट  के  साथ  यह

 कई  स्थानों  पर  तथा  उत्तर  प्रदेश  ate  बिहार  में  गंगा  के  तट  की  कुछ  पहुंचों  में  एवं  पश्चिम बंगाल  में  गंगा

 प्रौर  पदमा  के  तटों  पर  यह  समस्या  काफ़ी  गम्भीर  है  ।

 कटाव  रोधी  उपाय  बाढ़-नियंत्रण  सेक्टर  के  भाग  होते  ग्रौर  राज्य  योजना  में  शामिल  होते  हैं
 तथा  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमों  को  प्रस्तुत  तैयार  करने  तथा  उनके  क्रियान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 की  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  मुख्य  कटाव-रोधी  स्कीमों  में  बिहार  में  तथा

 नारायणपुर
 में  कटाव-रोधी  उत्तर  प्रदेश  में  गायघाट  के  निकट  गंगा  के  वाम  तट  पर  कटोव-रोधी

 उपाय तथा  में  eat  श्रौर  डिब्रगढ़  की  सुरक्षा  के  लिए  कटाव  det  उपाय  शामिल  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सरकार  गंगा  की  नाजुक  पहुंचों  में  कटाव  से  सुरक्षा  के  लिए  उपाय  कर
 रही  है  ।  रांज्य  सरकार  ने  1972-76  की  अवधि में कटाव में  कटाव  होनें  वाले  नाजक  स्थानों  प्रर  लघ-ग्रवधघि  के

 ।  राज्य  सरकार  ने  गंगा  के  दक्षिण  तट  के किए  गए  उपायों  पर  लगभग  5.  5  करोड़  रुपये  व्यय  किए

 साथ-साथ  समस्त  प्रभावित  पहुंचों  में  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  63  करोड़  रुपये  की  अनुमानित लागत

 वाली
 एक

 परियोजना  रिपोर्ट  भी  तैयार  की  है
 ।

 इसको  ao  रूप  देने  के  लिए  विस्तृत  आंकड़ों  का
 अनुसंधान  att  जल-विज्ञान  सम्बन्धी  माडल  अध्ययन  किए  जा  रहे  गंगा  नदी  द्वारा  कटाव  के  खतरे  से

 जंगीपुर  बराज  कम्पलेक्स  की
 सुरक्षा  के  लिए  फ़रक्का  बराज  प्राधिकारियों  ने  दो  सबमसिबल  बोल्डर  बारों

 के  निर्माण  के  लिए  9  लाख  रुपये  की  राशि  भी  व्यय  की  है  ।

 नगरोय  भमि  stiraaa ATAt सोमा  afafaaa F में  संशोधन

 *  12.  पार्वती  कृष्णन  :  कया  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  नगरीय  भूमि  अधिकतम  सीमा  श्रधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने का  निणेय

 किया  है  झौर

 ,  तो  प्रस्तावित  संशोधन  कौन-कौन  से  भ्रौर  संशोधन किए  जाने  के  क्या (a)  यदि

 कारण  हैं
 ?

 निर्माण wit  श्रावास  तथा  पूर्ति  site  मंत्री
 सिकन्दर  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 मानसून  में  नष्ट  खाद्यान्न
 *

 13.  श्रहमद एम०  पटल

 श्री  कवर  लाल  गप्त

 बया  कृषि  att  सिचाई  मंत्री  यह  ama  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  के  मानसुन  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  ate  कितने  मूल्य  का  खाद्यान्न नष्ट  हुस्ना

 इसके  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  इसको  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  झथवा  किए
 9

 कृषि  att  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag) :  :  1977  तक

 112  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  8,345  मीटरी  टन  खाद्यान्न  क्षतिग्रस्त  wie  मानव  उपभोग  के

 श्रयोग्य  घोषित  किए  गंए  ।  क्योंकि  क्षतिग्रस्त  स्टाक  में  से  ्  मात्रा  को  पशु-चारे  और  मुर्गी  चारे  के

 रूप  में  बेच  दिया  जाएगा  इसलिए  उस  सीमा  तक  हानि  कम  हो  जाएगी  ।

 )  तूफानों  दि  के  कारण  बद, ह  एवं  भंडारों में  रखा  स्टाक  ही

 मुख्य  रूप  से  प्रभावित हुआ  था  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  l

 विवरण

 (1)  गोदामों  का  मानसुन-पूर्व  निरीक्षण  किया  जाता  है  ate  ग्रावश्यक  मरम्मत  की  जाती  है  ।

 (2)  खाद्यानों  के  भण्डारण  के  लिए  श्रावश्यक  निभार  सुलभ  किए  जाते  हैं  ताकि भूमि  की  नमी

 से  जो  पानी  रिसता  है  उसके  कारण  क्षति  को  रोका  जा  सके  |

 (3)  समय-समय  पर  निरीक्षण  करने  झौर  खाद्यान्नों  का  करने  के  लिए  योग्य

 ae  तकनीकी  दृष्टि  से  प्रशिक्षित  स्टाफ़  को  लगाया  जाता  है  ।

 (4)  कैप  भण्डारण  में  की  चादरों  को  उपयक्त  रूप  से  बांधने  के  लिए  नायलन  रस्सियां
 की  जाती  हैं  ताकि  उड़ने  के  कारण  चादरों  को  क्षतिग्रस्त  होने  से  रोका  जा  सके  ॥

 )  taken  सुरक्षा  के  लिए  प्रमुख  कैंप  काम्पलैक्सों  में  मानोफ़िलामैंट  के  जाल  ake  कवर-टाप्स

 भी  सलभ किए  गए

 (6)  खराब  हुई  चादरों  को  तुरन्त  बदलने  के  लिए  पोलीथीन  की  अ्रतिरिक्त  चादरें  भी  सप्लाई  की

 गई  हैं
 ।

 (7)  ठीक  मौसम  में  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  वातन  किया  जाता  है  ताकि  स्टाक  को

 ठीक  बनाए  रखा  जा  सके  |

 (8)  बड़े-पेमाने  पर  गोदामों  का  निर्माण  करने  से  संबंधित  काम  शुरु  किया  गया  है  ताकि
 भण्डारण  को  समाप्त  किया  जा  सके  |

 New  Sugar  Policy
 *  14.  Shri  Meetha  Lal  Patel

 Shri  M.  Kalyanasundaram
 Will  the  Minister  of  Avriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state.:

 (a)  whethe  Tr  ‘Government  hav NJ  VUE 111.  ave  taken  a  final  decision  in  regard  to  new  Sugar  Policy;
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 (७)  If  so,  the  details  thereof;  and  if  not,  the  reasons-therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri-Bhanu  Pratap
 Singh)  (a)  The  Cabinet  at  its  meeting  held  on  27th  October,  1977  has  taken  a  final  decision
 in  regard  to  the  Sugar  Policy  for  the  current  year,  1977-78.

 (b)  ‘It  has  been  decided: to  continue  the  partial  control  policy.  -Ex-factory  levy  prices
 would  be  based  on  the  statutory  minimum  cane  price  of  Rs.  8.50  per  quintal  related to  a

 recovery  of  8-3  श्र  The  retail  consumer  price  of  levy  sugar  would  be  retained  at  Rs.  2.15
 per  Kg.  Levy  sugar  quota  to  the  States  would  be  based  on  population  and  efforts  would
 be  made  to  increase  the  per  capita  availability  to  450  gms.  per  month  and  the  States  will

 be  asked  to  treat  rural  and  urban  areas  in  a  similar  manner.  Measures  will  be  taken  for

 increasing  off-take  of  fre
 per  quintal.  sale  sugar

 in  the  market,  and  maintain  its  price  at  around  Rs.  390

 राज्यों में  एकत्र  किये  गये  सिचाई  में  श्रन्तर
 *15.

 श्री  झो०  ato
 ~

 :  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 केन्द्रीय  सरकार  को  पता  चला  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  ate  एजेंसियों  एकत्र

 किए  गए  सिंचाई  श्रांकड़ों  में  भारी

 है यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इनका  किस  प्रकार  पता  चला  @)

 क्या  इसको  देखते  हुए  सरकार  केन्द्रीय  स्तर  पर  इन  को  एकत्र  करने  श्रौर

 समन्वय  करने  के  लिए  कोई  समान  प्रक्रिया  कराने  पर  विचार  कर  रही

 (7)  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप
 :

 से  राज्यों में  इस

 समय  सिंचित  क्षेत्र  के  आंकड़ों  को  एकत्र  समेकित  करने  का  कार्य  दो  भिन्न  एजेन्सियों  फ्रिया  जा
 रहा  एक

 एजेन्सी  भू-राजस्व  श्रथवा  रिकार्ड  विभाग  के  नियंत्रण  में
 है  तथा  दूसरी

 सिचाई  wea

 लोक  निर्माण  विभाग  के  नियंत्रण  में  ।  weet  को  करने  की  तथा  मानदण्ड  भिन्न-भिन्न
 जिसके  परिणामस्वरूप

 कुछ  मामलों में  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  श्रांकड़ों में
 कॉफ़ी  अन्तर है  ।

 केन्द्रीय  सिचाई  शर  ८ क  मंडल  द्वारा  wat  हाल  में  आयोजित  की  गई  एक  गोष्ठी में  इस  प्रश्न

 पर  विचार-विमशे  किया  गया  था  ate  इसकी  सिफ़ारिशों के  भ्रनुसरण  में  ऑ्रांकड़ों  के  समंजन  के  प्रश्न  तथा

 आंकड़ों  को  एकत्र  करने  के  काय  में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 Ban  on  Sale  of  Aluminium  Phosphide

 *16  Shri  Daya  Ram  Shakya  :  Will  of  Agricultre  and  Irrigation  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  August,  1977  Central  Insecticide  Board  has  asked
 State  Governments  to  give  orders  to  all  the  shopkeepers  to  stop  immediately  sale  of  alu-

 minium  phosphide
 to  agriculturists;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  orders  have  also  been  issued  for  taking  strict  action
 against  the  dealers  if  it  is  found  in  their  stock;  and

 (c)  if  reply  to  parts  (a)  and  (b)  be  in  the  affirmative,  whether  Government  propose
 t$  consider  to  take  back  the  stock  of  the  insecticides  from  the  dealers  so  that  they  may  not ्
 sell  it  in-blackmarket  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  Irrigati  (Shri  Bhanu  Pratap

 Singh)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.
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 arta  जल  grr  नदियों  को  परस्पर  जोड़ने  के  बारे  में  maa

 17.0  Maro  के ०  महलगी  :  नया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय जल  आयोग  देश  में  नदियों को  परस्पर  विभिन्‍न  बेसिनों  में जल  की  श्रधिकता

 are  कमी  की  स्थिति  शौर  जल  को  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  ले  जाने  का  भ्रध्ययन  करने  का  कार्य  कब

 से  कर  रहा है

 अध्ययन  के  बारे  में  अद्यतन  प्रगति  क्या  wk

 उक्त  के  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  (7)  केन्द्रीय जल

 झायोग  द्वारा  देश  की  नदियों  को  परस्पर  जोड़ने  की  संभावना  के  बारे  में  एक  1971  में

 किया  गया  था  ।  लेकिन  यह  विचार  किया  गया  कि  ऐसी  स्कीमों  के  किसी  भाग  के  बारे  में  कोई मत

 निर्धारित  करने  से  पहले  यह  जरूरी  है  कि  विभिनन  बेसिन  उपबेसिनों  में  फ़ालतू  जल  ak  जल  की

 कमियों  का  गहराई  से  erat  किया  जाए  सुखा-प्रवण  क्षेत्रों की  न्यूनतम  MaVaHAA BY SIT F को  ध्यान  में
 wad  हुए  जल  का  T Weaataat  श्रौर  secede  ट्रान्सफर  किफ़ायती  रूप  से  करने  की  संभावनाओं  पता

 लगाया  जाए  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  एक  मख्य  इंजीनियर  की  श्रध्यक्षता  में  एक  wad  यनिट  हाल  ही  में

 स्थापित  किया  गया  है  ate  भ्रपेक्षित  फ़ील्ड  कार्य  का  श्रायोजन  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  सरकारों  से  भी
 आवश्यक  wife  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया  गया है  इस  बात  की  संभावना  है  कि  कुछ  नदियों

 को  जोड़ने  की  संभाव्यता  के  बारे  में  कुछ  प्राथमिक  रिपोर्टे  तीन-चार  वर्षों  में  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।

 नदी  के  जल  के  प्रयोग  के  बारे  में  श्रत्तरज्यिय  विवाद
 *

 18.  wt  Bo  सायातेवर  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नदी  के  जल  के  प्रयोग
 के

 बारे  में  ग्रन्तरज्यीय  विवादों  की  वर्तमान  स्थिति

 उक्त  विवादों  के  बने  रहने  के  कारण  भारत  के  लोगों  के  कल्याण  site  आधिक  विकास  पर
 क्या  प्रभाव पड़ा

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  हित  में  युक्तियुक्त  उपयोग  के  लिए  नदी  जल  के  प्रयोग का

 राष्ट्रीयकरण करने  का

 यदि  तो  यदि  इस  बारे  में  कोई  समयबद्ध  योजना  @  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  faz)  मुख्य  निर्णयाधीन  विवादों

 का  सम्बन्ध  नमंदा  गोदावरी  we  नदियों  के  जल  से  सम्बन्धित  विवादों  के  बारे  में  न्य।य-नि्णयन  की

 श्रत्तर्राज्यीय  जल  विवाद  1956  के  अन्तर्गत  स्थापित  किए  गए  न्यायाधिकरणों द्वारा

 की  जा  रही  है  ।

 लेकिन  इस  बीच  गोदावरी  बेसिन  के  मामले  में  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  नई  पर्रियोजनासों

 के  लिए  गोदावरी  के  जल  का  काफ़ी  हद  तक  किए  जाने  के  बारे  में  agate  हो  गई  है  ।  नमदा

 बेसिन
 के

 मामले  में  भी  राज्यों  के  बीच  गुजरात  a  मध्य  प्रदेश  में  चार-चार  छोटी  स्कीमों  पर  काम  शुरू

 करने  पर  सहमति  हो  गई  है  ।
 यमुना  बेसिन  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  राज्यों  के  साथ  परामर्श  करते  हुए

 विस्तृत  भ्रध्ययन  किए  गए  हैं  ate  निकट  भविष्य  में  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  इस  मामले  पर

 विमर्श  किए  जाने  का  विचार  है  ।

 चूंकि  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  समूची  धन-राशि  इस्तेमाल  कर  ली  गई
 इसलिए

 यह  कहा
 जा

 सकता  है  कि  इन  विवादों  से  ma  तक  समूचे  देश  के  विकास  पर  कोईबास  प्रभाव  नहीं  पढ़ा  है
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 लेकिन  विवादग्रस्त  बेसिनों  में  कतिपय  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लेने  में  विलम्ब  weet  ger  जिससे

 विशिष्ठ  क्षेत्रों  के  विकास  पर प्रभाव पड़ा  है  ।

 अन्तर्राज्यीय  नदियों  के  जल  के  उपयोग  के  प्रायोजन  में  केन्द्र  द्वारा  प्रत्यक्ष शौर

 रूप  से  भाग  लेने  के  प्रश्न
 शर

 अन्य  सम्बद्ध  मामलों
 की

 सक्रिय  रूप  से  जांच  की  जा  रही  है

 ्  सुधार

 *  19.  श्री  एस०  डो०  सौम्सुन्दरम

 श्री  पो०  के०  कोडियन

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  सात  महीनों  के  दौरान  भूमि  सुधारों  के  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  ठोस  काय

 किए  गए  हैँ  ताकि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  श्रौर  दुबल  वर्गों  के  लोगों  को  सामाजिक  तथा  श्राथिक  न्याय

 यह  समस्या  कितनी  बड़ी  ak

 भूमि  सुधारों  के  ara  में  तेजी  लाने  के  लिए  यदि  कोई  समयबद्ध  योजना  बनाई  गई  है  तो

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  तथा  राज्य

 सरकारों से  किया  गया  है  कि  वे  जोत  की  झधिकतम  सीमा  के  कानूनों  के  मामलों  को  शी  घ्

 निपटाने  श्रौर  पात्र  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  जोत  की  भझ्रधिकतम  सीमा  की  फालतू  भूमि  श्रलाट  करने  के  लिए
 आवश्यक उपाय  करें  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  की  गई  जानकारी  के  श्रनुसार  1977 के  तक
 लगभग  2  लाख  मामलों  का  निपटान  करना  बाकी  था  ।  यह  श्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  aia  से
 1977  के  बीच  जोत  की  सीमा  की  लगभग  1.  18  लाख  एकड़  फालतु  भूमि  का  वितरण  किया

 गया  ।  उन्हें  यह  सुझाव  दिय  गया  है  कि  वे  1977  के  qa  तक  फालतू  घोषित  किए  गए  सारे

 क्षेत्र  का  वितरण  कर  दें  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  oem  की  जाती है  कि  वे  या  तों  ward को
 स्वामित्व  प्रदान  करके  या  उनकी  क | पट्टेदारी  को  सुरक्षा  प्रदान  करके  पट्टेदारी के के  कानूनों का  उचित  क्रियान्वन
 करें  |

 Changes  in  Master  Plan,  Delhi

 *20.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply
 and  Rehailitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  development  of  old  Delhi  is  being  hampered  due  to  Master  Plan  of  Delhi
 and  those  who  want  to  develop  Mori  Gate  and  other  areas  are  being  deprived  of  this  work

 (b)  whether  Government  propose  to  change  the  Master  Plan;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  Government  would  declare  its  policy  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander  Bakht)
 (a)  No,  Sir.

 (b)  The  question  of  changing  the  Master  Plan  in  the  above  context  does  not  arise.
 However,  the  existing  Master  Plan  is  based  on  projections  made  upto  1981.  Further  pro-
 jection  is  to  be  made  upto  2001  A.D.  and  the  Master  Plan  is  being  prepared  in  the  light  of
 this  as  well  as  the  experience  of  the  past.

 (c)  The  work  is  already  in  hand.
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 गाया

 मध्य  प्रदेश  में  पेय  जल  को  योजना

 at  माधवराव  fafreat  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुति  site  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगें कि

 1977  के  setae  राज्यों  में  पेय  जल  योजना  की  क्या  प्रगति  रही  है
 और

 मध्य  प्रदेश  को  wa  तक  कुल  कितनी  सहायता  मिली  है  श्रौर  राज्य  सरकार  ने
 1977  के  अन्त  तक  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  है

 ?

 निर्माण श्रावास  तथा  पति  शर  पुनर्वास  मंत्री  (att  सिकन्दर  बख्त  )  (*)  नगरीय व  ग्रामीण

 क्षेत्रों  की  पेय  जलपूति  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  एक  अंग  हैं  ।  इन  योजनाश्ां

 के  वभिन्‍्न  राज्यों  में  कार्यान्वयन  की  प्रगति
 s
 के  बारे  में  सुचना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 है

 पेय  जल  पति  योजना  सहित  सभी  राज्य  प्लान  योजनाग्रों  के  निए  केन्द्रीय  सहाय॑ता  समेकित  ऋणों

 तथा  समेकित  अ्रनदानों  के  रूप  में  दी  जाती  ।  समस्याग्रस्त  ग्रामों  के  लिए  पेय  जल  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  त्वरित  ग्रामीण  जल  पुति  का  एक  नया  आरम्भ

 किया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  वर्ष  1977-78  के  दौरान  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  पेयਂ  जलपुर्ति  की

 चाल  परियोजनाश्रो  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्यों  को  100  Yo  श०  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 इस  के  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  चाल  वित्तीय  ae  के  दौरान  200.  00  लाख  रुपयों

 का  किया  गया  है  तथा  200,.00  लाख  रुपये  के  श्रलावा  50.00  लाख  रुपये  क्षेत्रों

 के  लिए  भी  दिए  गए  हैं  ।  इसमें  से  उस  राज्य  को  अनदान  की  प्रथम  किस्त  के  रूप  में  '52.  80

 ara  wa  दिए  गए  हैं  ।

 झांग  नदी  पर  सिंचाई  परियोजना

 श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  के  संबलपुर  जिले  में  चिरोली  के  निकट  ॥ ॥, दना  नदी  पर

 सिचाई  परियोजना  area  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  षड्  wk

 यदि  तो  परियोजना  के  अन्तर्गत  कुल  कितना  क्षेत्र  झाएगा  तथा  इसके  लिए  राशि

 की  स्वीकृति  दी  गई  है  तथा  यह  किस  तिथि  तक  क्रियान्वित  हो  जायेगी  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रताप  faz):  उड़ीसा  सरकार  से  केन्द्रीय
 जल

 ari  में
 ऐसी

 परियोजना  रिपोर्ट  श्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।,

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  नारियल  को  खेती  को  हानि

 3.  थामस  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि
 केरल  में  कुट्टानदु  में  नारियल  की  खेती  को  व्यापक  नुक्सान

 पहुंचा

 यदि  तो  इस  खेती  को  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?
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 कृषि  शर  oS  मंत्रालय  में  zt  मंतो  (ei  भान  प्रताप  :  जी  हां  ।  सरकार  को

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  के  फुंट्रानाद  क्षेत्र  में  तथा  राज्य  के  अन्य  भागों  में  नारियल
 की

 खेती

 को  हानि  होती  है  ।

 अधिकांश  हानि  जड़ों  के  मुरझानि  रोग  के  कारण  ak  कुछ  नारियल  के  पत्न  विगलन  के  कारण

 होती  है  ।  रोगी  श्रौर  श्रनुत्यादक  नारियल  बागानों  के  पुनरैज्जीवन  के  लिये  1977-78 से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 एक  योजना  कार्यान्वित  की  गई  है  ।  रोगी  a  श्रनुत्पादक  नारियल  पाम  के  स्थान  पर  WITHA  अधिक

 सहनशील  संकर  पोधे  लगाए  जाते  हैं  ।  कृषकों  को  संकर  भूमि  सुधारक  एवं  GIT  संरक्षण

 रासायनकों को  श्रापूृति  50  प्रतिशत  राज  सहायता  देकर  की  जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  के  पास  एक  ऐसा  भी  कार्येक्रम  है  जिस  से  चुनीन्दा  क्षेत्रों  में  वर्ष  में
 दो

 बार  निःशुल्क
 >  t संरक्षी  छिड़काव  करके  पत्र  विगलन  रोग  को  ate  अधिक  बढ़ने  रोका  सकता  |

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  हारा  प्रायोजित दौरे  में  श्रनसूचित  जातियों  श्रौर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मोदवारों  का  शामिल  किया  जाना  ।

 4.  श्री  क्े०  Fo  मति  :  कया  समाज
 कल्याण  mite  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  ने  झपने  प्रायोजन  में  प्रायोजित  प्रध्ययन दौरे  श्रौर

 गोष्ठियों  की  योजनाओ्ों  में  श्रनुखूचित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित  जनजातियों के  उम्मीदवारों  को  शामिल

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  ate  संस्कृति  राज्य  मंत्री  रेर  का  देवी  :  are

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  का  श्रध्ययन  के  लिए  दौरों  ar  भ्रमणों  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  शिक्षा

 आदि  के  लिए  निर्धन  बच्चों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  बाल  कल्याण  की  राज्य  परिषदों  से  मंगाए

 गए  झावेदनों  में  उम्मीदवार  की  जाति  के  बारे  में  नहीं  पूछा  जाता  है  ।  परिषद्‌  का  मुख्य  ध्यान

 के  लिए  है  श्रौर यह  निम्न  are  वले  परिवारों  के  बच्चों को  सहायता  दिए  जाने  के  योग्य  समझती  है  ।

 शिक्षा  को  व्यावसायोन्मख बनाना

 5.  श्रो  परमानन्द  मोविन्दजी  बाला  :  क्या  संमाज  कल्याण  श्रौर॑संस्कृतिਂ मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  :

 क्या  को  व्यावसा  योन्मूख
 बनाने

 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  150

 जिलों  में  व्यवसाय  का  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  था  तथा  सर्वेक्षण  किए  गए  जिलों  में  से  40  जिलों  को

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  लागू  करनें
 के  लिए  चुना  जाना

 श्रौर

 क्या  यह  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  है  तथा  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  am  कर  दिये  गये  हैं  ate  यदि

 तो  उन  जिलों  के  नाम  कया  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रतापचन्द्र
 :

 ज़ी  हां  ।.
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 wa  निम्नलिखित  34  ज़िलों  में  ज़िला  व्यावसायिक  सर्वेक्षण  के  संचालन  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  :--

 जिले का  नाम
 ड

 जम्मू तथा  कश्मी  र
 ग्रनन्तनाग

 बंगलौर

 घारवाड़

 उत्तर  कनारा

 दक्षिण  कनारा
 मसूर
 रायच्र

 मध्य  प्रदेश

 बिलासपुर
 ग्वालियर

 हौशंगाबाद

 बालाघाट

 झाबुझा |
 |

 पुर

 शाहडोल

 उडीसा

 किन्झार

 सम्बलपुर
 बालासौर

 जयपुर |
 जाधपुर

 बांसवाड़ा al
 सिक्किम  गंगटोक

 त्रिपुरा  पश्चिम  ब्रिपुरा

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  गंगटोक  )  में  व्यावसायिक  पाट्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  दी  गई  है  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  भी  दक्षिण  कतारा  तथा  धारवाड़  जिलों  में  व्यावसायिक

 पाठ्यक्रम  चालू  किए  हैं  ।
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 $$

 स्वायत्तशासी  कालेज

 6.  श्री  बापूसाहिब  प्रलेकर  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर
 संस्कृति

 मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंग
 किः

 क्या  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  अधीन  स्वायत्तशासी  कालेडों  सम्बन्धी

 कोई  योजना  लागू  को  जा  रहो

 यदिहां  तो  महाराष्ट्र  में  ऐसी  संस्थाएं  कौन-कौन  सी  जिनकी  सिफारिश  वहां  के  विभिन्‍न

 विश्वविद्यालयों  द्वारां  की

 क्या  ऐसी  संस्थाओं  को  विशेष  श्रनुदान  दिया  प्रौर

 इन  स्वायत्तशासी  संस्थाश्रों  की  विशेष  बातें  क्या  होंगी
 ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  प्रतापचन्द्र  al

 महाराष्ट्र  के  किसी  भी  विश्वविद्यालय  ने  इस  योजना  के  ् श्रन्तगत  किसी  संस्था  की  श्रभी  तक

 सिफारिश नहीं  की  है  ।

 स्वायत्तशासी  स्तर  के  फलस्वरूप  कोई  भी  सहायता  मात्र  उपांतिक  होगी  तथा  कालेजों  द्वारा

 विकसित  विशेष  शैक्षिक  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  इसकी  व्यवस्था  ara  द्वारा  पांच  वर्ष  की  श्रवधि

 के  शत-प्रतिशत  के  श्राधार  पर  की  जायेंगी  ।

 एक स्वायत्तशासी  कालेज  श्रपने  तैयार  मूल्यांकन  के  ि अपन  तौर  तरीकों

 बनाने  तथा  छात्रों  के  दाखिले  के  सिद्धान्तों  और  शिक्षकों  की  चयन  प्रक्रियाश्नों  को  निर्धारित  करने में  स्वतन्त्र

 होगा  ।  इसते  वांछनोय  शैक्षिक  विचारों  के  परीक्षण  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा  पाठ्यक्रमों  ate  शिक्षण  के

 ढांचे  को  व्यापक  बनाने  का  कार्य  शुरू  होगा  जिससे  ये  कुशल  जन  शक्ति  की  स्थानीय  एवं  क्षेत्रीय

 तागों के सन्दर्भ के  सन्दर्भ  में  प्रधिक  साधेक  श्र  संगत  बन  सकेंगे  ।

 गांव  शअरकपुरबाग  मोची  नई  दिल्‍ली को  स्थायी  पट्टा  दिया  जाना

 7.
 श्री  लालजो भाई  क्या  निर्भाण  श्रौर  आवास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मन्त्री यहू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  20  1976  को  हुई  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की

 समिति  की  बैठक  में  एक  संकल्प  स्वीकृत  करके  रिंग  नई  दिल्ली  के  निकट  गांव  श्ररकपुर  बाग  मोती  बाग

 के  लिये  स्थाई  पट्टा  देने  पर  सहमत  हो  गया

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  22  1976  को  उनके  मन्त्रालय  को  इस  संकल्प

 का अरन मोदन  करने  का  श्रनुरोध  करते  हुए  पत्न  लिखा
 |

 यदि  तो  उसका  श्रनुमोदन  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्या  इन  ग्रामवासियों  के  लिये  श्रावश्यक  श्रनुमोदन  कर  दिया
 जायेगा  जो  वहां  मुगल  काल  से

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पुर्ति  ate  पुनर्वास  मंन्दो  सिकन्दर Tet )  :  हां  ।

 (@)  ।
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 तथा  दिल्‍ली  विकास  के  जब  भ्ररकपुर  मोंची  गांव  के  निकट
 की  भमि  1911-1912  में  ग्रजित  की  गई  थी  तब  गांव  के  को  85  परिवार  थे  उन्हें  चूल्हाटैक्स  के  रूप  में

 किराया  देने  पर  वहीं  रहने  की  अ्रनमति  दे  दी  गई  थी  ag  इसलिए  किया  गया  था  क्योंकि  उस

 समय  सरकार  को  तत्काल  विकास  के  लिए  भमि  की  ऑझ्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  दिल्‍ली  विकास  जो

 सरकार  की  श्रोर  से  भूमि  का  प्रबन्धक  ने  मूल  ग्राबंटियों  के  कब्ज़े  के  प्लाटों  को  उनके  उत्तराधि
 कारियों  को  ही  एक  रुपये  वार्षिक  के  प्रत्येक  पट्टे  के  अधार पर स्थाई पढ़ें पर  स्थाई  पट्ट  पर  भूमि  ded  करने  के  लिए  सरकार

 की  इजाज़त  मांगी  है  ।  यह  भूमि  aga  कीमती  है  ake  इसमें  समाज  के  प्रभावशील  वग  के  घुसपैठ  की  बहुत

 सम्भावना  रहती  है  ।  कई  दशक  पहले  के  ऐसे  मामलों  में  जल्दबाजी  में  fora  नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 एक  तथ्य  ह  समिति  का  गठन  करने  का  प्रस्ताव है  जो  समस्या  का  मौके  पर  अध्ययन  करेगी  are

 for  tar  करेगी ।

 धनबाद  स्थित  क
 प्रशिक्षण  निदेशालय  के  कर्मचारियों  से  श्रम्यावेदन

 9.  ए०  Bo  राय :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  धनबाद  स्थित  व्यावहारिक  खनन  प्रशिक्षण  निदेशालय  के  कर्मचारियों  की  ae  से
 अभ्यावेदन  प्राप्त  ह्प्ना  है

 यदि  तो  उनकी  ब्या  समस्यायें  हैं  ark

 ् उनके  समाधान  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 समाज  कत्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  wat  (attract रेरा  का  देवी  बरकटकी  )

 जा, हा ति
 |

 धनबाद  स्थित  व्यावहारिक  खनन  प्रशिक्षण  निदेशालय  के  स्टाफ  से  इसके  सन्निकट  समापन

 के  सम्बन्ध  में  दो  श्रभ्यावेदन प्राप्त  हुए  जिनमें  इसके  कर्मचारियों  के  उपयक्त  वैकल्पिक  रोजगार  और

 पदोन्तति  के  प्रवसर  आदि  का  सुरक्षित  रखने  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  है  ।

 घनबाद  स्थित  व्यावहारिक  खनन  प्रशिक्षण  निदेशालय  को  1  1977  से  बन्द कर

 दिया गया  है  ।  21  व्यक्तियों के  कुल  स्टाफ  में  से  13  को  भारतीय  खान  धनबाद में  खपा  लिया

 गया हैं  वर्ग  के  6  कमंचारियों  के  नाम  कार्मिक  तथा  प्रशासनिक सधार  विभाग  के  श्रतिरिक्त  कमंचारी

 सैल  को  भेज  दिए  गए  हैं  तथा  वर्ग  के  एक  कमंचारी  का  नाम  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय

 श्रम  मंत्रालय  को  वेकल्पिक  रोजगार  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।  वर्ग  के  एक  wear  का  मामला

 विचाराघीन है

 उड़ीसा  में  मध्यम  सिचाई  योजनाश्रों  के  विकास  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 10.  श्रो  डी०  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्रीं  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  मध्यम  सिचाई  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  विश्व
 am  ने  52  करोड़  रुपये  के  ऋण  की  मंजरी  दे  दी  है

 यदि  तो  इस  ऋण  से  grees  की  जानें  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि
 श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  fag):  जी

 इस  परियोजना  में  ये  शामिल  हैं  राज्य  में  लगभग  66,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  को

 लाभ  पहुंचाने  के  लिए  पांच  वर्ष की  श्रवधि  में  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  (2)  ada
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 तीन  सिंचाई  प्रणालियों  सालन्दी  ate  महानदी  डेल्टा  में  कमान  क्षेत्र  विकास  जिसमें
 लगभग  200,000  हेक्टेयर  सिचित  afa  की  चकबन्दी  करना  तथा  लगभग  57,000  हैक्टेयर  के  समेकित

 क्षेत्र  में  ऑन-फ़ामे  कार्यों  का  निर्माण  करना  शामिल  है  ।  विश्व-बेंक  ने  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  किसी  विशिष्ट

 मध्यम  सिचाई  परियोजना  को  नहीं  चुना  है  परन्तु  जो  परियोजनाएं  स्वीकृत  कसौटी  के  भ्रनुरूप  होंगी  उन्हें

 कार्येक्रम  के  ग्रन्तगंत  हाथ  में  लिया  जाएगा  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  बताया  है  कि  निम्नलिखित  14  परियोजनाएं

 यदि  वे  विश्व-बेंक  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  श्रनरूप  पाई  इस  कार्यक्रम के  श्रन्तर्गत  हाथ में  ली

 जा  सकती हैं  :--

 1.  सुनई
 रमियाला

 दाहा

 झारवन्द

 ड्मेरवेहल

 रेमल

 मिलासालकी

 सरायगढ़

 10  र

 11  गोहिरा

 12  वबड़ानाला

 13  हरभंगी

 14  कनझारी

 सहकारी गृह  निर्माण  सोसाइटियों  के  नक्शों  का  पास  किया  जाना

 11.
 श्री  बलदेव  सिह  जसरोथा

 :
 क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसी  सहकारी गह ह  निर्माण  सोसाइटियों  जिनको  भूमि  श्राबंटित किए  15  aa  से  अधिक

 समय  हो  गया  नक्शों  anf  को  शीघ्र  पास  कराने  के  लिये  सरकार  ने  कया  विशिष्ट  उपाय  किये

 क्या  सोसायटियों  के  मामलों  को  ठीक-ठीक  कराने  ake  सदस्यों  को  शीघ्र  भूमि  श्राबंटित

 कराने  के  लिए  1976  में  कुछ  सहकारी  गुह  निर्माण  सोसाइटियों  के  लिये  प्रशासक  नियुक्त  किया

 गया  था  aye

 क्या  ag  कार्य  पुरा  हो  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  gta  ate  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  wet )  :  (#)  10

 और  21  सीमांकन  व  सेटबैक  नक्शे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  निलम्बित  पड़े  हैं े  ।  इन  में

 सभी  ले-म्नाऊट  carl  ate  14  सीमांकन  व  सेट  बैक  प्लानों  को  बनाने  की  प्रक्रिया लगभग  पूर्ण  हो  गई

 है  अन्य  सीमांकन  व  सेट  बैंक  नक्शों  की  जांच  की  जा  रही  है  श्रौर  इन  सब  पर  किये  जाने  वाले  निर्णय

 के  बारे  में  शीघ्र  ही  कर  दिया  जाएगा

 (=)  नहीं  ।

 प्रउन  el  तहां  झलता  |
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 Lift  Irrigation  Scheme

 112.  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  tc
 refer  to  the  reply  given  to  USQ  No.  3903  on  18-7-77  regarding  Lift  Irrigation  Seheme  and
 state  the  present  position  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap

 Singh)  :  Ajgaibinath  Lift  Irrigation  Scheme  is  still  under  exemination  in  different  fo:me-
 tions  of  Central  Water  Commission.

 राष्टोय  श्रावास  श्रायोग

 13.  श्री  ato  एन०  क्या  निर्माण  ate  तथा  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 इस  समय  आवास  से  संबंधित  विभिन्न  मामलों  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 अआवास  झायोग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किस  चरण  पर  तै

 ्  att

 सभी  एजेन्सियों  द्वारा  क्रियान्विति  हेतु  श्रावास  एक  दीघंकालीन  नीति  शी  घ्रलातिशी घ्न

 किस  तिथि  तक  बनाई  जायेंगी  ?

 निर्माण  श्र  तथा  श्रौर  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  यह  निर्णय  किया

 कि  इस  प्रस्ताव  पर  art  विचार  न  किया  जा

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 Land  Survey  Organisation  in  Meghalaya

 14.  Shri  Daya  Ram  Shakya
 Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  accorded  approval  to  a  scheme  for  the  formation  of
 Government  Land  Survey  Organisation  in  Meghalaya  in  1977-78;  and

 (b)  ifso,  the  expenditure  to  be  incurred  thereon  and  whether  such  a  scheme  is  proposed
 to  be  introduced  in  other  Sates?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh):  (a)  Yes,  Sir.  The  scheme  for  the  formation  of  Government  Land  Survey  Organisa-
 tion  in  Meghalaya  i is  part  of  the  State

 Plan
 scheme  for  cadastral!  survey  and  preparation  of

 record  of  rights.

 (b)  An  outlay  of  Rs.  42  lakhs  was  approved  for  the  Fifth  Plan  period  out  of  which  an
 outlay  of  Rs  10  lakhs  was  approved  for  1977-78

 Cadasti  survey  and  preparation  of  record  of  rights  are  already  being  attended  to
 by  a  number  of  State  Governments

 दिल्‍ली  में  श्रनधिक्ृत  बस्तियों  को  नियमित  किया  जाना

 15.  श्री  कंबर  लाल  गप्त
 श्री  पी०  के०  कोडियन

 ी  मुख्तियार सिह

 क्यां  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  gta  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  श्रनधिकृत  यों  को  नियमित  करने  तथा  उनका  विकास  करने  की  दिशा

 में  सरकार  ने  क्या  प्रगति  की  है  ak  उन्हें  नियमित  करने  में  सरकार  को  कितना  समय
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 क्या  इन  बस्तियों  में  पर्याप्त  सुविधाये  प्रदान  नहीं  को  गई

 यदि  तो  जब  तक  वे  बस्तियां  नियमित  नहीं  की  जातीं  उस  अवधि  तक
 वहां  मूल

 afaara  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 सरकार  ने  इन  बस्तियों  में  उक्त  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  दिल्‍ली  नगर  निगम
 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  निधियां  उपलब्ध  कराई  atk

 (=)  इन  दो  स्थानीय  निकायों  की  मांगे  कया  हैं
 ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  git  ate  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  दिल्‍ली

 अ्रधिक़ृत  कालोनियों  के  निर्धारित  नीति  के  अनसार  नियमन  तथा  विकास  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने

 के  लिए  सरकार  ने  2-5-1977  को  के  उप  राज्यपाल  की  श्रध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  कार्यान्वयन

 निकाय की  नियुक्ति  की  |  कालोनियों  के  नियमन  से  संबंधित  विभिन्न  समस्याश्रों  पर  विचार-विमश

 रने  के  लिए  निकाय  की  दो  dow  हुई  हैं  ।  यह  aa  सम्भव  नहीं  है  कि  थे  कालोनियां कब  तक  निय

 मित हो  सकेंगी  ।

 (7)  तथा  फिलहाल  इन  कालोनियों  में  पर्याप्त  सविधाएं  नहीं  ।  दिल्‍ली

 नगर  निगम  ने  इन  कालोनियों  के  विकास  के  खच  का  प्रतुमा च  नहीं  लगाया  है  ।  दिल्‍ली  विकास

 शाधघधिकरण  ने  15  करोड़  रुपयें  की  फण्ड  की  मंजूरी  के  लिए  अनुरोध  किया है

 बारह  Yat  मद्यनिषेघ कार्यक्रम  को  क्रियान्विति

 16.  श्री  जी०  वाई०

 श्री  एस०  एस०  सोमानी

 थी  मनोरंजन भषत

 थ्रो  एडग्रार्डों फेलोरी  :
 डा०

 मुरली  मनोहर  जोशी
 :

 थ्री  हुकम  चन्द  कछवाय :

 थ्री  एन०  Ho  शेजवलकर :

 at  सु  खदेव  प्रसाद
 वर्मा

 :

 क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  बारह  सूत्री  मद्यनिषेध  कार्थक्रम  की  न्रियात्विति

 तक  कितनी  प्रगति हुई
 है

 क्या  सरकार  विचार  देश  में  पूर्ण  मद्यनिषेध  लाग  करने  का

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  अपने  यहां  पूर्ण  मद्यनिषेध  लगू  करने  में  अनिच्छा  प्रकट की  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 शौर

 ()  करने  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  प्रति वर्ष  कितनी

 भनुमानित  हानि  होगी  ?

 समाज  कल्याण  ait  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  12  सूती  मदयनिषेघ

 कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं

 (1)  rafria  ot.  न्यूनतम  arian  को  कार्यान्
 त  किए  जाने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों

 को  विस्तृत  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।
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 ना

 (  थ ?  )  उद्योग ate  नागरिक  पूति  विकास  '  द्वारा  19  -  1975  को

 एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  थी  कि  एल्कोहल  वाले  पेयों  का  निर्माण  करने  वाले  क्सी

 भी  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठान  का  मालिक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसा  कारोबार  करने  के  लिए

 जारी  विए  गए  लाइसेंस  के  saa  ही  उस  प्रतिष्ठान  का  कारोबार  चलाएगा
 ।

 सरकॉर

 ने  यह  भी  किया  है  कि  उन  मामलों  की  छोड़  कर  जहां  100  प्रतिशत  उत्पादन

 निर्यात  के  लिए  नए  लाइसेंस  प्रदान  नहीं  किए  जाएंगे  ।

 (3)  सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  ने  सिनेमाटोग्राफ  1952  की  घारा  5  2

 के  27  1976  को  एक  श्रधिसूचना  जारी  की  थी  जिसमें  फिल्म  सेंसर
 बोर्ड  को  निर्देश  दिए  गए  थे  जिनमें  उन  सिद्धान्तों  का  उल्लेख  किया  गया

 था
 जिन्हें  ध्यान

 में  कर  सावेजनिक  प्रदर्शन  के  लिए  फिल्मों  की  मंजूरी दी  जानी  थी  ।  उन  सिद्धान्तों

 के  अनसार  मतबालेपन  या  शराब  पीने  अथवा  एल्कोहल  बाले  पेयों  के  संबंध  में  विज्ञापन

 के  प्रदर्शन  ;  को  आपत्तिजनक जाएगा

 (4)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (aract )  1964  तथा  श्रखिल  भारत  सेवा

 नियम  1968 में  जिनके  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के  कममेंचारियों  तथा  अखिल  भारतीय

 सेवायों  के  सदस्थों  के  श्राचरण
 का

 विनियमन  होता  प्र्न्य  बातों  के  साध-साथ  यह

 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  वे  सावेजमिक  स्थानों  पर  एल्कोहल  वाले  पेयों
 का

 सेवन  नहीं
 करेंगे  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  भी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए

 गए  9.0  को  देखते  हुए  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  को  नियंत्रण  करने  वाले
 नियमों में  उप  4.0  उपबन्ध  करें  ।

 (5)  पोटरवाहन  (  संशोघन )  अधिनियम  1977  पारित  कर  दिया  गया  जिसमें  wea  बातों

 के  साथ  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  एक  मोटर  qet  चलाने  वाले  चलाने

 की  चेष्ठा  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  के  खन  में  यदि  एल्कोहल  चाहे  उसकी  मात्रा

 कितनी  कम  क्यों  न  हो  तो  उसे  प्रथम  अपराघ  के  लिए  6  मास  तक  के  कारावास अथवा अथवा

 2,000  रुपयें  तक  जुर्माना  wear  दोनों  की  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  पहले  परसघ  के

 वाद  किए  गए  शअ्रपराघों  के  लिए  सज़ा  ate  भी  सख्त  (a).  वर्दी  पहने  कोई  भीं

 पुलिस  अधिकारी  सार्वजनिक  स्थान  पर  मोटर  वाहन  चलाने  र “वाले  किसी  भी  व्यक्ति  से

 श्वांस  परीक्षण  के  लिए  उसके  श्वांस  के  एक  या  एक  से  झ्धघिक  नमूने  मांग  सकता  है  यदि

 उसके  पास  शक  करने  का  उचित  कारण  है  कि  उस  व्यक्ति  के  शरीर  में  किसी  भी  war

 में  एल्कोहल  है  ।  मोटर  वाहनों  के  चालकों  का  श्वांस  परीक्षण  करने  के  लिए  बिक्री  हेतु
 एक  श्वांस  विष्लेषण  उपकरण  का  निर्माण  किया  गया  है  |

 (6)  रेल  मंत्रालय द्वारा  श्रधिसूचित  किया  गया  है  कि  भारतीय  रेलवे  की  घारा  120

 के  weary  भारतीय  गाड़ियों  के  ढ्वितीय  श्रेणी  डिब्बों  तथा  एयर  कन्डीशन्ड

 चेयर  कारों  में  एल्कोहल  वाले  पेयों  का  सेवन  करना  निधिद्ध  है
 ।

 2.
 सभी  राज्य  सरकारों  ने  12  न्यूनतम  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  श्रपनी

 रजामन्दी  सूचित  की  है  श्रौर  बहुत
 सी

 बातें  राज्य  मदयनिवेध  श्रधिनियमों/प्राबकारी  अधिनियमों
 अब  भीं

 शामिल  है  अथवा  जहां जहां  कहीं  ऐसी  व्यवस्था नहीं  वहां  संबंधित  सरकारों  ने  विज्ञेष  gate  जारी  किए

 हैं  उनको  लागू  कियाः  जाएं
 ।

 कुछ  राज्यों  ने  अलबत्ता  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  ब्यौरा

 नहीं  भेजा  ।

 सरकार  नीति  संविधान  के  apse  47.  के  wea  गई  राज्य  नीति  के
 निदेशक  '  तक

 '
 सीमित  संविधान  की  सप्तम  सूची  की

 प्रविष्टि
 8

 द्वारा  इस  नीति  को  लाग  करने  का  उत्तरदायित्व  cou  सरकारों  qt  रखा  गया  है  ।
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 डो०डो,० o  To  के  ————_— qa2et  के  लिये  पंजोकरण

 19. शी  एम०  रामगोपाल रेड्डी  :  zr  निर्माण  ste  आवास  तथा  पूर्ति  पुनर्वास
 मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 1  1977  तक  निम्न  झाय  मध्य  श्राय  वर्ग  जनता  योजनाओं  के  अन्तरगत

 डी०  डी०  (०  के  पास  फ्लैटों  के  भ्राबंटन  के  लिये  कितने  व्यक्तियों  ने  पंजीकरण  कराया

 wi  डी०  Ho  wo  ने  इन  व्यक्तियों  को  मकान  देने  के  लिये  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम

 रित  किया

 यदि  at  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  site  पुनर्वास  मंत्री  :  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  निम्न  झाय  मध्यम  a  जनत।/सी Ue  ०पी०  योजनाश्रों  के

 अधीन  फ्लैटों  के  आबंटन  के  लिए  1-10-1977  TH  64855  व्यक्तियों  ने  अपना  पंजीकरण  करवाया

 है  ।

 तथा  (77) :  wa  तक  21614  व्यक्तियों  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  फ्लैटों  का  order  किया
 गया  है  ।  14,423  व्यक्तियों  ने  पंजीकरण  की  श्रपनी  जमा  रकम  वापस  ले  ली  है  ।  28,818  aided -

 पत्नों  का  निपटान  किया  जाना  war  बाकी  है  ।

 इस  समय  1600  फ्लैट  area  के  लिए  तैयार हैं  तया  2810  मकान  निर्माण  के  अन्तिम  चरणों

 पर  हैं  ।  निर्माण  कार्य  का  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  जयेगा  जो  निधियों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगा  ।

 फरक्का  फोडर  नहर  के  श्रास-पास  के  क्षेत्र में  ठहरे  हुए  पानी  का  निकाला  जाना

 20.  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  :  कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फरक्का  फीडर  नहर  के  आस-पास  के  विस्तृत  क्षेत्र  में  रुके  हुए  पानी  को  निकालने  के  लिए

 जिसके  लिए  गत  बजट  सत्र  में  उनके  द्वारा  बजट  की  मांगों  पर  चर्चा  के  उत्तर  में  श्राश्वासन  दिया  गया

 क्या  कार्यवाही की  गई

 क्या  इस  मामने  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 फरक्का कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान प्रताप  से

 फीडर  नहर  के  झास-पास  के  क्षेत्रों  के  जलमग्न  होने  की  समस्या  के  संबंध  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा था  कि
 इस  समस्या  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  है  श्रौर  इस  सम्बन्ध

 में  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्रस्तावों  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  1976  में  एक

 तकनीकी  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  के  विशेषज्ञ  शामिल  हैं
 ।

 इस
 मामने  के  बारे  में  तत्काल  कारवाई  करने  की  श्रावश्यकता  को  देखते  हुए  समिति  ने  श्रपनी  झन्तिम

 रिपोर्ट  करने  से  पहले  ही  श्रग्रिम  रूप  से  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  तथा  फरक्का  बराज  प्राधिकारियों
 से  इन  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  विस्तृत  स्कीम  तथा  श्रतुमान  तैयार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  मया

 है
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 23  1599  )

 उत्तर  ग्रा  नो  रुग्ण

 21.  श्री  बशोर  क्या  कृषि  ate  सिचाई
 sal

 यह  बता  की  कृपा  करेंगे कि

 1966  के  ज गस्रघान  गन  की क गमत  निर्धारित सरकार  ने  गन्ना  आदेश

 का  जै  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  इसे  लाग  नहीं  किया  गया है  a  वहां  मिल
 मालियों

 को  गल्ले  का

 मलय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मुल्य  से  अ्रधिक  देने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  है  जिसके

 स्वरूप उत्तर  प्रदेश  में  ४०  प्रतिशत  चीनी  मिल  रुग्ण  हो  गय

 क्या  लेवी  चीनी  का  मुल्य  निर्धारित  करने  की  नीति  से  चीनी  के  बड़े  कारखानों  को

 हन  मिला  है  ate  छोटे  जो  जोन-समह  के  कारण  मक्ाबला  करने  में  असमथ  थे  ,  ह्ग्ण  हो  गय

 > Qs

 गरखानों  की  रक्षा  करने  के यदि  at,  तो  इस  व्यवस्था  को  यक्तिसंगत  बनाने  छोटे

 लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  faa  ak

 >
 (7)  ब्यूरों  आफ  इंडस्ट्री  कास्ट  एंड  प्राइस  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  गया  a

 जिसके  परिणामस्वरूप  '  छोटे  कारखानों  को  भारी  हानि  है

 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  da  भाने  प्रताप सिह  )  सरकार ने  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  के  लिए  गन्ना  )  1966  के  अधीन  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  किया  है  ।  यह  मूल्य

 8.5  प्रतिशत  की  वसूली  से  संबंद्ध  गन्ने  के  50  रु०  के  अधिसूचित  न्यूनतम  मूल्य  पर  आधारित  है

 य  यूनतम  अथवा  कम  से  कम  कोमत  है  ae  इससे  ऊपर  भी  मिलों  द्वारा  अधिसूचित  लेवी  मूल्य  से

 ऊपर  सक्त  बिक्री  की  चीनी  से  अ्रधिक  प्राप्तियों  को  50  प्रतिशत  शेयर  करने  से  संबंधित  भार्गव  आयोग

 1966  के  ग्रन्तगत  अ्रतिरिक्त  मलय  भी  देना  \ की  स्पोर्ट  के  gare  पर  गन्ना  )

 मिलों
 द्वारा

 1976-77  में  मध्य  श्रौर  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  के  वास्तव  में  दिए  गए  मुल्य  13.25

 प्रति  क्विंटल  थे  ate  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  12  25  रु०  प्रति  क्विंटल  थे  सरकार के  पास  एसा

 कोई  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  पता  चले  fe  इसके  उतर  प्रदेश  में  so  प्रतिशत  चीनी  मिलें

 रुग्ण
 हो  गई

 at

 उत्तरोत्तर  टैरिफ  झ्रायोगों  इस  aaa  में  पना  रिपोर्ट  प्रस्तत  की  की  सिफारिशों

 का  में  अब  तंक  लेवी  चीनी  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  जोनल
 ग्रुपिग

 को  आधार  माना  गया
 > te  |  पद्  है  कि  आसत  निकालने  की  किसी  भी  प्रणाली  कई  ऐसे  भी  यूनिट  होंगे  जिनकी

 लांगत  निकॉलीं  गई  श्रौसत॑  से  भी  श्रधिक  होगी  ।  hast x  के  झ्राकार  की  ्  ध्यान  दिए  बिना  aire

 प्रबघ काय
 जिससे  उनकी  HA  लागत = का  पता  चलता  सहित  विभिन्न  meq  बातों  पर  निर्भर

 करते  हुए  ऐसा  सत्य  हो  सकता भ्  ।  ग्र्त  यनिटों  की  रुग्णता  के  लिए  जोनल  ग्रर्पिग  कों  ही  केंबलਂ

 दार  नहीं  समझा  जा  सकता  है  लेकिन  var  विविध  कारणों  से  हो  सकता  > Q  |

 जो  फेक्ट्रियां  इकनॉमिक  साइज  से  निचले  स्तर  की  उनकी  विस्तार  करने  के  लिए

 हन  दिया  जाता है  झर  सरकार  उन  फैक्ट्रियों  को  प्रोत्साहन  ate  सहायता  प्रदान  करती है  जो  कि  विस्तार

 cic  क  न  ick  काय  wet  Bid  steamer  लक  am  fA  &
 लाइसंसशुदा  विस्तारों

 के  लिए  ः  बिक्री  की  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  गौर
 प्राधुनिकीकरण

 तथां  पुनर्वासन  के  लिए

 रियायती  वित्त  सुलभ  करने  के  रूप  में  दिए  जाते  हैं
 ।

 यह  निर्णय  करते  मंत्रिमंडल  ने  उचित  लेवी  मुल्य  निर्धारित  करने  के
 लिए

 सभी

 संगत  बातों  परं  विभार  किया पा  है
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 Residential  Accommodation  for  Union  Ministers  and  Secretaries

 23.0  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Willthe  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  regarding  construction
 of  rasidzatial  accom  nodationfor  Union  Ministers  and  Secretaries;  and

 (b)  if  so  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander  Bakht)
 (8)  Yes,  Sir

 (b)  So  far  as  the  Ministers’  bungalows  are  concerned,  according  to  the  present  pro-

 posal,  these  will  have  3000  sq.  ft.  of  plinth  area  in  the  main  house  excluding  the  office
 portion  which  will  have  an  area  of  about  635  sq.  ft.  plus  servant  quarters  etc.

 As  regards  the  scheme  regarding  construction  of  houses  for  Secretaries,  details  have
 not  yet  been  worked  out

 wae  सिचाई

 23.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिंचाई  योजना  के  नाम  से  विख्यात  1500  करोड़  रुपये के  सिंचाई  कार्यक्रम

 की  alae  प्रोर  तकनीकी  agar  की  जांच  में  कोई  प्रगति  हुई  are

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ara  प्रताप  श्र  श्री  दस्तूर

 की  स्कीम पर  लगभग  15,000  करोड़  रुपये  की  लागत  ग्राने  का  प्रचुमाः  है  ।  इस  स्कीम  में  सतलुज

 से  चेरापंजीਂ तक  प्रौसत  समद्र  स्तर  से  3000  फट  ऊंचे  एक  समान  स्तर  पर  2300  मील

 1000  फूट  चौड़ी  तथा  30  Ge  गहरी  हिमालय  नहर  तथा  प्रौसत  स्तर  से  1500 GE  ऊंचे

 समान  स्तर  पर  भारतीय प्रायः  द्वीप  के  चारों  एक  दक्षिणी  ate  केन्द्रीय  areas  नहर  का  निर्माण

 करना  परिकल्पित  है  ।

 हिमालय  की  नदियों  से  जमा  जल  को  गारलैण्ड  नहर  में  डालने  के  लिए  इन  दोनों  नहरों  को
 12  फूट  व्यास  के  10  पाइपों  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसमें  हिमालय  नहर  के  साथ-साथ  लगभग  5-5

 लाख  एकड़  फूट  कीਂ  जल-संचय  क्षमता  वाने  300  जलाशयों  ale  गारलेण्ड  नहर  के  साथ-साथ  क्षमता
 वाले  600  जल-संचयन जलाशयों  के  40  वर्गमील  के  क्षेत्र  में  300  फट  SA  बांध  के  निर्माण  के

 साथ  राजस्थान  में  नागौर  के  निकट  300  मिलियन  एकड़  फट  के  ज॑ल-संचय  तथा  सोन  पर  100  मिलियन

 एकड़  फूट  के  जल-संचय  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 इस  समय  सिंचाई  विभाग  में  केन्द्रीय  जल  oar  के  coat  के  उपयपकत  प्रस्तावों  की  जांच  की

 जा  रही  है

 तमिलनाडू श्रौर  कर्नाटक  में  कावेर ही  जल  के  बारे  में  समझोता

 4.  श्री  क०

 थी  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :

 कया  कृषि  ste  सिचाई  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  ह  सच  है  कि  हाल  ही  के  मद्रास  के  दौरे  में  " LB Watt  मंत्री  ने  आशा  व्यक्त  को  at  कि

 तमिलनाडु  श्रौर  कर्नाटक  में  कावेरो-जल-विवाद  पर  शोघ  ही  समझौता  हो  जयेगा  ;  श्र
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 14  नवम्बर  ,  1977  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  ai  राज्यों  में शीघ्र  समझौता  कराने  के  लिए  क्या  प्रयास

 किये हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  fag)  हां
 ।

 केन्द्रीय  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  द्वारा  1976  में  ली  गई  श्रंतर्राज्यीय  gon  में

 संबंधित  राज्य  केरल  शौर  तमिलनाड  के  बीच  नदी  के  जल  के  उपयोग

 विकास  के  संबंध  में  सहमति  दी  गई  थी  ।  उस  समय  यह  सहमति  हुई  थी  कि  कमी  वाले  ate  पर्याप्त
 जल  वाले  वर्षों  में  कावेरी  जल  के  बंटवारे  से  संबंधित  विभिन्न  विषयों  की  जांच  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों

 के  तकनीकी  प्रतिनिधियों  को  एक  समिति  द्वारा  की  जाएगी  ।  यह  भी  सहमति  हुई  थी  कि  कावेरी  घाटी

 प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जाये  श्र  तीनों  राज्यों  के  सचिवों  को  एक  समिति  द्वारा  इस  प्राधिकरण  के

 काय-कलाप  तय  किये  जायें  ak  प्राधिकरण  के  कार्य-संचालन  संबंधी  नियम  बनाए  जाएं  ।

 दो  समितियां  गठित  at  गई  ।  इन  समितियों  कीਂ  कई  aos  हो  चकी  हैं  जिनमें  राज्यों

 के  प्रतिनिधियों  ने  कुछ  विषयों  पर  भिन्न-भिन्न  विचार  प्रकट  किए

 बकाया  मतभेदों  को  समाप्त  करने  के  लिए  aa  निकट  भविष्य  में  मंत्रि त्रियों  के  स्तर  पर  एक  बैठक

 झायोजित करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बने  बनाये  फ्लैटों को  खरीद  के  लिये  सरकारी  कर्मचारियों को  गह  निर्माण  ऋण

 25  श्री  डी०  जी०  गवई

 श्री  कचरुलाल  हेमराज  जेन

 निर्माण शर  श्रावास  तथा  पुर्ति  ate  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  के

 विभागाध्यक्षों  से  बने  बनाये  फ्लैटों  के  लिए  awa  कमंचारियों  को  स्वयं  A  गह  निर्माण  ऋण  स्वीकृत

 करने  के  लिए  कहा  है

 यदि  तो  इससे  निर्माण  श्रौर  आवास  मंत्रालय  के  ant  में  कितनी  कमी  हुई हुई

 क्या  अधिकृत  भ-खण्ड  पर  मकान  बनाने  के  लिए  झपने  कमेंचारियों  को  गह  निर्माण  ऋण

 स्वीकृत  करने  के  लिए  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  और  wear  विभागों  के  विभागाध्यक्षों  को  अधिकार

 देने  का  कोई  प्रस्ताव  झौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है
 ?

 निर्माण  site  श्रावस  तथा  पूति  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  राम  :

 हों

 लगभग  10  से  12 प्रतिशत तक  ।

 हां  ॥

 (4)  विस्तत  ब्यौरे  प्रभी  तैयार  किए  जाने  हैं  ।
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 केरल  में  समुद्र  कटाव

 26.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 केरल  में  गत  समय  में  समुद्री  कटाव  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किये  गये  अध्ययन

 का  मूल्यांकन क्या

 इस  प्राकृतिक  श्रापदा  को  रोकने के  लिये  केरल  सरकार  को  कितनी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 है ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भान  प्रताप  केन्द्रीय कृषि  ak
 सिंचाई  मंत्री  ने  केन्द्र  के  वरिष्ठ  तकनीकी  शभ्रधिकारियों  के  साथ  केरल  में  समुद्री  कटाव  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 का  11  से  14  1977  तक  दौरा  किया  था  ।  मंत्री  महोदय  ते  सुझाव  दियां  था  कि  राज्य  की

 सबसे  पहले  समृद्री-कटाव  से  प्रभावित  समुद्र-तट  के  अझधिक  श्रसुरक्षित  भागों  की  ध्यान  देना  चाहिए

 तथा  चालू  वर्ष  के  बजट-प्रावधान  का  उपयोग  करने  समुद्री-कटाव-रोधी  कार्यों  के  क्रियान्वयन  की  गति

 में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  संगठनात्मक  क्षमता  के  निर्माण  करना  चाहिए  ।  राज्य  को  यह  भी

 दिया  गया  था  कि  वे  ग्राम-रोजगार  स्कीम  के  श्रन्तगंत  गेहूं  तथा  मक्के  की  अतिरिक्त  सहायता

 प्राप्त  बारें  जिसका  इस्तेमाल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सुरक्षा  कार्यों  पर  लगे  श्रमिकों  की  मजदूरी  के  कुछ  भाग  की

 भ्रदायगी  के  लिए  किया  जा  सकता  है  ।

 >
 समुद्र-कटाव-रोधी  कार्यी  को  बाई-नियंत्रण  क्षेत्र  के  श्रेन्तर्गत  शामिलਂ  किया  जाता  ्  जो

 > राज्य  थोजना  का  होता  [९  |  इस  तरह  से  इन  उपायों  के  श्रापोजन  एवं  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी

 > राज्य  सरकारों  कीं  ए  ।  केन्द्र  योजना  में  शामिल  स्कीमों  के  लिए  राज्य-सरकारों *को  ब्लाक  ऋण  एवं

 श्रतद दान  प्रदान  करता  राज्य  सरकारें  प्राथमिकताओं  के  झनुसार  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  इनका

 श्रावंटन  कर  सकती  है  ।  फिर  राज्य  में  समुद्री  कटाव-रोधी  उपायों  के  तेजी  से  कार्पान्वयन  की

 कता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  ने  राज्य-योजना  में  स्व्रीकृत  समुद्री-कटाव-रोधी  स्कीमों  को  तेजी
 >  ।  पांचवीं  योजना  रव क  प्रथम  तीन से  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  विशेष  ऋण-सहायता  दी

 वर्षों  के  दौरान  3.75  करोड़  रूपये  की  राशि  उपलब्ध  की  गई  है  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्य  के  लिए

 श्रब  तक
 एक  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दी  जा  चुकी  है  ।

 नर्मदा  जल-विवाद  के  बारे  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  faa

 27.  श्री  पी०  जी०  मार्वेलंकर :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री
 जल  के  बारे  में  20

 1977  के  झ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  990  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मध्य  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  राज्यों  के  बीच  नर्मदा  जल-विवाद

 के  बारे  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  निर्णय  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  हुई

 (a)
 यदि  तो  उसके  तथ्य  कया  श्रौर

 9 क्या  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  से  इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  का  अनुरोध  किया  है

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  ate  हों

 गुजरात  ने  इस  मामले  में  श्रपनी  श्रागें की  बहस  पुरी  कर  ली  है  ।  इस  पारे  मामले पर  मध्य
 प्रदेश  द्वारा

 बहस  की  जा  रही  है  जिसके  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  उसके  पश्चात्‌
 राजश्यान

 झ्रौर  गुजरात  इसी  meer  में  सारे  मामले  पर  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  बहस  करेंगे  |
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 नहीं  ।  किन्तु  नमंदा  जल-विवाद  द्वारा  att  कायथ  को  यबासम्भव  शीघ्र

 | पूरा  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए
 जा

 रहे

 दिल्‍ली  में  भवन  निर्माण  की  गतिविधि  में  शिथिलता

 28.  श्री  सनोरंजन  भक्त  क्या  निर्माण  श्रौर  तथा  git  ate  पुनर्वास  मंत्री  ग्रह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है है  कि  नगरीय  भूमि  सीम  ate  1976

 में  संशोधन  करने  के  बारे  7  सरकार  के  निणेय  में  विलम्ब  होने  कारण  भवन  निर्माण  का  काय  मती

 गया  है
 ्य

 तो  इस  बारे  में  कब  तक  निणय  लिया  जायेगा

 क्या  उपयक्त  श्रधिनियम  के  अन्तत  धारा  20  के  स्रन्तगत  अधिकतम  सीमा  के  अधीन

 अने  वाले  रिहायशी  प्लाटों  की  छट  के  बारे  में  दिल्‍ली  के  सम्बद्ध  अधिकारी  के  पास  बड़ी  संख्या  में  waar

 विचाराधीन  ate

 यदि  तो  उक्त  अ्रवेदनों  पर  कब  तक  निर्णय  लिया  जायेगा  ?

 निर्माण  श्रौर  तथा  gta  श्रौर  पुनर्वास  सन्ती  सिकन्दर  नगर  भमि

 सीमा  a  1976  के  लागू  होने  के  बाद  से  भवन  निर्माण  गतिविधि  पर

 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  >> ठ  ।  भवन-निर्माण  गतिविधि  चाल  करने  के  उपाय  विचाराधीन  हैं  ।

 तथा  नगर  भूमि  सीमा  व  1976  की  धारा  20

 के  श्रधीन  राज्य  सरकारों  को  जिनके  पास  afanar  सीमा  से  ज्यादा  भमि  वाले  व्यक्तियों  को  लोकहित

 या  कठिनाई  के  मामलों  में  छट  देने  की  शक्ति  प्राप्त  ।  धारा  20  के  श्रधीन  रहायशी  प्लाटों  को  छट

 देने  के  1190  श्रावेदन  पत्र  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पास  निलम्बित  पड़े  हुए  हैं  विकसित  तथा  पर्याप्त

 रूप  से  निर्मित  )  कालोनियों  में  स्थित  प्लाटों  को  छूट  देने  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 भमि  की  श्रधिकतम  सोमा  सम्बन्धी  निर्णयाधोन  मामले

 29  श्री  Uo  जी०  मरुगय्यन

 श्री  के०  ए०  राजन

 क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  संबंधी  सभी  नि्णायाधीन  मामलों  को  निपटाने

 के  उद्देश्य  सेएक  ga  भ्रभियान  शुरू  करने  की  श्रावश्यकता  पर  जोर  देते  हुए  सभी  मुख्य  मंह्लियों  को

 पत्न  लिखे  शौर

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  '  प्रतिक्रिया

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भानु  प्रताप rae)  जी  at

 (a)  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  जोत  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी

 कानूनों  के  अन्तत  मामलों  का  निपटान  अधिशेष  भूमि  को  कब्जे  में  लेने  श्रौर  उस
 भूमि

 को

 पात्र  अलाटियों  को  वितरित  करने  के  कार्य  में  तेजी  लाएं  ।  अब  तक  श्रांधा

 हिमाचल
 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  भर  दिल्ली

 संघ  राज्य  क्षेत्र की  सरकारों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके  इन  उत्तरों  से  यह  पता  चलता है  कि  राज्य

 सरकारें  मामलों  का  शीघ्रता  से  निपटान  करने  तथा  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  का  वितरण  करने

 के  लिए  कार्यवाही  कर  रही  हैं

 47



 Written  Answers  to  Questions  Kartika  23,  1899  (Saka)

 Damage  due  to  Drought

 30.  Shri  Ugrasen  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  te  pleased  to  state:

 (a)  the  extent  of  damage  caused  to  Kharif  Crops  by  recent  drought  in  Haryana,
 Punjab,  Rajasthan,  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Bihar;  an

 (b)  the  remedial  measures  taken  by  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh):  (a)  This  year,  the  Government  of  Uttar  Pradesh  and  Rajasthan  only  have  reported
 drought  conditions  so  far.  The  Government  of  Uttar  Pradesh  has  reported  that  28,868
 villages  and  a  cropped  area  of  36.47  lakh  acres  and  crops  worth  Rs.  79.20  crores  has  been
 affected  by  drought  conditions.  The  Rajasthan  Government  is  still  assessing  the  extent
 of  damage.

 (b)  In  accordance  with  the  report  available  a  sum  of  Rs.  12.04  lakhs  has  so  far  been
 allotted  by  the  Government  of  Uttar  Pradesh  to  the  drought  affected  districts  for  relief
 work.  Besides  this,  asum  of  Rs.  22  lakhs  has  been  allotted  for  test  works  to  be  undertaken
 in  the  districts  of  Basti,  Gorakhpur,  Deoria  and  Azamgarh.  The  realisation  of  all  agri-

 It cultural  dues,  where  loss  is  50%  or  more,  has  been  stayed  by  the  State  Government.
 has  also  been  decided  by  the  State  Government  to  distribute  free  wheat  seed  and  fertilizer
 for  Rabi  sowing  to  small  cultivators  having  a  hoiding  upto  one  acre  whose  crop  has  suffered
 50%  or  more  loss.  Taqavi  will  be  distributed  to  other  cultivators  who  have  holding  of
 more  than  one  acre.  The  Central  Government  is  considering  sanctioning  of  Advance
 Plan  Assistance  to  the  Government  of  Uttar  Pradesh  which  would  also  include  provision
 for  supply  of  seeds  and  fertilizers  to  the  small  and  marginal!  farmers  in  the  drought  affected
 areas  free  or  at  concessional  rate.  The  question  of  providing  wheat  for  gratuitous  relief
 is  also  under  consideration.

 थीन  बांध  के  निर्माण  पर  समझौता

 31.  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  थीन  बांध  के  निर्माण  के  बारे में  भागीदार  राज्यों  के  बीच  हाल  में  इस  प्रयोजन

 aq  प्रायोजित  श्स्तर-राज्य  बैठक  में  कोई  समझौता  gar

 (a)  यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्या

 )  क्या  निकट  भविष्य  में  बांध  का  कार्य  area  होने  वाला  है  ate  किस  एजेंसी  के  ata

 ag  कार्य  ;  श्रौर

 किस  तारीख  तक  कायें  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  से  प्रधान  मंत्री

 और  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियी  की  1977  को  हुई  बैठक  में  यह  निश्चय  किया  गया

 है  कि  थीन  बांध  का  निर्माण-का्य  तत्काल  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  चूंकि  जम्मू  श्रौर  कश्मीर

 तथा  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  के  बीच  थीन  बांध  से  उत्पन्न  विद्युत  के  बंटवारे  के  बारे में  सहमति  हो

 गई  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  राजस्थान  श्रौर  हरियाणा  के  दावों  पर  विचार  करेगी  ।  इस

 परियोजना  का  क्रियान्वयन  पंजाब  सरकार  द्वारा  किया  जाना  है  i  एक  श्रंतर्राज्यीय  नियंत्रण  बोर्ड  नीति

 संबंधी  निर्णय  लेगा  श्र  निर्माण  भ्र  प्रचालन  के  दौरान  पंजाब  सरकार  को  निर्देश  देगा  केन्द्रीय

 कृषि  सिचाई  मंत्री  इस  नियंत्रण  बोर्ड  के  श्रध्यक्ष  होंगे  और  केन्द्रीय  ऊर्जा  मंत्री  इसके  उपाध्यक्ष

 होंग  तथा  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  शर  सिचाई  अर  विद्यत च  मंत्री  इस  ate  के  सदस्य  होंगे
 |

 जेसा  कि  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  सुचित  किया  गया  इस  परियोजना

 के  1985-86  में  पुरा  होने  की  संभावना  है
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 पोतमपुरा  रिहायशी  दिल्ल  में  बरसाती का  निर्माण

 32.  at  कचरुलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  wie  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  की  पीतमपुरा  रिहायशी  योजना  के  84  वमंमीटर के  भूखंडों  पर  बनाये  जाने

 वाले  भवनों  की  छतों  पर  aa  बरसाती  बनाने  की  इजाजत  दी  जाती  है  ;

 क्या  उन  मामलों  जिनमें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उसे  दिए  गए  vat  से

 बरसाती  बनाने  की  योजना  जानबूझकर  निकाल  दी  गई  लोगों  को  श्रौर  अब  बरसाती  बनाने  की

 इजाजत  जाएगी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  निर्णय  का  उल्लंघन  करने  वाले

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 निर्माण ate  तथा  पुति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (*) )  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  गांधीवादी  कार्यकर्ता पर  हमला

 33.  श्री  देसाई
 :

 क्या  निर्माण  श्र  अ्रावास तथा तथा  पुर्ति  ate  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  '
 क्या  ae  सच  है  कि  जयन्ती  सप्ताहਂ  के  दौरान  गांधी  स्मृति  में  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के  एक  कर्येकतो  ने  श्री  एन०  दामोदरन  नायर  नाम  के  एक  वृद्ध  गांधीवादी

 जो  गांधी  की  हत्या  के  बारे  में  तथ्यों  का  उल्लेख  कर  रहे  हमला  किया  था  ate  उन्हें  पीटा

 और

 afe  तो  सरकार  ने  इस  awa  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  (att  सिकन्दर  9-10-77
 को  गांधी  स्मृति  में  एक  दर्शक  गाया  था  जो  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  कार्यकर्ता  जाता

 है  ।  जब  गाइड  श्री  दामोदरन  नायर  ने  महात्मागांधी  के  हरारे  नाथूराम  wey  को  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के  कर्यकर्ता  के  रूप  में  जिक्र  तो  उसने  उसका  fade  fear  ate  उसके  साथ

 गरमी  बहस  की  ।  इसके  बाद  उनमें  हाथापाई  हो  जिससे  दोनों  को  मामूली  सी  खरोंचें  arg

 पुलिस  ने  दोनों  के  बयान  लिख  लिये  ।  लेकिन  चूंकि  मामला  हस्तक्षेप  के  योग्य  नहीं

 सलिये  पुलिस  ने  कोई  मुकदमा  दायर  नहीं  किया  ।  फिर  शांति  बनाये  रखने  के  लिये  एक  पुलिस
 कॉस्टेबल  को  वहां  निथुक्त  कर  दिया  wat  था ।

 बाढ़ों के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल से  ज्ञापन

 34.  Alo  श्रार०  महाटा  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  &  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में
 at

 हाल  की  बाढ़ से  हुई

 के  बारे में  एक  व्यापक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया है  भ्रौर  कुछ  उपचारात्मक उपायों  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  की  श्रावश्यक  बातें  क्या  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  5.0

 और
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बाढ़  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के
 लिए  कछ  झ्रावश्यक  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  केन्द्र  से  दि

 सहायता  देने  का  ग्रनराध

 किया है  |

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंन्दालय  में  राज्य  मंत्री  (at  भानु  प्रताप fag)  जो  हा ं।

 राज्य  सरकार  ने  बाढ़ों  से  प्रभावित  जनता  को  निःशुल्क  अ्रोर  ग्न्य  किस्म  को  राहत

 प्रदान  करने  तथा  क्षतिग्रस्त  हुए  निर्माण-कार्यों  सामान्य  मरम्मत/उन्हें  यथास्थिति  में  लाने  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  थीं  ।  a  सरकार  ने  बाढ़  की  स्थिति  का  मौके  पर  अध्ययन  करने  तथा

 योजना  के  लिए  श्रग्रिम  सहायता  देंने  के  लिए  वहां  एक  केन्द्रीय  दल  भेजा  ।  केन्द्रीय  दल  की  सिफारिशों

 के  साधार पर सरका र पर  सरकार  ने  राज्य  सरकार को  योजना  के  लिए  शग्रम्रिम  सहायता के  रूप में  441  लाख  रु०  को

 धनराशि  मंजर  की  इसके  सरकार  ने  जल-मग्न  क्षेत्रों  में  निःशत्क  राहत  के  रूप  में  वितरण

 करने  के  लिए  56,000  मीटरी  टन  ्र श  तथा  खाद्यान्नों  के  भंडारों  उपयोग  सावजनिक

 सजन  के  fac निर्माण-कार्यों  के  रख-रखात्र  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भ्रतिरिक्त  रोजगार  की  सुविधाओं
 27,900  मीटरी टन  गह  देने  के  वारे में  भी  केन्द्रीय  दल  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 जी  हा

 चोनी  के  नये  कारखानों  द्वारा  उठाई  गई  हानि  के  बारे  में  लागत

 तथा  मल्य ८  संबंधी  श्रौद्योगिक  ब्यरो  का  प्रतिवेदन

 35.  श्री  Fo  सुर्यनारायण  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  लागत  तथा  मूल्य  संबंधी  श्रांदयोगिक  व्यरोਂ  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 है  जिसमें  1973-74  तथा  उसके  बाद  निर्मित  चीनी  के  नए  कारखानों  द्वारा  उठाई  जा  रही  भारी

 हानि  को  टर  करने  के  लिए  उपाय  सुझाए  गए  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  हैश्नौर  उन  पर  सरकार  ने

 क्या  कायंवाही  की  है  ?

 कृषि तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  (att  भानु  प्रताप  fag) :  सरकार  को
 1976  में  चीनी  उद्योग  के  बारे में  लागत  तथा  मूल्य  संबंधी  ब्यूरो  का  प्रतिब्ंदन  प्राप्त  हुमा  था

 इस  प्रतिवेदन  में  लेवी  चीनी  की  मूल्य  निर्धारण  नीति  श्रौर  रुग्ण  मिल  घोषित  करने  के  मानदंड  पर
 विचार  किया  गया  है  ।  इस  प्रतिवेदन  में  निर्माण-वर्ष  का  कोई  खास  हवाला  दिए  बिना  चीनी  उद्योग
 न  सामान्य  रुगणता  के  बारे  में  विचार  किया  गया है

 ब्यूरो  ने  जो  सिफारिशें  की  हैं  वे  इस  प्रकार  ऊ
 र  :--(1)  अधिसुचित  न्यूनतम  मूल्य  के

 झाधार  पर  लेवी  चीनी  के  मूत्य  का  हिसाब  लगाना  ate  (11)  मौजूदा  भौगोलिक  ज़ोन  बनाने  के  स्थान
 पर  चीनी  फेक्टरियों  के  कार्य-निष्पादन  के  श्राधार  पर  मूल्य-ज़ोनों  में  उनका  ग्रुप  बनाना  |  इस  प्रतिवेदन
 में  यूनिठों  को  राहत  wt  को  गुड़  अथवा  खंडसारी  बनाने  जिनमें  कम  लाभ  होता है
 साने  से  गन्ना  उत्पादकों  को  लेवी  मुक्त  चीनी  की  बिक्री  से  प्राप्त  afar  राशि  थि  शेयर  देने

 श्रांदि
 के  बारे  में

 भी  सिफारिश  की  गई

 सरकार  ने  न्यूनतम  श्रधिसूचित  मूल्य  पर  झ्ाधारित  लेवी  चीनी  के  मूल्यों  से  संबंधित  सिफारिशों
 >  =  चाना को  स्वीकार  कर  लिया  है  लेकिन  यह  निर्णय  किया  (१  लेवं  ज  का  मलय  निर्धा५्ति  करने  के

 प्रयोजन  के  लिए  प्रत  Soa  एना थक  को  nay  समझा  जाना  चाहिए  ।
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 विश्वविद्यालय  में  विकलांग  विद्याथियों के  लिए  श्रारक्षण

 36.  श्री  सो०  के०  जाफर  वया  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करग  कि

 क्या  विश्वविद्यालयों  में  विकलांग  विद्याधियों  के  लिए  कुछ  सीटें  श्नारक्षित  करने  क  बार

 a में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ष  ग  तौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  > टि

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवो  बरटकी )  )  are

 भारत  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  से  सिफारिश  की  fe  विश्वविधालयों  के  विभिन्न  पाठ्यक्रमों  में

 विकलांगों  के  लिए  3  प्रतिशत  स्थानों  का  श्रारक्षण  करें  ।

 विश्वविद्यालयਂ  स्वायत्त  संस्थाएं  ् ie  NOUS सचिधिय पों  के  ढांचे  के  भीतर  उनकों  ही  समुचित
 fara  लेना

 ग्र्ब  तक  प्राप्त  जानकारी  के  अनसार  चौदह  विधवविद्यालयों  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए

 3  प्रतिशत  स्थान  area  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 परोक्षा-सुधार  संकाय  सुधार  तथा  शोध  संवर्धन  के  क्षेत्र  में  विश्व

 विद्यालय  श्रनदान  श्रायोग  द्वारा  उठाये  गये  कदम

 37.0  MY  Ro  रामर्मात  यह  बताने  की क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह

 करेंगें  कि

 विश्वविद्यालय  झतुदान  श्रायोग  द्वारा  1976-77  में  संकाय  सुधार
 शोध  संबर्धन  के  क्षेत्र  में  क्या-क्या  कदम  उठाये  गए  ;  शौर

 उसके  क्या  परिणाम  निकले

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :  तथा

 विद्यालय  श्रनुदान  झ्रायोग  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  संकाय  सुधार  तथा
 wat  के  क्षेत्रों  में  1976-77  के  दौरान  किए गए  उपायों  से  संबंधित  स्थिति  निम्नलिखित  है है

 परीक्षा  संधार  :  अ्रध्यापकों  के  श्रनस्थापन  हेत  कार्यशालाओं  के  लिए  विश्वविद्यालयों

 तथा  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों  में  परीक्षा  सुधार  एककों  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  मूल  स्टाफ  हेत

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  परीक्षा  सुधार  के  कार्यान्वयन  से

 बंधित  की  गई  प्रगति  को  कायम  रखा  अ्रनुवर्ती  उपाय  भी  किए  गए  थे  ।  1976-77

 66.  विश्वविद्यालयों  विभिन्न  स्तरों  पर  सल्लिक  मूल्यांकन  आरंभ  कर  दिया  है  27  विश्वविद्यालय

 प्रशन  बैकों  की  योजना  से  संबंधित  विकास  के  विभिन्न  चरणों  पर  हैं  लगभग  50  प्रतिशत

 विद्यालयों  ने  ग्रेडिंग  पद्धति  लागू  कर  दी  यद्यपि  इस  मामले  में  काफी  मागदशन

 अपेक्षित  हैं  ;  atc  सभी  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  भ्रतिरिक्त  33  विश्वविद्यालयों  ने  सेमेस्टर  पद्धति  अपना

 ली  केवल  लगभग  10-12  विश्वविद्यालयों  में  यूनिट  प्रणाली  प्रचलित  है  ।

 संकाय  सुधार  कार्यक्रम
 1976-77  के  दौरान  आयोग  संघद्ध  कालेजों

 के ig  भ्रध्यापकों

 रों  ती  ETT. के  सुधार  के  IWIN:  285  सेमिनार  Up  संगोष्ठियों  पाठ्यक  कार्यशालाओं

 51.0



 Written  Answers  to  Questions  Kartika  23,  1899  (Saka)

 इत्यादि  के  अयोजन  के  लिए  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  att  इसके

 अध्यापक  शिक्षावृत्ति  कार्यक्रम  के  जो  कालेज  श्रध्यापकों  के  लिए  एम०  पिल०  एम ०
 लिट०  श्रथवा  पी०  एच०  डी०  के  लिए  कार्य  करने  हेतु  बनाया  गया  तीन  at  की  wale के  दौरान

 किसी  भी  निश्चित  समय  3380  अध्यापकों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है

 ये  faratta feta  एक  वर्ष  अथवा  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  हैं  और  विश्वविद्यालय  के
 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों/वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  wader  परिषद्‌  प्रयोगशालाओं/भाभा  परमाणु

 अनुसंधान  केन्द्र  मूल  अनुसंधान  संस्थान  इत्यादि  द्वारा  प्रदान  की  जाती  इसके  श्रायोग

 ने  1976  के  दौरान  सम्बद्ध  कालेजों  के  अ्रध्यापकों  को  इसी  प्रकार  की  250  शिक्षावृत्तियां  तथा  1977

 628  faretra Frat  सीधे  ही  प्रदान  की

 ~
 शोध  संबंधन  :  विज्ञान  विषयों  1976-77  के  दौरान  भ्रायोग  ने  113.5  लाख

 रुपयों की  कुल  लागत  कुल  282  परियोजनाएं  शझ्रनुमोदित  की  ।  छः  विभागीय  परियोजनाश्ों  को भी

 ग्रनुमोदित  किया  जिन  पर  60.00  लाख  रुपए  का  कुल  श्रनुदान  लगा  है  ।  1976-77  के

 35.20  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  भ्रनुमोदित  लघु  श्रनुसंधान  परियोजनाओं  की  कुल
 संख्या  1021  मानविकी  तथा  सामाजिक  विज्ञान के  क्षेत्रों  212  भ्रल्पकालिक  परियोजनाग्रों

 जिन  पर  5.37  लाख  रुपये  के  अनुदान  लगे  के  29  उच्च  अनुसंधान  परियोजनाएं

 अ्रनुमोदित  की  गई  690  लाख  रुपये  के  waar  का  वचन  दिया  गया  |  1976-77  के  दौरान

 mat  सामाजिक  विज्ञान  में  विभागों  को  विशेष  सहायता  के  कार्यक्रम  में  भाग

 लेने  के  लिए  तीन  विश्वविद्यालय  विभागों  को  झ्रामंत्रित  किया  है  ।  1976-77  के  दौरान  श्रायोग

 विभिन्न  विषयों  में  श्रनुसंधान  कार्यक्रमों  के  लिए  1191  एसोसिएटशिप/शिक्षा-  वृत्तियां  भी  प्रदान  कीं ॥

 भारत  को  नदियों  के  फालतू  पानी का  उपयोग

 38.  श्री  विजय  कुमार  मत्होत्रा
 :

 st  हर  गोबिंद  वर्मा

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (
 ) a  )  भारत  की  नदियों  का  कितना  जल  सागर  में  ort  चला  जाता  है  ;  wk

 इस  जल  को  कृषि  एवं  पीने  के  उपयोग  में  लाने  की  क्या  योजना है  ?

 कृषि  ate  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 भानु  प्रताप
 :  यह  श्रतुमान  लगाया

 गया  हैं  कि  भारत  की  नदियों  के  1,850,000  मिलियन  घन  मीटर  (1500  मिलियन  एकड़  2)
 के  कुल  झनुमानित  वार्षिक  प्रवाह  में  से  इस  समय  1,480,000  मिलियन  घन  मीटर  (1200  मिलियन

 एकड़  पानी  बहकर  समुद्र  में  चला  जाता है

 सिंचाई  तथा  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  राज्य  विषय  हैं  ate  के  Tat,

 अनुसंधान  तथा  उन्हें  तैयार  करने  एवं  उनके  प्रचालन  तथा  श्रनुरक्षण  की  जिम्मेदारी  राज्य
 => ४  शो यों के

 लिए सरकारों  की  है  ।  कृषि  एवं  अन्य  लाभकारी  े  इस  जल  का  प्रयोग  करने  हेतु  बहुत-सी
 स्कौमों  को  पहले  ही  हाथ  ह  लिया  जा  चुका  है  तथा  श्रन्य  बहुत-सी  स्कीमों  का  श्रायोजन  किया  जा

 रहा है  ।
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 Schoo!  Curriculum  on  Abolition  of  Caste  System

 +39.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  include  in  the  curriculum  for  Ten-Year  school

 writings  on  and  how  caste  system  should  be  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  in  this  direction  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra  Chunder)  :
 (a)  &  (b):  It  has  been  adovcated  in  the  ‘Curriculum  for  The  Ten-  Year  School-A  Framework’
 published  by  National  Council  of  Educational  Research  and  Training  that  discrimination
 of  any  kind  based  on  sex,  caste,  religion,  language  or  region  is  to  be  looked  at  with  aversion
 because  it  is  irrational,  unnatural  and  harmful  to  the  growth  of  modern  India  and  that  all
 subjects  should  be  taught  in  such  a  manner  as  to  foster  the  spirit  of  scientific  humanism.
 The  text  books  in  Social  Sciences  prepared  by  National  Council  of  Educatioanl  Research
 and  Training  promote  the  values  and  ideals  of  humanism,  secularism,  Socialism  and  demo-
 cracy.  | है  (11256  bd  dks  atlemot  his  been  made  to  develop  in  the  students  an  understanding
 that  the  caste  system  divides  our  society,  and  therefore,  in  order  to  bring  about  social
 equality  and  to  get  the  full  co-operation  of  the  oppressed  classes  for  the  progress  of  the
 country,  we  will  have  to  give  up  caste  distinction.  Basically,  eradication  of  the  evil  can
 be  achieved  only  by  education.

 सम्बद्ध  कालेजों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रायोग  के
 विकास  श्रनुदानों की  प्राप्ति

 40.  श्री  frst ote लाल  सक्सेना  :.  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa:

 लगभग  चार  हजार  सम्बद्ध  कालेजों  में  जो  विश्वविद्यालय अनुदान  से  श्रनुदान

 पाने के  पात्र  पांच  वर्षों  के  लिये  उन्हें  मंजूर  किये  गये  कुल  पांच  लाख  रुपयों  में  से  कितने  कालेजों

 को  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  श्रायोग  के  विकास  श्रनुदान  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  ऐसे  प्रत्येक  कालेज  की  वर्तमान

 पंच  वर्षीय  योजना  में  30  1977  तक  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ;

 उन्हें  अधिक  धनराशि  क्यों  नहीं  दी  गई  तथा  wa  तक  मंजूर  शुदा  राशि  में  से  उन्हें

 अधिक  oJ  में  राशि  दिये  जाने  में  क्या  कठिनाइयां  थी  ;  प्रौर

 सम्बद्ध  कालेजों  की  शीघ्र  अनुदान  देने  के  लिए  क्या  किया  सकता

 समाज  कल्याण  तौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :

 भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  सभा  को  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी
 ।

 Restrictions  to  Procurement  of  Levy  Foodgrains  to  Storage  Capacity

 41.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  te  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  proposed  to  restrict  the  procurement  of  levy  foodgrains  to  the  storage

 capacity  available;  and

 (b)  the  machinery  to  check  the  malpractices  such  as  replacement  of  foodgrains  by
 inferior  stuff,  pilferage  and  mixing  of  dust  etc.,  indulged  in  after  purchase  and  before  supply
 to  the  consumer  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  No,  Sir.

 (b}  Procurement  of  foodgrains  under  the  system  of  levy  is  done  by  the  State  Govern-
 ment  and  other  public  agencies  duly  authorised  by  them.  Also  the  distribution  within
 the  State  is  done  by  the  State  Governments.  Food  Corporation  of  India  is  responsible
 for  the  storag:  of  Central  Pool  stocks  and  issues  therefrom.  State  Governments as  well
 as  Food  Corporation  of  India  have  adequate  machinery  for  quality  control  and  for  checking
 malpractices.

 mia  इण्डिया  यूनिवसिटी  एम्पलाईज़  कान्फी  डरेशन

 द्वारा  पारित  संकल्प

 42.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  क्या  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  aia  इण्डिया  यूनिवर्सिटी  एम्पलाइज  कान्फीडरेशन  द्वारा  25

 तथा  26  1977  को  अपनी  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  कीं  बैठक  में  पारित  किये  संकल्पों  की
 wit

 दिलाया  गया

 उक्त  संकल्पों  की यदि  तो  उत  व क दक ी द  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 उत  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  नहीं  ।

 ate  प्रश्त  नहीं  उठते

 National  Average  of  Land  under  Irrigation

 43.  Shri  P.  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  bs  pleased  to
 ‘State  .

 (a)  whether  Government  have  any  Scheme  for  increasing  the  area  of  irrigated  land  to
 national  average  in  the  districts  where  less  than  5  per  cent  agricultural  land  is  irrigated
 and

 (b)  whether  Government  proposes  to  accord  priority  in  1978-79  to  those  irrigation
 schemes  in  the  districts  having  less  than  3  per  cent  irrigated  land  in  respect  of  which  survey
 has  been  conducted  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 :  (a)  and  (b)  Irrigation  is  a  State  subject  and  irrigation  projects  are  planned  and

 implemented  by  the  State  Governments.  It  has,  however,  been  emphasised  on  the  State
 Governments  to  give  priority  to  the  taking  up  of  new  scheme  in  tribal  and  drought  prone
 areas  and  for  removal  of  regional  imbalances  within  the  State  in  the  5-year  medium  term
 plan  commencing  from  April,  1978.  It  is  expected  that  the  new  projects  would  be  taken  up
 in  the  districts  having  low  percentage  of  irrigation  development.

 श्रागरा
 को

 पर्याप्त
 जल

 देने  के  लिये  यमुना  के  जल  के  बटवारे  के  बारे  में  पुर्वलोकन

 44,  श्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवम्बर  से  जून  तक  पानी  की  कमी  के  महीनों  के  दौरान  ताजेवाला  ake  श्रोखला

 हेडबकंस  पर  बहुत  कम  पानी  का  बहाव  होने
 सह कक  रण  यमुना  नदी  वास्तव  में  सूख-सी  जाती  तथा

 उससे  श्रागरा  शहर  को  पीने  श्र  घरेलू  कार्यों  के  लिये  भी  पर्याप्त  मात्ना  में  जल  नहीं  दिया  सकता



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 23  399  |

 > जिसमें  पानी  का  श्रत्यन्त
 प्रभाव  हो  जाता  ्  mene  fea  उत्पन्न  हो  जाती  र  तथा  प्रतिवर्ष

 > विणोध  रोग  फैलता  थ

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  we  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  यमुना  नदी  के  पानी

 को  जमा  कर
 ने  सम्बन्धी  वर्तमान  व्यवस्था  में  सुधार  करने  का  है  जिससे  ग्रागरा  नगर  की

 पर्याप्त  जन  सप्लाई  सनिश्चित  करने  के  लिये  नदी  में  पानी  के  बहाव  को  बढ़ाया  जा  सके  ?

 कृषि  ate  सिचाई  dara  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  वरसात  के  महीनों

 से  faa  सहोनों  में  ताजेवाला  झर  श्रोखला  में  यमुना  नदी  का  जो  जल-प्रवाह  उपलब्ध  होता  है  उसकी

 लगभग  सारी  इस  समय  सिंचाई  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा  रही  है  a  भ्रनप्रवाह  में  इस्तेमाल

 के  लिए  बहुत  ही  कम  पानी  बचता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकीर  ने  सिंचाई  श्र  ae  प्रयोजनों  के  कमी  वाले  महीनों  में  य्रमूना

 के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  नदी  के  बाढ  के  जल  के  संचय  के  वास्ते  ताजवाला  के  प्रति  प्रवाह  में
 किशाऊ  में  एक  उच्च  जल-संचयन  बांध  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  है  केन्द्र  द्वारा  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  के  साथर  सलाह  करते  यमना-जल  के  बंटवारे  के  मामले  जिसमें  किशाऊ जल  संचय  के  लाभों

 को  बांटने  का  भी  शामिल  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Katiras  in  Chandni  Chowk,  Delhi

 45.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 heen (a)  whether  Kataras  in  Chandi  Chowk,  Delhi  have  again  declared  as  private
 Kataras  by  Government;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  loss  Government  will  have  to  incur  on  this
 account  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikandar  Bakht):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  earlier  of  the  Municipal  Corporation  of  Delhi  declaring  the  Kataras
 as  Public  streets  was  not  well  received  and  led  to  a  lot  of  litigation.  Hence  it  was  decided
 by  the  Corporation,  again,  to  declare  these  Kataras  as  private  ones.  No  loss  has  been  caused
 to  Government  or  the  Corporation  on  this  account.

 उड़ीसा  की  चित्का  झोल  क्  विकास

 46.  श्री  पद्सचरण  सामस्तसिहार :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  चिलका  झील  को  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  कया  भौर

 परियोजना  कब्  चालू  होगी  श्र  इसकी  श्रनुमानित  लागत  क्या  है

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 भानु  प्रताप  :  से  उड़ीसा  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  चिलका  झील  मत्स्य  क्षेत्र  तथा
 चिलका  झील

 खारे  पानी  के  मत्स्य  क्षेत्र
 के विकास  के

 ग  24  37  चरो T  रोड़ निए  प्रस्ताव  ः  जिनकी  लागत  क्रमशः  रुपये  तथा  13.50  करोड़  रुपये  है  ।  जब  ये
 न्श गयगा  ।' स्वीकृत  हो  जाएंगे  तब  इन्हें  हाथ  में  लिया  ज
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 47.  श्री  शिव  सम्पत्ति  क्या  निर्माण श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  कृष्ण  नगर  आदि  यमुना  पार
 ब्

 के  क्षेत्र में  मकान  मालिक  श्रपने  किरायेदारों  से  बहुत  अधिक  किराया  वसूल  करते  हैं  ah  किराये  की

 नहीं  देते  श्रौर्‌

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  प्रशासन  से  इस  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कहने  तथा

 शाहदरा  श्रौर  कृष्ण  नगर  wife  के  माकन-मालिकों  की  इस  श्रनियमितता  को  रोकने  ar  विचार  है  ?

 निर्माण  ate  राव  aa  पूति  ate  पु्र्वात  Wealaa  में  राज्य  मंत्री  राम
 :

 नहीं  ।

 नहीं  ।  दुःखी  किरायदार  कानूनन  कानूनी  उपाय  कर  सकते  हैं  |

 Gea  बड़ली  डिजाइंडਂ  शीर्षक  के  श्रन्तर्गत  समाचार

 48.  ot  रामानन्द  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास तथा  पुर्ति  site  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  22  सितम्बर  1977  के  में  फ्लैट्स
 . asa  शीर्षक  के  भ्रन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  द

 यदि  तो  कया  इन  फ्लैटों  में  घटिया  सामग्री  लगने  के  लिए  उत्तरदायित्व  निर्धारित

 किया  जा  रहा  श्र

 इन  फ्लैटों  के  श्रलाटियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  (sit  सिकन्दर  से  सूचना

 एकत्न की  जा  रही  है  ।

 खाद्यान्नों  के  रक्षित  भण्डार

 49.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणो  :

 श्री  सी०  के०

 श्री  बृजराज [ड  fag :
 श्री  यादसेन्द दत्त  :

 श्री  के०  सायाथेवर

 श्री  शंकर्रासह  जी०  बाघेला :

 क्या  कुषि  ate  सिचाई  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि  :

 चालू  वर्ष  में  भण्डार  गुहों  में  खाद्यानों  के  इधर-उधर  ले  जाते  हुए  रास्ते  में  वर्षा

 तथा  अन्य  कारणों  से  कितनी  मत्ता  में  we  कितने  मूल्य  के  रक्षित  खाद्यान्नों  की  क्षति  हुई  ;
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 भण्डारण  सुविधाओं  में  वृद्ध  करने  तथा  arearet  को  afa  से  धरे  के  लिये  क्या  भ्रतिरिवत

 उपाय  किये  गये  att

 क्षतिग्रस्त  का  निपटान  किस  ढंग  से  किया  जाता  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  112  लाख  रुपये  के

 मूल्य  के  3,345  मीटरी  टन  खाद्यान्न  तूफानों  श्रादि  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुए थे  we  मानव

 उपभोग के  त्र ८ योग  हो  गएं  थे  ।  खाद्यान्नों  की  मांग  में  हुई  क्षति  से  संबंधित  सूचना  wal  उपलब्ध  नहीं

 है

 भाग  :--
 भण्डारण  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  से  संबंधित  जो  अझ्रतिरिक्त  पग  उठाए  गए  हैं

 वे  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  क्राश  कर्पोक्म  के  अधीन  बड़े  पैमाने  पर  नये  गोदामों  का  निर्माण

 (2)  मौजूदा  गोदाम  कम्पलैक्स  भें  जहां  कहीं  थोड़ी  भी  भूमि  उपलब्ध  है  वहां  छोटे  आकार  के

 गोदामों  का  निर्माण  करना  ।  तात्कालिक  झ्रावश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  ऐसे  छोटे  गोदामों

 को  थोड़े  समय  में  निर्माण  कराया  जा  सकता  है  ।

 (3)  मौजूदा  गोदाम  कम्पलैक्स  में  श्रौर  स्वीकृत  केन्द्रों  पर  जहां  तुरन्त  भूमि  मिल  सर्कती

 वहां  नये  गोदामों  a  निर्माण  करना  ॥

 (4)  प्राइवट  पार्टियों  को  न्यूनतम  विशिष्ट  अवधि  के  लिए  गांरन्टीबद्ध  अधिभोग  पर  गोदाम  कों

 निर्माण  करते  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  ae  श्रपेक्षाकृत  सुगम  शर्तों  पर  बैंक  ऋण  दिलाने

 में  उनकी  मदद  करना

 (5)  विश्व  ga  की  वित्तीय  सहायता  से  बफर  स्टाक  के  भण्डारण  के  लिए  गोदामों  का  निर्माण

 कराना

 (6)  चट्टों  की  ऊंचाई  साभाव  तथा  a  तिग्रस्त  खादुयाननों  का  शीघ्र

 निपटान  कर  मौजूदा  भण्डारण  क्षमता  का  अधिक  से  ufos  उपयोग  करना  जिससे  खाद्यान्नों
 का  भण्डारण  करने  के  लिए  अतिरिकत  खाली  स्थान  पैदा  किया  जा  सके  ।

 (7)  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  राज्य  भाण्डागार  निगम  राज्य  प्राइवेट  पार्टियों  आदि  जैसे

 विभिन्न  स्रोतों  से  और  गोदाम  पर  लेना  ।

 (8)  वसूली  मौसम  के  दौरान  सुरक्षा  चीनी  चावल  प्रयोग  में  न  झा

 रहे  पुनर्वास  कैम्प  आदि  से  अस्थायी  तौर  पर  गोदाम  किराये  पर  लेना  ।

 भाग  हुए  ate  मानव  उपभोग  के  लिए  अयोग्य  हुए  खाद्यान्नों  की  जांच
 Groots  ज

 तकनीकी  समिति  द्वारा  की  जाती  है  झौर  उसका  गर  ISIS  त  के  योग्य  श्रेणीकरण  किया  जाता  है

 (1)  पशु  चारा

 (2)  मुर्गी  चारा

 (3)  खाद  संबंधी  प्रयोजनों  हेतु

 (4)  श्रौद्योगिक  प्रयोग

 (5)  डम्पिंग

 ये  स्टाक  पहले  राज्य  सरकारों  श्रथवा  उनकी  एजेन्सियों  को  पेश  किए  जाते  हैं  श्मौर्‌  जो  राज्य
 aYer सरकारों  को  CAST  नहीं  हत  हैं  उनको  केवल  क्षतिग्रस्त  झनाजों  का  व्यापार  करने  वाली  मंजूरशुदा

 पंजीकृत  पार्टियों  को  टेंडरों  द्वारा  अथवा  नीलामी  द्र  बेच  दिया  जाता  है  ।

 57



 November  14,  1977.0 Written  Answers  to  Questions

 सिचाई का  विकास

 50.  श्री  wean  मेहता  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्य  नई  सरकार  ने  भावी  पांच  वर्षों  170  लाख  हैक्टेयर  अतिरिकत  भूमि  की  सिंचाई

 1.0  mara  लाने  का  निणय  किया

 यदि  at.  तो  इस  समय  निष्पादित  की  जा  रहीं  मध्यम  श्रौर  बड़ी  परियोजनाओं  की  संख्या

 इस  निणय  से  कितनी  वृद्धि

 क्या  नई  सरकार  ने  भी  सिचाई  के  विकास  की  af  को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया

 श्रौर

 यदि  तो  170  लाख  हैक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि  के  इस  निर्णय  के  श्रंतर्गत  कौन  कौन  से

 नए  क्षेत्र  आयेंगे  ale  उन  पर  कितना  व्यय  होगा  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  सरकार  ने

 1978  से  शुरू  होने  वाली  पंचवर्दीय  मध्यावधिक  योजना  में  सिचाई  विकास  को  उच्च  प्राथमिकता

 देते  ote  17  मिलियन  हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिचाई  क्षमता  मिलियन  हैवंटेयर  बृहद  श्रौर  मध्यम
 सिवाई  परियोजनाश्रों  से  शौर  9  मिलियन  हैक्टेयर  लघु  सिंचाई  निर्माण-कार्यों  a—faanin  करने का  निश्चय

 किया है  |

 राज्य  सरकारों  से  ग्रनुरोध  किया  गया  है  कि  पिछली  योजनाओं  से  ant  लाई  गई  स्कीमों  की

 प्रगति  को  तेज़  करने  के  विशेष  रूप  से  जनजातिक्षेत्रों  और  राज्यों  के  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  में  ्रौर
 ~  पटल ~

 क्षेत्रीय  ग्रसन्तुलनों  को  दूर  करने  के  लिए  ate  श्रायोजन  अ  वधि  त  eat  की  तथा  frac  योजना  की

 निवाई  प्रमालियों  के  aah Hyer  के  लिए  तथा  भूतल  ate  भगत  जल  के  संगत  उपयोग  के  लिए  नई

 स्कीमें  हथ  में  ली  जानी  चाहिएं  ।

 भौतिक  और  वित्तीय  परिव्ययों  के  ब्यौरे  को  राज ज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करते  हुए  ्ात्म

 रूप  दिया  जा  रहा है  ।

 Appoisitment  of  Shri  P.C.  Joshi  as  Reader  by  Jawahar  Lal  Nehru  University

 +51.  Shri  Yadavendra  Dutt:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Jawaharlal  Nehru  University  and  University  Grants  Commission  had
 appointed  Shri  P.C.  Joshi,  former  General  Secretary  of  the  Communist  Party  of  India,  as
 Reader  in  Directorate  of  Contemporary  History  Archives  and  if  so  the  reasons  therefor;
 and

 (b)  whettier  it  is  a  fact  that  a  few  days  before  the  Emergency  was  lifted  Communist
 Publicity  literature  was  purchased  from  him  for  Rs.  three  lakhs,  and  if  so,  the

 थ
 reasons

 therefor  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Cultire  (Dr.  Pratap  Chattdra  Chunder):
 (a)  and  (b)  According  to  the  information  furnished  by  the  Jawaharlal  Nehru  University,
 Shri  P.C.  Joshi,  former  General  Secretary  of  the  Communist  Patty  of  India;  was  appointed  as
 Editor  of  the  collection  acquired  from  him.  He  was  appoointed  with  effect  from  1-12-1970
 on  a  consolidated  salary  of  Rs.  1,400  per  month  and  he  continued  until  13-12-1976.  The
 University  Grants  itself  does  not  make  any  appointments  in  Central  Universities.

 With  the  approval  of  the  University  Grants  Commission,  the  Jawahdrlal  Nehru

 Archives,
 University  made  payment  of  Rs.  3.5  lakhs  to  Shri  P.C.  Joshi  towards  a¢quisition  of  the  Joshi

 Further,  the  Executive  Council  of  the  University,  on  the  advice  of  an  Expert
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 geal के  लिखित  उत्तर 23  1899  )

 Committee  decided  set  up  an  Archives  of  Contemporary  History  with  the  material
 $0

 acquired.

 दालें झर  फलियां

 Lem  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि : 52.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री

 गत  चार  महीनों  के  दौरान  देश  में  दालों  की  उपभोक्ता  कीमतों  में  असाधारण  वृद्धि  होने

 के  क्या  कारण

 क्या  देश  में  दालों  ate  फलियों  के  उत्पादन  में  वुद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  योजनायें

 बनाई  र  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  वर्तमान  कठिनाइयों  का  समाधान  करने  के  लिए  दालों  ate  फलियों  का
 सीमित

 मात्ला  म  ग्रायात  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भामु  प्रताप  (#)  इस

 वर्ष  दालों
 की

 कीमत  में  वृद्धि  मुख्यतः  दालों  के  उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण  हुई  है  ।  1975-76  में  दालों  का

 उत्पादन  130  लाख  मीटरी  टन  ह्ञ्रा  जो  1976-77  में  घटकर  115  लाख  मीटरी  टन  गया
 ।

 जी  ati  सर्कार  ने  निम्न  उपायों  से  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  योजना  बनायीं

 नन  चा

 (1)  सिंचित  श्रवस्थाओं  के  saa  गेहूं  की  कटाई  के  पष्च।त्‌  श्रौर  चावल  की  परती  शूमि  में

 उडद  त्रौर  लोबिया  की  झ्रल्पात्रधि  किस्में  पैदा  करके  श्र  (2)  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उपयुवत
 फसलों  के  साथ  दालों  श्रंतवर्ती/संखेती  खेती  के  जरिए  श्रत्पावधि  फसल  के  vata  sa

 में  वृद्धि  करना  ्रौर

 (  -  उन्नत  रिजोवियम  फास्फेट  पूरक  उर्वरक  जैसी  प्रणालियों  को  श्रपनाकर

 झौर  उनकों  खेती  में  श्रावश्यक  मूलंभतਂ  पौध  संरक्षण  उपाय  अपनाकर  दालों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि
 करना ॥

 विदेशों  से  दालों  की  कुछ  मात्रा  आयात  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहें  हैं  इस  तथ्य  को  ध्यान

 में  रखते  an  क्रि  आपूर्ति  नियंत्रित  है  श्रौर/या  दालों  की  श्रंतर्राष्ट्रीय  कीमत  घरेलू  कीमत  की  तुलना  में

 काफी  अधिक  दालें  arma  करने  में  कठिनाई  पेश  आई  है  ।

 माना  शिवर  स्कूल  के  meal  के  वेतनमान

 53.“  शिवाजी  पटनायक :  क्या  निर्माण  ्र  आवास तथा  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  माना  शिविर  रायपर  के  झध्यापकों  को  तीसरे  वेतन  ma  की  सिफारिशों

 के  भ्रनुरूप  संशोधित  वेतनमान  नहीं  दिये  शौर

 यदि  तो  उक्त  सिफारिश  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण हैं  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 रास  माना  शिविर

 रायपुर  के  श्रध्यापकों  को  तोसरे  वेसन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  संशोधित  वेतनमान  fer

 गए  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 भाटा  Answers  to  Questions
 ह घ1111: 2  23,

 1899  (Saka)

 तूफान के  कारण  क्षति

 54.  श्री  इब्राहीम  सुलेमान  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  1977  के  दौरान  तूफान  के  कारण  कितनी  क्षति  आर

 प्रत्येक  राज्य  की  स्थिति का  सामना  करने के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई
 ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  जानकारी  इकट्ठी  कों

 जा  tet  है  ate  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 झोलावृष्टि  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति  का  मुकाघला  करने
 के  लिए

 प्रसम
 के

 लिए  सम्रिम  योजना  सहायता  के  तौर  पर  498.28  लाख  रुपये की  रकम  स्वीकार  की  गई  है  ।

 बारानी खेती  श्रौर  मिली-जुली खेती  को  योजनायें

 55.  श्री  दौलत  राम  सारण  :  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 सरकार ने  देश  की  श्रा  वश्यकताओओं  को  ध्यान में  रखते  हुए  दीर्घावधि  समन्वित  कृषि

 कार्यक्रम  तैयार  किया  ak

 कार्यक्रम  में  बरानी  खेती  alt  मिली-जुली  खेती  की  कौन-कौन  सी  योजनाएं  हैं  और
 कया

 इस  बारे  में  कोई  श्रनुसंधान  किया  गया  है  ate  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  भानु  प्रताप
 :  योजना  ara

 ने
 सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  दीर्वकालीन  स्वरूप  की  योजना  तथा  मध्यावधि  योजना

 को  तैयार  करने  के  लिए  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  इस  ard  के  लिए  (1)  नई  मध्यावधि

 योजना के  लिए  नीति  सम्बन्धी  उपायों  (2)  प्रत्येक  क्षेत्र की  मध्यावधि  योजना के  विस्तृत  निरूपण  पर

 विचार  करने  तथा  उन  पर  सिफारिश  करने  के  लिए  विभिन्न  कार्यकारी  दल  बनाये  गये  कार्य  का

 दूसरा  भाग  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विम्श  करके  शुरू  किया  जायेगा  ।  समन्वित  कृषि  कार्यक्रमों  के

 लिए  दीर्घावधि  स्वरूप  की  योजना  का  निरूपण  भी  साथ-साथ  शुरू  किया  गया  है  |

 इस  सम्घन्ध  में  a  ब्यौरा  देना  कठिन  क्योंकि  योजनाओं  को  श्रंतिम  रूप  देने  के

 पश्चात्‌  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  उन्हें  स्वीकृति  देनी  होती  है  ।

 PT  स्वयं  के  मकानों  वाले  सरकारी  श्रधिकारियों  द्वारा  सरकारी  श्रावास  रखने  की  छूट

 56.  ott  मुख्तियार fag  सलिक  :

 श्री
 जी०

 एम०  बनतवाला :

 शी  मनी  राम
 बागड़ी  :

 कया
 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मन्त्तालयों  में  उप-सचिव  तथा  इसके  ऊपर  के  पदों  पर  काम

 वाले  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  कया  है  जिनके  श्रपने  मकान  हैँ  झर  वे  सरकारी  mart  में  रह

 रहे

 उत  अधिकारियों  की  संख्या  तथा  उनके  पद  क्या  हैं  जब
 वे

 ऐसे  सचिवालयों|/कार्यालयों

 में  काम  कर  रहे  थे  जिनके  अपने  आ्रावास  पूल  पुराने  किराये  पर  ही  सरकारी  mae  रखने  को
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 14  1977

 अनुमति  दी  गई  थी  ate  जिन्होंने  mates  पूल  में  सम्मिलित  मंत्रालयों/कार्षालयों  में  स्थानान्तरण

 गे  जाने  के  उपरांत  भी  सरकारी  नहीं  छोड़ा

 उन्हें  किन  कारणों  से  छूट  दी  गई

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  धृति  ate  पुनर्वास  wet  (sit  सिकन्दर
 :  163.

 उन  अधिकारियों  के  बारे  में  सूचना  सम्पदा  निदेशालय  के  पास  नहीं  रखी  जाती  जो  सामान्य

 पूलवास  से  वास  के  के  लिये  पात्र  कार्यालयों  में  स्थानान्तरित  हो  जाने  के  बाद  भी  अरन्य  पूलों

 के  वास  को  ्  दखल  में  रखे  हुए  हैं  ।

 तथा  भाग  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता
 |

 चितरंजन  पार्क  दिल्लिं  में  श्रमिगृहीत  जमोन  के  RUTH nN J  का  निर्धारण

 57.  श्री  दिलीप  चक्रवती  :  कया  निर्माण  site  mara  तथा  पुरति  र  Galea Aat ae aay मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगें  किः

 क्या  चितरंजन  दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  Fett  का  निर्धारण  क्षेत्र  में

 जमीन  के  ह प्रभिग्रहण  की  लागत  के  सन्दर्भ  में  किया  जाना  wk

 यदि  तो  भूमि  के  afrren  की  लागत  क्या  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  gta  site  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  (st  राम  wet)  :  चितरंजन पाक

 में  प्लाटों  के  एलाटियों से  अजित  लागत  तथा  प्रासंगिक  जिसे  बाद  में  asta  लागत  में  मिला  दिया

 पर  9 a  59.0  की  वार्षिक  दर  से  भूमि  का  किराया  वसूल  किया  जाता  है  ।  प्रासंगिक  प्रभारों  की

 प्रथम  200  वर्ग  गज  अथवा  उसके  भाग  पर  1.50  रुपये  प्रति  गज  ।

 अ्रगले  200  वर्ग  गज  झथवा  उसके  भाग  पर  2.00  रुपये  प्रति  वर्ग  गज

 अगले  200  वर्ग  गज  झअझथवा  उसके  भाग  पर  2.  50  रुपयें  प्रति  वर्ग  गज  ।

 अंगले  200  वर्म  गज  झ्रथवा  उसके  भाग  पर  3.00  रुपये  प्रति  वर्ग  गज

 भूमि  की  asta  लागत  अस्थायी  तौर  पर  12  रुपये  प्रति  वर्ग  गज  निश्चित की  गई  है  ।

 इसे  यथाशीघ्र  निश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  रूप  से  भूमि  भ्रजंन  का  जो  मूल्य
 निश्चित  किया  उसके  पर  भूमि  के  किराए  यदि  कोई  समंजन  करना  हो  तो  उसे  कर

 दिया  जाएगा  ॥

 कर्नाटक  श्रौर  केरल  की
 नदियों

 के  बहाव  को  मोड़ने  के  बारे  में  तकनीकी समिति  की  सिफोरिशਂ

 585. at  के०  टी ०  कोसलराम  :  वया  छ्षि ह  ate  सिचाई  मंत्रीਂ  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fir

 कर्नाटक  केरल  की  पश्चिम  की  aire  बहने
 वाली

 नदियों  को  पूर्व  की  श्रोर  मोड़ने  के

 बारे  में  meat  करने  हेतु  गठित  तकनीकी  समिति  के  निर्देश-पद  कया

 केरल  सरकार  द्वारा  किन
 परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  गया  3
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 क्या  उस  तकनीकी  समिति  ने  कार्य  करना  रम्भ  कर  दिया  है  जिसकी  सक्रियता  के  बारे

 में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  आरम्भ  क्य  गये  शौर  उनकी  उपस्थिति  में  हुई  तमिलनाडु  तथा  केरल  के  मुख्य
 मंत्रियों  की  बैठक  में  fang  किया  गया  ak

 सरकार  को  तकनीकी  समिति  की  सिफारिशें  कब  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  है
 ?

 a  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  भान  प्रताप  :  केरल  ate  कर्नाटक  की

 पश्चिम  की  sire  बहते  वाली  नदियों  के  फालतू  पानी  को  qa  की  मोड़ने  की  व्यवहायंता के
 संबंध

 में  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  16  1976  को  गठित  तकनीकी  समिति  के

 विचारार्थ  विषय  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 केंरल  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  तकनीकी  समिति  के  विचारार्थ  विषयों की  मद
 को  संशोधित  किया  जाए  ताकि  उसमें  पश्चिम  की  श्रहने  वाली  उन  नदियों  के  बारे  जिनके  संबंध

 में  तमिलनाडू शर  केरल  कीਂ  सरकारो ंके  बीच  पहले  ही  समझौते  हो  चुके  अध्ययन करने  को  शामिल

 न  किया  जाए  ।  तदनुसार  मद  को  संशोधित  किया  जा  चुका  है  ।

 are  समिति  की  प्रथम  बैठक  शीघ्र  बुलाने  के  लिए  तकनीकी  समिति  के

 से  ०७ ग्रनरो घ चक  किया  जा  चुका  है  ।  इस  समिति  को  अ्रपनी  रिपोर्ट  छः  महीने  के  mae  प्रस्तुत  करनी  हैं  ।

 विवरण

 तकनीकी  समिति  के  विचारार्थ  विषय  :

 केरल  प्रो  कर्नाटक  की  पश्चिम  की  न्  बहने  वाली  विभिन्न  नदियों  में  उपयुक्त  स्थानों  पर

 उपलब्ध  जल  की  मात्रा  का  ३  लगाना  ।

 केरल  ah  वर्नाटक  में  इन  नदियों  के  जल  के  वर्तमान  तथा  पहले  से  ग्रायोजित  एवं  भविष्य

 +  oat  परिकल्पित  जल  के  समुपयोजन  का  अनुमान  जिसमें  aren  तथा

 प्रबपतकारी  दोनों  प्रकार  के  उपयोग  शामिल  जैसे  विद्युत्‌  लवणता

 नियंत्रण  जिसमें  पत्तनों  शौर  बन्दरगाहों  भ्रादि  की  निक्षालन  श्रावस्यकताएं

 शामिल हैं  ।

 जहां  पर  स्थानीय  जल  संसाधनों  की  उपलब्धता  की  दृष्टि  से  श्राधिक  रूप  से  व्यवहार्य

 वहां  सिचाई  के  लिए  फालतू  जल  को  पूर्व  की  तरफ  मोड़ने  की  योजना  तैयार  करना

 तथा  दोनों  राज्यों  में  इसके  श्रानुष॑ंगिक  प्रभावों  का  अनुमान  लगाना  जिसमें  जल  को  न

 मोड़  जाने  की  स्थिति  में  विद्यत् क के ड  उत्पादन  की  संभाव्यता  का  पता  लगाना  भीमि

 है  ।

 (7)  ऐसी  स्कीमों  के  लिए  सवक्षण  एवं  अन्वेषण  की  स्कीम  तैयार  करना  तथा  ऐसे  अन्वेषणों

 एवं  अध्ययनों  की  लागत  का  अनुमान  लगाना  ॥

 खंडसारो  खोनी  बनाने  wa  कारखाने

 59.0  MIke  कालनयाइबेल  क्या  कुषि  श्र  सिचाई  wal  यहं  बताने की  कृपा

 ara  में  at  तमिलनाडू  में  खंडसारी  बनाने  कारखानों  की  संख्या  कितनी

 भारत  में  कितनी  खंडसारी  चीनी  तैयार  होती
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 राज्य  के  स्वामित्व  वाले  कितने  कारखाने  हैं  ate  उनमें  कितना  होता  है  तथा  यह

 कुल  उत्प।दन  का  कितने  प्रतिशत  होता  atk

 क्या  सरकार  का  विचार  बड़े  पैमाने  पर  खंडसारी  का  उत्पादन  करने  का  है  ate  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  भान  प्रताप  fag):  भारत में  खंडसारी

 चीनी  बनाने  वाले  शर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  प्राधिकारियों  के  पास  पंजीकृत  कारखानों  की  संख्या

 351-3-1  को  2164  थी  ।

 तमिलनाडू  में  कार्य  कर  रहे  खंडसारी  यूनिटों  की  संख्या  तीन  है  ।  जो  यूनिट  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 के  योग्य  नहीं  हैं उनकें  समेत  खंडसारी  यूनिटों  की  कुल  संख्या  संबंधी  श्रांकड़े  राज्य  सरकारों  से  इकट्ठे

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  प्राधिकारियों  के  पास  पंजीकृत  यूनिटों  द्वारा  उत्पादित  खंडसारी  चीनों

 की  कुल  मात्रा  1976-77  में  504.5  हजार  मीटरी  टन  थी  ।  अरन्य  यूनिटों  के  उत्पादन  संबंधी  झांकें

 सरकारों  से  इकट्ठा  किए  जौ  रहे
 + द  |  1976-77  में  तमिलनाडु  में  6359  क्विंटल  का  उत्पादन

 हुआ  था |

 केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  के  स्वामित्व  की  किसी  फैक्ट्री  हारा  खंडसारीं  चीनीं  बनाने  के  बारे
 >  | में  कोई  जानकारीं  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  परे  खंडसारी  चीनी  बनानें  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हरियाणा  शौर  पंजाब  में  बाढ़

 60.  पी०  राजगोपाल  नायडु  :  क्या  कृषि  ste  सिचाई  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  afer  ate  पंजाब  में  ate  से  हीने  वाली  क्षति  को  रोकने  के  लिये  बातचीत
 की  गई  at

 यंदि  तो  क्या  बाढ़  के  कारण  होने  वाली  क्षति  को  रोकने  के  लिये  कोई  स्थाग्री  हल
 निकाला  गया  था  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  ae  साहिबी

 नदी  के  कारण  हरियाणा  राजस्थान  में  बाढ़  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  श्र  इन
 समस्याओं  का  हल  ढूंढने  के  लिंए  राजस्थान  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल

 की  एक  अन्तर्राज्यीय  बैठक  प्रधान  मंत्री  दारा  10  1977 को  बुलाई  गई  इस  बैठक  में  यह

 फँसला  किया  गया  था  कि  सिंचाई  तथा  भूगत  जल  के  री-चाजे के  लिए  साहिबी  नदी  के  जल  का

 संभव  gfapan atat qa सीमा  तक  उपयोग  करने  तथा  फालतू  जल  को  सुरक्षात्मक  तरीके  से  यमुना  में  डालने  के

 लिए  एक  मास्टर  प्लान  तत्काल  तैयार  की  जाए  ।  राजस्थान  wit  दिल्‍ली  राज्यों के  मुख्य

 के  परामर्श  से  केन्द्रीय  जल  प्रा योगं  ारा  इस  तरह  की  मास्टर  प्लान  तैयार  की  जा  रहीं  है  ।

 आशा  है  fe  प्लान  की  रूप-रेखा  1977  तक  तैयार  हो  जाएगीं  ।  इसमें  अन्य  बांतीं  के  साथ-साथ

 सिंचाई  के  लिए  राजस्थान  में  अजमेरीपुरा  में  साहिबी  नदी  पर  एक  जल-संचंय॑  जलाशय  का

 निर्माण  तथा  मुख्य  रूप  से  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  हरियाणा में
 मसानी  पर  एक  जल-संचय  जलाशय  का

 दिल्ली  में  नजफगढ़  नाले  का  इष्टतम  क्षमता
 तक  तथा  छोटे  जल-संचय  के  ध  जल  के

 श्रतिरिक्त  aife
 के

 प्रस्ताव  शामिल  हैं  ।
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 61.  समर  चके

 ait  बसन्त  साठे  :

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  तथा  महाविद्यालय  प्राध्यापक  संगठन  संघ  से  सरकार

 को  अ्रक्तूबर, ्  1977  को  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा

 उक्त  ज्ञापन  में  क्या  मांग  की  गई  त्नौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  प्रताप  चन्द्र  :  जी  हा ं।

 ज्ञापन  में  की  गई  प्रमुख  मांगें  हैं  :--

 (1)  मध्य  कर्नाटक  तथा  जम्मू  ake  कश्मीर  की  राज्य  सरकारों

 को  जो  वि०श्नु० ग्रा० mo  के  वेतनमानों  लागू  करने  के  लिए  सहमत  नहीं हुई  उन्हें

 लागू  करने  के  लियें  कहा  जाए  |

 (2)  एक  शोर  तो  शिक्षकों  तथा  दूसरी  दरार  पुस्तकाध्यक्षों  ate  शारीरिक  शिक्षा  कर्मचारियों  के

 वेतनमानों में  समानता  बनाए  रखीं  जानी  चाहिये ं।

 (3)  कम-से-कम  ्िंतीय  श्रेणी  की  उत्तर-स्नातक  agar  रखने  वाले  प्रदर्शकों  तथा  ट्यूटरों  को

 लैक्चरर का  वेतन-मान  मंजूर  किया  जाना  चाहियें  ।

 (4)  परीक्षा  कार्य  के  लियें  शिक्षकों  को  पारिश्रमिक  न  देंने  के  निर्णय  को  रह  किया  जाना

 (5)  शिक्षकों  की  सेवा  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने के  लिये  कानून  बनाने  हेतु  राज्य  सरकारों

 को  अनुदेश  दियें  जाने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  मामले  में  एकरूपता  लाने  के  लिये

 कानून  बनाना  चाहिये  ।

 (6)  शिक्षकों  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  कम  करने  वाली  श्राचरण-संहिता  को  उन  पर  नहीं

 थोपा  जाना  चाहिये  ।

 (7)  कालेजों  के  शासी  निकायों  तथा  विश्वविधालयों  की  सिन्डीकेट  ate  शैक्षिक  परिषदों

 में  चुने  हुए  शिक्षकों  ate  अ्रधिक  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिध  |

 श्रादि  में  शिक्षक  संगठनों  को विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड

 प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  ।

 (9)  10+  2+3  की  नई  पद्धति  को  लागू  करने  के  फलस्वरूप कोई  कालेज  शिक्षक  नहीं
 निकाला

 जाना  चाहिये  ।

 (10)  निःशुल्क  तथा  झ्रनिवाय  प्राथमिक  शिक्षा  atc  प्रौढ़  निरक्षरता  के  प्रति  संघर्ष  योजनाप्ों

 को  कार्यान्वित  करने  में  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तरीय  शिक्षक  संगठनों  सक्रिय  सहयोग

 प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 इनमें  से  कुछ  मांगों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  निम्न  प्रकार

 (1)  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  कर्नाटक  तथा  राजस्थान  की  सर  रों  ने  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों

 को  fro  myo  ग्रायोग  के  वेतनमान  मंजूर  कर  दिये  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  मध्य
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 14  1977  seal  के  लिखित उत्तर

 प्रदेश  की  सरकारें  इस  प्रस्ताव  पर  aT  विचार  कर  रही  हैं  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  सिफारिश  की  गई  योजना  को  नहीं  माना  है  ।

 (2)  विश्वविद्यालय  श्रायोग  से  पुस्तकाध्यक्षों  शारीरिक  शिक्षा  कर्मचारियों  को

 स्वीकृत  संशोधित  वेतन  मानों  का  पुनरीक्षण  करने  का  wae  किया  गया  था  ।  श्रायोग  ने

 इस  मामले  में  कुछ  शिफारिशें  की  जिनकी  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (3 \  )  उन  प्रदर्शकों/टयूटरों  को  जो  द्वितीय  श्रेणी  कीਂ  उत्तर-स्नातक  योग्यताएं  रखते  लेक्चरर  FT

 वेतनमान  मंजूर  करने  की  केन्द्रीय  योजना  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यद्यपि  योजना  को
 कार्यान्वित  करते  समय  कई  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपेक्षित  योग्यताएं  रखने  वाले

 ट्यूटरों  को  लैक्चरारों  के  रूप  में  खपाने
 का

 निर्णय  कर  लिया  है
 ।

 (4  )
 परीक्षा  काय  के  लिये  पारिश्रमिक  न  देने  के  निर्णय  पर  विचार  किया  ar  रहा  है  ।

 राज्य
 सरकारों  को  लिये  गये  की  सूचना  शीघ्न  भेज  दी  जायेगी

 (5)  शिक्षकों  के  लिये  सेवा  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  हेतु  कानून  बनाने  का  श्रनुरोध  राज्य

 सरकारों  से  पहले  ही  किया  जा  चुका  इस  मामले में  कोई  केन्द्रीय  कानून बनाने  को  कार्य

 शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (6)  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  झ्रायोग  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बो  श्रादि  जैसे  निकायों  में  विख्यात

 शिक्षाविद  तथा  शिक्षक  भी  शामिल  यद्यपि  उनके  विधान  में  किसी  विशेष  शिक्षक  संगठन

 अथवा  संगठनों  के  प्रतिनिधित्व  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 (7)  प्रौढ़  शिक्षा  आदि  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  शिक्षक  संगठनों  सहित  सरकारी  तथा

 गैर-सरकारी  एजेन्सियों  की  सहायता  तथा  सहयोग  प्राप्त  करने  का  सरकार  का  इरादा  है  ।

 पाठ्य  पुस्तकें  हटाए  जाने  के  विरुद्ध  रोष

 62.  श्री  बसन्त साठे  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  देश  में  प्रनेक  शिक्षाविदों  ने  इतिहास  की  चार  «पाठ्य  पुस्तक  हटाए  जाने  के  विरुद्ध
 सरकार से  रोष  व्यक्त  क्या

 यदि  a,  तो  उनके  द्वारा  उठाई  गई  बातों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इन  पुस्तकों  को  हटाने  का  क्या  श्रौचित्य  है  जो  भारतीय  इतिहास  के  मध्ययुगीन  झ्ौर

 झाधुनिक  श्रवधियों  की  सर्वोत्तम  श्रौर  अत्यन्त  वैज्ञानिक  पाठ्यपुस्तकें  बताई  जाती  ak

 क्या  सरकार  इन  पुस्तकों  को  फिर  लगाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  पुनः  विचार कर  रही  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द  चन्द्र  हां  ।  इन  चार

 पुस्तकों  में  से  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  प्रशिक्षण  परिषद्‌  दुवार  प्रकाशित  केवल  दो  पुस्तकें  अर्थात

 मध्य-युगीन  भारत  तथा  mre ira  भारत  मिडिल  स्कूलों  भ्रौर  माध्यमिक  स्कूलों  के  लिए

 पस्तकें  हैं  ।  शेष  दो  पुस्तकें  सामान्य  श्रध्ययन  की  पुस्तकें  हैं  पाठ्य-पुस्तकें  नहीं  हैं  ।

 इन  पाठ्य-पुस्तकों  को  हटाया  नहीं  गया  go  प्रापत्तियों  की  शैक्षिक  वैधता  के  संबंध  में

 विशेषज्ञों  की  राय  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 Agriculture  Farm  in  Bundelkhand  M:P.

 63.  Shri  Tej  Pratap  Singh  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Central  Government  have  set  up  an  agriculture  Bundelkhand
 region  (Hamirpur,  Banda,  Jalaun,  Jhansi  and  Lalitpur  in  Uttar  Pradesh  and  Datia,  Tikam-

 garh,  Chhatarpur  and  Panna  in..  Madhya  Pradesh)  keeping  in  view  the  special  features  of
 the  region  and  the  varieties  of  foodgrains  and  oilseeds  grown  there;  and

 (b)  the  details  of  the  agricultural  research  work  done  so  far  in  this  region  and  the  names
 of  the  improved  varieties  of  goodgrains  and  oilseeds  developed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  :  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  No,  Sir.  Central  Government  have  not  set  up  any  agriculture  farm  in  Bundel-
 khand  Region.  However,  considering  the  special  feature  of  the  Region,  the  Indian  Council
 of  Agricultural  Research  established  the  Indian  Grassland  and  Fodder  Research  Institute

 (IGFRD  at  Jhansi  in  Bundelkhand  area  of  U.P.  in  1966.  The  Institute  is  conducting  basic
 and  applied  research  on  grasses,  grasslands  and  fodder  crops.  The  major  research  thrust
 at  is  on  the  scientific  use  of  land  and  the  principles  underlying  crop—livestock inte-
 gration  of  Bundelkhand.  Region.

 -(b)  The  research  material  and  technology  which  has  been  developed  at  various  central
 institutes  and  agricultural  universities  are  being  tested  under  the  All  India  Coordinated
 Projects  supported  by  the  ICAR  in  Bundelkhand  Region.  A  number  of  high-yielding
 varieties  of  Wneat  like  Kalyan  5018  Raj  911,  HD  4530,  Jairaj,  Sonalika  and  Shera  under
 irrigated  conditions,  and  C-306  K  65,  K  68.  Mukta  and  NP-404  under  rainfed  conditions,
 Gram  varieties  Type  3,  Radhey  and  H-208;  Lantil  variety  type  136  and  Linseed  varieties
 T  397  and  BS  44  have  been  indentified  as  promising  varieties  for  Bundelkhand  Region.

 स्वाधीनता  श्रान्दोलन  का  इतिहास

 64.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  कया  समाज  कल्याण  she  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 क्या  वर्ष  1937-1947:. कीः  अवधि  के  :  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  जो  सरकार

 द्वारा  वित्तपोषित  दस  खण्डों  परियोजना  प्रकाशित  करने  की  जिम्मेदारी  सरकार  ने  भारतीय

 विद्याभवन  को  सौंपने  का  निर्णय  3  द

 (@)  क्या  यह  परियोजना  भारतीय  इतिहास  अ्नुसंघान  परिषद  के  अधीन  श्रौर

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  के  नियंत्रण  में  परिवर्तन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  att  यह

 पश्योजता  भारतीय
 इतिहास  ATTA  परिषद्‌  को  सौंपी  गई  श्रौर  भारत  के  राष्ट्रीय  श्रभिलेखागार

 से  सरकारी  रिकार्डों  में  सम्बन्धित  सामग्री  एकत्न  करके  तथा  इसे  उपलब्ध  करा  इसकी  सहायता
 करना  श्रपेक्षित  ari  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  इस  वर्ष  के  aren  में  किए  गए  पुनरीक्षण  से

 यह  पाया  गया  कि  प्रगति  धीमी  रही थी  ।  इस  बारे  में  एक॑  सुझाव  प्राप्त  हुमा था  कि  यह a दारो  भारतीय  विद्या  भवन  को  सौंप  दो  जाए  ।'  यंह  मामला  अभी  विचाराधीन  ८ zs  श्र  कोई  afar

 निर्णय  form  गया  है  ।.

 Teaching  arrangement  for  Languages of  European  and  West  and  East  Asian  Countrie

 165.  Shri  Mrityunjay  Prasad  Varma  :  Will  the  Minister  0  f
 Education,  Social  Welfare

 and  Culture. be  pleased  to  state  a
 (a)  whether  an

 and  West  and  East  Asian  cou
 y  Official  arrangements  exist  for  teaching  th  e  languages  of  the  European

 and
 ntries  and  for

 holding  proficiency  examinations  therefor;
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 प्रशन  के  लिखित  उत्तर 23  1899  )
 —

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  ‘Culture  (Dr.  Pratap  Chandra  Chunder):

 (a)  and  (b)  According  to  the  information  furnished  by  the  University  Grants  Commission,
 several  Universities  in  the  country  provide  facilities  for  instruction  in  foreign  languages.
 The  details  are  attached.

 [Placed  in  Library.  See  No,  L.T.  1015/77]

 fez  श्राफ  केलाश  कर्माशयल  नई  दिल्लो  में  RATT  नक्शे  को  श्रवहेलना  करके

 निर्माण  किया  जाना

 66 .  श्री  wo  QAo  बनतवाला  :  कया  निर्माण  ate  न्यावात  तथा  पूति  ate  पुनर्वास मत्ती  यट  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  ईस्ट  फ  कैलाश  कर्मशियल  कम्प्तैक्स  के  सामुदायिक

 केन्द्र  में  दिह्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूर  किए  गए  sant  का  उल्लंघन  करके  भू-स्वामियों  द्वारा

 मेज्जाम्मे  फरश  बनाने  और  क्षेत्र  पर  अनधिकृत  निर्माण  की  श्रनुमति  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 जबकि  उनको  निर्माण  करते  समय  उसका  पता  चल  गया  था  ;

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  wa  तक  कोई  दण्डात्मक

 alae  न  किए  जाने  के  कारण  श्रौर

 इस  काम  रोकने  में  असफल  रहने  श्रौर  भू-स्वामियों  को  अधिक  क्षेत्र  बनाने  ् ग्रोर

 उनकी  किराये  के  रूप  में  निरन्तर  amet  बढ़ाने  के  काम  में  उनके  साथ  सांठगांठ  करने  के  लिए

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण
 के  संबंधित  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 निर्माण  श्रौर  आवास  तथा  पति  ate  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  qe)  तथा

 झपुंमोदित  मानक  प्लान  मेज्जाम  फर्श  के  लिए  था  जिसका  निर्मित  क्षेत्र  प्लाट  के  क्षेत्रफल  के  25  प्र०्शनण

 से  atte  न  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इससे  afta  ate  विशेष  रूप  से  किसी  प्रकार  की

 अनुमति  नहीं  दी  है  ।  जिन  carzarteat  ने  इससे  अधिक  क्षेत्र  झनधिकृत  रूप  से  निमित  किया  है

 उन्हें  नोटिस  दिए  गए  थे  चेतावनी  दी  गई  थी  कि  वे  मानक  प्लान  का  अनुपालन  करें  ऐसा
 न  करने  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  warmed  प्रमाणपत्र  जारी  करना  रोक  दिय  है  तथा

 धारियों  को  कहा  है  कि  वे  अनियमितताश्रों  को  सुधार  दें  ताकि  उन्हें  sara  प्रमाण-पत्र  दिए  जा

 सकें  ।

 उपर्युक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  इस  बात  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता

 गन्दी  बस्तियां  1956 के  श्रन्तर्गत  प्रमाण-पत्र दिया  जाना

 67.
 थ्रो  कल्याण  जैन

 :
 क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  gta  site  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्दी  बस्तियां  तथा  हटाओ )  afirfrem,  1956  तथा  उसके

 grata  बनाये  गए  नियमों  के  aaa  प्रमाणपत्र  दिए  जाने  के  fae  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 > बंसती  ATTA )  के  अंतगंत  सक्षम  प्राधिकारी  ढारा  सुनवाई  की  are  क

 संक्षिप्त  विचारण  |  ह  AT लकललन्‍्ा  Fos ish  ् a  aq वर्ष  कें  NU bh हैं  शौर  शग  की  थोड़ी  में  निपटाया

 जाना  चाहिए  ;
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 Written  Answers  to  Questions  Kartika  23,  1899

 (a)  क्या यह  भी  सच  है  कि  इन  मामलों  के  निपटान  में  कई  वर्ष  लग  जाते  विशेषकर

 उन  श्रावेदनपत्ठों  पर  किरायेदारो ंसे  मकान  खाली  कराए  जाने  की  डिगरियां प्राप्त  करने  के

 लिए  चि
 लेने

 ate  मुकदमे  दायर  करने  के  लिए  waa vat H fre लेने  के  लिए  पेश  किए  जाते  हैं  ;

 यदि  at  सक्षम  प्राधिकारी  तीस  हजारी  aia  के

 1  1977  को  2  4  वर्ष  श्रौर 6  वर्ष  से  अधिक  समय  से  कितने  श्रावेदनपत्र  विचाराधीन

 श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  git  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर wea )  :  प्रधिनियम के

 ada  सक्षम  प्राधिकरण  द्वारा  सुनवाई  के  लिए  पार्टियों  को  अवसर  देना  श्रपेक्षित  है  और  मामलों  की

 परिस्थितियों  की  संक्षिप्त  वे  सही  करने  के  लिखित  श्रादेश  द्वारा  उन्हें  या  तो  प्रतुमति

 देनी  होती है  या  इसके  लिए  इन्कार  करना  होता  है  ।  प्रत  यह  कहना  नितान्त सही  नहीं  है  कि
 गन्दी  बस्ती  क्षेत्रों  तथा  1956  तथा  उसके  भ्रन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों

 के  aaa  प्रमाणपत्न  देने  की  कार्यवाहियां  संक्षिप्त  विचारण  के  मामले

 कतिपय  मामलों  में  देरी  हुई

 1-10-1977  को  निलम्बित  पत्नों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  निलम्बित  ध  e  245

 चार  वर्षों  से  afar  समय  से  निलम्बित  e  76

 वर्षों  से  afer  समय  से  निलम्बित  55

 _
 देरी  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं

 (i)  अधिनियम  की  धारा  19  के  म्रधीन  कार्यवाही  ad  न्यायिक  प्रकार  की  है  mt
 दोनों  पक्षों  को  ्रपनेनप्रपने  मामलों  के  पक्ष  में  लिखित  ब्योरे  प्रत्युत्तर  मौखिक

 शर  दस्तावेजी  प्रमाण  प्रस्तुत  करने  का  श्रवसर  जाना  होता  यदि
 ~

 पार्टियां  इच्छुक  हों  तो  वे  एक  gat  के  साथ  एवं  उनके  गवाहों  a  जिरह कर
 सकती

 (ii)  प्रतिवादी  किरायेदार  सामान्यतया  यह  चाहते  हैं  कि  कार्यवाही  लम्बे  समय  तव

 चलतीਂ  रहे  इसलिए  वें  श्रोछेपन  से  एक  के  बाद  दूसरी  विविध  प्रकार  की  दरख्वास्त

 देते  रहते  हैं  ताकि  कार्यवाही  में  विलम्ब  होता  मामले  पर  art  कार्यवाही  करने
 से  पहले  ऐसी  विविध  प्रकार  की  दरख्वास्तों  पर  निणेय  लेना  होता  है  |

 (iii)  यदि  सक्षम  प्राधिकारी  को  कोई  Weare  श्रादेश  झ्ावेदक  पार्टी  के  पक्ष  में  नहीं

 होता  है  तो  वे  प्रायः  श्रधिनियम  की  धारा  30  के  झन्तर्गत  दिल्‍ली  प्रशासन  के  वित्तीय

 आयुक्त  के  सम्मुख  श्रपील  दायर  कर  देंता  श्रौर  अधिनियम  की  धारा  30  के

 अ्रन्तर्गत  गए  प्रावधान  के  अनुसार चि  जब  तक  च्  द्वारा  श्रपील

 पर  निर्णय  नहीं  दिया  सक्षम  अधिकारी at  कार्यवाही  निलंबित  की  जाती
 a

 ए पड

 (iv)  वित्तीय  आयुक्त  के  श्रादेश  के  पश्चात  कभी-कभी  पार्थियों  उच्च  न्यायालय  में

 १ aq  x यव ज
 वाही में  विलम्ब  करवाते चली  जाती  हें  श्रौर  इस  प्रकार  के
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 14  नवम्बर  1977

 राष्ट्रीय बीज  परियोजना

 68.  श्री  शंकर  fag  जो  बाधेला  :

 थी  दबे  :

 sa  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  बीज  उद्योग  को  सुदृढ़  ate  उन्नत  बनाने के  विचार  से  राष्ट्रीय  बीज
 निगम  ढारा  चलाई  गई  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना संकट  में  पड़ गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  विश्व  बैंक ने  भी  उपरोक्त  परियोजना  के  लिए  कुछ  सहायता  दी  यदि

 तो  कितनी  धनराशि  दी  थी  ;  atc

 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ate  वह  इस  मामले  पर  आगे  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  रखती  9 a!

 कृषि  शर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  जी  सरकार  की

 राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  संकट  में  नहीं  पड़ी है

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 विश्व  बैंक  ने  अब  तक  250  लाख  wade  डालर  का  ऋण  दिया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  विश्व  बैंक  द्वारा  दिया  गया  ऋण  स्वीकार  कर  लिया  है  are  इस

 परियोजना  को  राज्य  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  राष्ट्रीय  बीज  कार्येक्रम से  विधिवत  ढंग से
 सम्बद्ध  विभिन्न  दूसरी  एजेंसियों  के  सहयोग  से  कार्यान्वित  करने  का  विचार

 केरल  को  चावल  सप्लाई  करने  को  पारंटो

 69.  श्री  के०  ए०  राजन

 श्री  ato  एम०  gare  :.

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  gata  किया  है  कि  चावल  जोन

 समाप्त  करने  की  क्षति  के  रूप  में  राज्य  में  12  चावल के  राशन  के  लिए  चावल  की  सप्लाई

 गारंटी  दी  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा
 क्या  हैं  और

 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 भानु  प्रताप
 :  श्रौर  केन्द्रीय

 कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्री की  23  1977  को  केरल  सरकार  के  खाद्य  मंत्री  के  साथ  चर्चा  के

 दौरान  केरल  के  खाद्य  मंत्री ने  बताया  कि  यदि  केन्द्रीय  पूल  से  प्रति  वर्ष  16  लाख  मीटरी  टन

 चावल  की  सप्लाई  बनाए  रखी  जाती  है
 तो

 केरल  चावल  के  संचलन  के  बारे  में  केन्द्रीय
 सरकार

 द्वारा  कोई  भी  क्षेत्रीय  व्यवस्था  बनाए  जाने  पर  संतुष्ट  रहेंगी  |

 केरल  सरकार  की  उचित  जरूरतें  पूरी
 करने  में ः  4  होने  की  संभावना  नहीं
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 Written  Anzwers  to  Questions  November  14,  1977

 Late  Printing  of  Text  Books

 70.  Shri  Yuvraj  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  ‘Pustak  Vikreta  Sangh‘  (Booksellers  Association)  has  drawn  Govern-
 ment’s  attention  towards  the  late  printing  of  nationalised  books

 (b)  whether  the  faulty  printing  policy  has  resulted  in  great  shortage  of  tex-books;  and

 (c)  whether  the  policy  of  partial-nationalisation  of  text-books  adopted  by  previous
 Government  is  still  continuing  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr,  Pratap  Chandra  Chunder):

 (a)  No,  Sir.  But  the  representatives  of  the  Pustak  Vikreta  Sangh  met  the  Head  of  the
 Publication  Department  of  the  NCERT  three  months  back  to  complain  about  the  distribution
 system  of  the  private-sector  publishers.  The  representative  of  the  Federation  of  Indian
 Publishers  who  was  also  present  at  that  time  assured  the  representatives  of  the  above  Sangh
 that  his  Federation  will  look  into  the  matter.  The  NCERT  has  not  received  any  further

 complaint  about  the  distribution,  since  then.

 (b)  The  shortage  of  textbooks  in  the  market  was  not  due  to  the  faulty  printing  policy,
 but  due  to  the  private  publishers  not  honouring  the  printing  orders.  The  Executive  Committee
 of  National  Council  of  Educational  Research  and  Training  at  its  recent  meeting  held  on
 14th  October,  1977  reviewed  the  performance  of  the  private  publishers  and  decided  that

 only  reprints  need  be  given  to  private  publishers  in  respect of  those  books  which  were  pub-
 lished  by  them  this  year  and  the  manuscripts  for  those  should  be  sent  to  them  by  middle  of
 November.  In  view  of  unsatisfactory  performance  of  some  private  publishers.  the  Ex-
 ecutive  Committee  decided  that  only  those  whose  performance  was  good  should  be  entrusted
 with  the  jobs.  The  contract  form  should  also  be  revised  and  a  penal  clause  provided  for
 default  and  delays.  The  titles  would  be  done  by  NCERT  themselves.  The  distribution
 system  of  the  private  publishers  were  responsible  for  most  of  the  problems  this  year.  The
 Executive  Committee,  therefore,  decided  that  the  NCERT  may  revert  to  its  old  system  of

 having  Director  of  Publications  Division  as  their  sole  distributor  and  that  all  private  publi-
 shers  should  print  and  supply  to  DP

 D.
 This  should  be  included  in  the  contract  to

 be
 signed.

 (८)  The  production  of  school  textbooks  is  the  responsibility  of  the  State  Governmnts  .
 The  policy  of  nationalisation  has.  however  been  accepted in  principle  by  most  of  the
 State  Government.  A  few  State  Governments  have  already  nationalised  the  programme
 of  producing  school-level  textbooks,  while  the  others  have  done  so  partially.

 का  वसूली  श्रौर  बाजोर  में  भेजा  जाना

 71.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 31  1977  को  सरकार  के  पास  कुल  कितना  अनाज  जमा  था  ;

 श्रप्रैल  तौर  15  1977  के  बीच  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम

 से  कुल  कितना  अनाज  बेचा  गया  ;

 (7)  1  what  और  15  1977  के  बीच  कुल  कितना  अनाज  age  किया  गया  ;

 15  1977  को  सरकार  के  पास  शुरू  स्टाक  कितना  था  ;

 ग्राम  निर्माण  कार्यक्रम  लगे  व्यक्तियों  को  अनाज के  रूप  में  भूगतान  करने के

 लिए  इस  भण्डार  का  उपयोग  करने  की  योजना  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ;  त्रौर

 अनाज  के  इतने  बड़े  भण्डार  के  संबंध  में  अल्पावधि '  और  दीर्घावधि  कार्यक्रम  कया  हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  :  संरकारी  एजेंसियों  के
 पास  31  1977  को  खाद्यान्नों  का  प्रत्यक्ष  स्टाक  लगभग  180  लाख  मीटरी  टन
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 23  1899  )
 प्रशनों के  लिखित  उत्तर

 (a)  पहली  1977 से  30  1977  तक  की  अवधि  के  लिए  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  लगभग  57  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  निर्मुक्त  दिया  गया  था

 पहली  1977  से  15  1977  तक  की  अ्वर्धि  के  दौरान  56  लाख

 मीटरी  टन  खाद्यान्न  की  वसूली  की  गई  थी  ।

 > उपलब्ध  स्टाक  संबंधी  जो  अद्यतन  सुचना  है  वहू  30  1977  की  र  ।  सरकारी

 एजेंसियों  के  पास  लगभग  182  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  उपलब्ध  था  राज्य  सरकारों  के  प्रत्यक्ष

 स्टाक  संबंधी  सूचना  मासिक  श्राधार  पर  दी  जाती  है  शौर  इसलिए  15  1977  को  सरकारी

 एजेंसियों  के  पास  उपलब्ध  स्टाक  के  बारे  में  बताना  संभव  नहीं

 ग्राम  विकास  विभाग  द्वारा  संचालित  खाद्यान्नों  का  उपयोग  करके  रोजगार  के  श्रतिरिक्त

 अवसर  जुटाने  की  योजना  के  अधीन  लगभग  35,690  भीटरी  टन  खाद्यान्न  निम्नलिखित  राज्यों  को

 ऑ्राबंदित  गया  था

 श्वंटित  मात्रा

 टन  )

 कर्नाटक  2,000

 1,650 महाराष्ट्र

 उड़ीसा  10,000

 उत्तर  प्रदेश  2,400

 पश्चिम  बंगाल  11,200

 असम  7,500

 हिमाचल  प्रदेश  940

 te

 35,690

 को सरकार  ने  ख  pl  निकासी  बढ़ाने के  लिए  अनेक  पम  उठाए
 इनमें

 ग्न्य  बातों

 के  अलावा  निम्नलिखित  प्रमुख  उपाय  शामिल  हैं

 केन्द्रीय  भण्डार  से  गेहूं  के  झाबंटन  संबंधी  राज्य  सरकारों  की  मांगों  को  प्री  तरह

 पुरा  किया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  को  इस  बात  के  लिएं  भी  प्राधिकृत  कर  दिया

 गया  है  कि  a  खाद्य  विभाग  से  श्ौपचारिक  alacat  की  प्रत्याशा  q  UIA  खाद्य

 निगम  के  पास  सीधे  गेहूं  देने  के  लिए  were  भेज  दिया  कभी  वाले  राज्यों  को

 चावल  का  झ्रावंटनः  भी  उदारता  के  साथ  किया  जों  रहां

 ् सभी  राज्य  सरकारों  से  ये  बातें  भी  कहीं  गयी  ्  ि

 (1)  की  मौजूदा  मात्रा को  8  किलो  प्रति  व्यक्ति  प्रति  माह  के  स्तर

 से  बढ़ाकर  कुछ  समय
 के  लिए  12  किलो  प्रति  व्यक्ति

 प्रति  माह  किया  जाए

 ar  अतिरिक्त  मात्रा  गेहूं  अथवा  होल  ब्राटा  के  रूप  में  दी

 (2)  सभी  प्रमुख  सिचाई  तथा  निर्माण  परियोज नागों  तथा  राहत  कार्यों  पर  राशन

 कार्डों  के  बिना  प्रति  वयस्क  मजदूर  को  प्रति  माह  12  किलों  ig errant  श्राटा

 सप्लाई  far  जाए

 a
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 (3)  राशन/उचित  दर  की  श्रौर  भी  दुकानें  खोली  जाएं  ताकि  उपभोक्ताओं  के  घर  के  बिल्कुल

 पास  खाद्यान्न  उपलब्ध  किए  जा  सकें  राशन  की  दुकानों  में  खाद्यान्नों  का  पर्याप्त  स्टाक  रखा

 जा  सके  ।  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  उचित दर  की  दुकानें  विशेषकर  श्रौद्योगिक

 स्लम-क्षेत्रों ग्रादि  जोकि  प्रभी  तक  वितरण  प्रणाली  के  अ्रंतगंत  नहीं  भा  सके

 में  खोली  जानी  चाहिए

 (4)  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  मुफ्त  तथा  श्रन्य  राहत  कार्यों  के  लिए  राज्य
 सरकारों

 को  खाद्यान्न  दिए  जा  रहे

 (5)  जैसा  कि  पहले  निणय  किया  गया  रूस  के  गेहूं  के  ऋण  को  नकद  रुपये
 न

 देकर

 वस्तु  के  रूप  में  चुकाया  जा  रहा  है  ।

 भूमि  सुधारों में  विलम्ब

 72.  डा०  बापू  कालवते :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  ate  राज्य  सरकारें  भूमि  सुधारों  संबंधी  विनियमों  को  क्रियान्विति  में  विलम्ब  कर

 रही

 यदि  at  तो  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  ak

 इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 :  नहीं  ।

 तथा  भूमि  सुधारो ंसे  सम्बन्धित  उपायों  के  कार्यान्वयन की  प्रगति  सब  स्थानों पर  एक  सी  नहीं

 हुई  तथापि  प्रत्येक  राज्य  में  विद्यमान  परिस्थितियों  के  श्रनूसार  प्रगति  का  मूल्यांकन
 करना

 यह  स्वाभाविक  है  कि  उस  भूमि  संरचना  का  पुनर्गठन  करने  जो  कि  भूमि  सुधार  संबंधी  कानूनों का
 लक्ष्य  समस्याएं  पेदा  ved.  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  राज्य

 सरकारों  ने  जानवूझकर  विलम्ब  किया है

 चीनी  मिलों  द्वारा  चोनी के  वास्तविक  उत्पादन  तथा  निर्यात  संबंधी  wing

 73.  श्री  लखनलाल  क्या  कृषि  श्ौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  तथा  महाराष्ट्र  में  चीनी  मिलों  ने  1974  से  1977  के

 चीनी  का  कितना  उत्पादन  किया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  कुछ  मिलों  ने  ot  उत्पादन  घिवरणियों  में  दिखाई

 मात्ना  से  अ्रधिक  मात्रा  का  उत्पादन  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  श्रतिरिक्त चीनी  को  काले  बाजार  में  बेचा  गया  alt  कुछ

 कारखानो ंने  उनके  लिए  निर्धारित  mara  oti  का  निर्यात  भी  किया ;

 क्या इन  मिलों  में  से  किसी  के  विरुद्ध  कोई  जांच  की  गई  थी  श्र  यदि  तो  क्या

 सरकार  का  श्रब  जांच
 करने  का  विचार
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 एक  विवरण  संलग्न कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप  कलह  )  :

 है

 [werrera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टठो०  1016/77]

 (a)  ae  फक्ट्रियों  द्वारा  ast  श्रावधिक  विवरणियों  में
 दी  गई ई  सूचना  के

 पर  ये  उत्पादन  संबंधी  gies  संकलित  किए  गए  इन  मामलों  के  बारे  में  विस्तृत  तथा  विशिष्ट

 सूचना  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  प्राधिकारियों  से  इकट्ठी  की
 जा रही  है  प्राप्त  होते  ही  सभा  के

 पटल  पर  रख  दी  गाएगी ।

 मातृभाषा का  पढ़ाया  जाना

 74.
 थ्री  Test  फंलीरों :  कया  समाज  कल्पारण  site  संस्कृति

 मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  ॥

 क्या  सरकार को  पता  कि  मातशभाषा  के  श्रध्यापन पर  दंश  भर म  कम  बल  दिया

 नाता  gate  देश  की  शिक्षा  संस्थाश्रों  में  दूसरी  तथा  तीसरी  भाषा  की  पढ़ाई  पर
 श्रधिक

 ध्यान  दिया

 जाता है  ;  ak

 इस  श्रसमानता को  दूर  करने के  लिए  सरकार का  क्या  उपाय  करने  का  विचार हैं  ?

 शिक्षा
 तथा  समाज  कल्याण  एवं  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  सरकार के  पास

 उपलब्ध  सूचना  के  waar  द्वितीय  तथा  तृतीय  भाषाओं  के  भ्रध्यापन  प्रपेक्षा

 भाषा के  के  लिए  अधिक  समय  दिया  जाता

 शिक्षा  की  जो  नई  योजना बनाई  जा  रही  है  उसमें भी  स्कूल  पाठ्यचर्या में  मातृभाषा

 को  पुनः  विशिष्टतम  स्थान  दिया  गया  राष्टीय  शैक्षिक  अनसंान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  10

 वर्षीय  स्कूल  शिक्षा  के  ढांचे  में  द्वितीया  श्र  ततीय  भाषाओं के  लिए  समय  का  झावटन इस इस

 प्रकार है  :-

 कक्षा
 er

 थम  भाषा  द्वितीय  भाषा  ततीय  भाषा

 I-V  25  प्रतिशत
 कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 VI-  छापा  16  प्रतिशत  10  प्रतिशत
 कुछ  नहीं

 X-X  12  प्रतिशत  10  प्रतिशत  4  प्रतिशत

 कसम  कोमत  पर  निम्न-ध्ाय-वर्ग वाले  फलेट

 75.
 श्री  सुशील  कुमार  कया  निर्माण  ate  प्रावास  तथा  gia  शौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 राज्य  प्राधिकारियों  ata  निम्न-प्राय-वर्ग के  लोगों  ae  अन्य को  रिहायशी  मकान

 लाभन  लेकर  निर्माण  लागत  पर  हीं  उपलब्ध  किए  जाने  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय के  क्या  ठोस

 प्रस्ताव ate  योजनाएं  इन  राज्यों में  जो  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  के  शासनाधीन  श्रौर

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  लाभ  लेने  की  नीति  त्याग  दी
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 निर्माण  site  ग्रावास  पूर्ति  att  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  हज  म्रावास  तथा

 नगर  विकास निगम  जो  इस  मंत्रालय  के  अधीन  वित्तीय  निकाय  ह्  सभी  वर्ग  के  लोगों के  लिए  राज्य  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  मकानों  का  निर्माण  करने  हेतु  आवास  विकास  Ife  अरन्य

 जनिक  विक्रास  प्राधिकरणों  को  ऋण  देता  है  ।  ब्याज  की  दरें  श्रौर  सामान्य  वित्तीय  प्रणाली

 समाज के  3.0  लोगों  के  ग्रत्यधिक  हक  में  है  श्रौर  इसके  द्वारा  80  yomo  से  श्रधिक  मकानों  के  लिए

 दी  गई  वित्तीय  सहायता  उन  लोगों  के  लिए  है  जिन  की  मासिक  श्राप  600  रुपए  से  अ्रधिक  नहीं

 हुडको  ने  दरों  के  कुछ  मानक  भी  सिर्धारित  किये  जिसके  मकान  काफी  सस्ते  बनें गे

 जिसे  समाज  का  गरीब  वर्ग  खरीद  सकें  इसके  निर्माण  ak  maa  मंत्रालय  ने  निम्नलिखित

 सामाजिक  झ्रावास  योजनाएं  बनाई  हैं

 (1)  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  तथा  समाज  के  अधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  सहायता

 प्राप्त  झावास  योजना  |

 बागान  कर्मचारियों  के  लिए  सहायता  प्राप्त  आवास  योजना  |

 a  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रावास  स्थल  देने  की  योजना  ।

 4) *}  ग्रामीण  परयोजना  स्कीम  ।

 निम्न  ota  वर्ग  झ्रावास  योजना  } (5
 मध्यम  आय  दर्ग  आवास  योजना  | (6

 (7)  गन्दी  वस्ती  उन्मलन/सुधार  योजना

 (४)  राज्य  सरकारी  कमेंचारियों  के  लिए  विराया  ग्रावास  योजना  ;  पौर
 न

 झुग्गी  तथा  झोंपड़ी  उन्मूलन  योजना  दिल्ली  के

 ये  सामाजिक  श्राम  श्राधिक  दृष्टि  से  कमजोर  निम्न  ara  तथा  सध्यम  21६2 |  वर्गों

 से  संबंधित  व्यक्तियों  की  श्रावासीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 द्वारा  उनके  द्वारा  निर्धारित  श्रभिकरणों  के  जरिए  कार्यान्वित  की  जाती

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मंकानों  फ्लैटों  की  भूमि  तथा  बिकास  की  उच्चतर  लागत

 श्रौर  श्रपेक्षाकृत  अच्छी  विशिष्टियों  के  कारण  लागत  श्रधिक  है  ।  विकास  प्राधिकरण  निर्माण

 की  लागत  कम  करने  की  संभाव्यता  के  उपाय  भी  ढंद  रहा  है  ताकि  मृत्य  कम  किया  जा  सके  |

 Cow  Slaughter

 76.  Shri  O.  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  aad  Irrigation  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  States  which  have  enforced  ban  on  cow  slaughter  as  per  the

 directions  from  the  Central  Government  ;

 (b)  the  names  of  the  States  which  have  not  complied  with  the  directions  from  the
 Central  Government;  and

 (c)  the  efforts  made  by  the  Central  Government  to  ensure  that  the  rest  of  the  State
 on  of Governments  enforce  ban  on  cow  slaughter  in  their  respective  States  and  the  reacti

 these  States  thereto  ?

 ‘The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  The  subject  of  preservation,  protection  and  improvement  of  stock  comes  under

 s  a  State entry  15  of  list  | है ह  of  the  Seventh  Schedule  to  the  Constitution  and  as  such  this  i
 directions  wl subject.  Therefore,  the  Central  Government  have  no  power  to  issue  ith  regard

 to  this  subject.  The  Centre,  has,  however,  been  advising  the  State  Governm  ents  in  th
 matter  from  time  to  time.  As  per  the  latest  information  available  complete  ban  02  the
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 slaughter  of  cows  is  enforced  in  the  States  of  Jammu  &  Kashmir,  Haryana,  Punjab,
 Rajasthan,  Gujarat,  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh,  Maharashtra,  Bihar,  Karnataka
 Orissa,  Andhra  Pradesh,  Assam,  Tamil  Nadu,  Himachal  Pradesh,  Tripura,  Manipur,
 Chandigarh,  Delhi,  Dadra  and  Nagar  Haveli,  Pondicherry,  Lakshdess  Islands  and,
 Andaman  and  Nicobar  Islands.

 (b)  The  States/UT’s  which  have  not  yet  imposed  complete  ban  on  the  slaughter  of
 cow  are  as  follows

 Kerala,  West  Bengal.  Meghalaya,  Mizoram,  Nagaland,  Goa,  Daman  &  Diu  and
 Arunechal  Pradesh.  Position  about  Sikkim  is  being  ascertained.

 (८)  There  is  already  complete  ban  on  the  slaughter  of  cows  in  all  the  major  States,
 except  West  Bengal,  Kerala  and  also  the  Union  Territory  of  Goa.  Daman  and  Diu  and  the
 North-Eastern  Regions  of  the  country.  In  regard  to  Kerala  ,  West  Bengal  and  Goa,  the
 Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  has  already  requested  the  Chief  Ministers  concerned
 to  take  steps  to  fall  in  line  with  other  States  and  enact  necessary  legislation  banning  cow
 Slaughter.  In  regard  to  the  States  in  the  North-Eastern  region,  the  question  is  still  under
 consideration.

 Discontentment  among  Farmers  on  Fixation  of  Sugarcane  Prices

 77.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  discontentment  among  the  common  farmers  asa  result  of
 the  fixation  of  minimum  sugarcane  prices  ;  and

 (b)  if  so,  the  measurs  taken  by  Government  to  remove  the  causes  of  discontentment?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap

 Singh)  :(a)  and  (b)  The  minimum  notified  price  under  the  Sugarcane  (Control)  Order  is  only
 a  floor  price  and  growers  are  entitled  to  50%  share  of  the  excess  realisations  from  the  sale
 of  free-sale  sugar  under  Clause  5(A)  of  the  Sugarcane  (Control)  Order,  1966.  However,  in
 many  States  growers  get  what  is  the  State  advised  price  and  this  is  considerably
 higher  than  the  minimum  notified  price.  The  attached  statement  will  indicate  the  range
 of  minimum  notified  prices  as  compared  to  the  actual  cane  price  received  by  cane  growers
 in  the  various  States  during  1976-77  season.  It  has  also  been  decided  that  State  Governments
 should  be  requested  to  ensure  that  growers  get  the  same  price  during  the  1977-78  season.
 These  prices  are  remunerative  as  is  indicatedby  the  growth  in  cane  areas  and  production

 there over  the  last  few  years.  Since  farmers  are  producing  more  and  more  sugarcane,
 is  nO  reason  to  presume  that  there  is  dicontentment  among  them.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  1017/17]

 Violation  of  Delhi  Master  Plan

 78.  Shri  Rameshwar  Patidar  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  &  Supply  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Master  Plan  has  been  violated  in  the  recent
 years

 (b).  if  so,  the  persons  responsible  for  such  violation;  and.

 (c)  the  action  if  any,  taken  against  them  ?

 The  Minister  of  W  orks  &  Housing  &  Supply  and
 Rehabilitation  (Shri  Sikander  Bakht)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b  &  (c)  The  Additional  Chief  Planner,  Town  and  Country  Planning
 द् of  the  Minis  ग ry  of  Works  and  Housing,  has  been  asked  to  conduct  श  ‘eliminary  inquiry loos

 by  15  th  December,  1977. into  the  violations  of
 the  Master  Plan  and  submit  his

 report

 75

 15  LSS/77—46



 Written  Answers  to  Questions  Kartika  23,  1899  (Saka)

 हा

 मोतियाखान  दिल्‍ली से  परिवारों  को  हटाया  जाना

 79.  श्री  कया  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गाडगिल  श्राश्वासन  के  data  art  वाले  शरणार्थी  परिवारों  को

 आपात  स्थिति के  दौरान  दिल्ली  क्षेत्र  से  हटा  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  उन्हें  सुविधायुक्त  उपयुक्त  वैकल्पिक  श्रावास  प्रदान  किया  गया  था

 जैसा कि  गाडगिल  शझ्राश्वासन में  उल्लिखित  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ate  गाडगिल  श्राश्वासन के  श्रनुसार  कितने
 व्यक्तियों

 को  उपयुक्त  वैकल्पिक  प्रावास  प्रदान  नहीं  किया गया  ?

 निर्माण शर  श्रावास  तथा  पुर्ति  और  पुर्वास  मंत्री सिकन्दर  :  हां

 at  निष्पादित  परिवारों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  art

 नियों  में  वैकल्पिक  वास  की  पेशकश  की  गई  थी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिचाई  सुविधाओं  का  प्रसार  करने  सम्बन्धी  नई  नीति

 80.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़ :  कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  सिंचाई  सुविधाश्ों  का  प्रसार  करने  हेतु  कोई नई  नीति  बनाई

 यदि  तो  श्रागामी  दो  वर्षों  में  कौन-कौन  सी  नई  परियोजनाएं  श्रारम्भ  की  जायेंगी ।

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  सिंचाई  राज्य

 विषय है  श्रौर  सिचाई  स्कीमों  का  श्रायोजन  श्रौर  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता है  ।

 लेकिन  भारत  सरकार  ने  देश  के  विकास  कार्यक्रमों  में  सिचाई-विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  ह ै।
 1978  से  शुरू  होने  वाली  माध्यावधिक  योजना  में  निर्माणाधीन  स्कीमों  को  तेजी  से  पूरा

 विशेष  रूप  से  जनजाति  क्षेत्रों  शौर  सुखा-प्रवण  क्षेत्रों  में  नई  स्कीमों  को  हाथ  में  मौजूदा  सिंचाई

 प्रणालियों  कायेकुशलता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उनके  भ्राधुनिकीसरण  शौर  भूतल  तथा  भूगत  जल

 के  संयुक्त  उपयोग  पर  बल  दिया  गया

 नई  दिल्‍ली  में  8  श्रौंर  9  1977  को  हुए  राज्यों  के  सिचाई  मंत्रियों  के  तीसरे  सम्मेलन

 में झ्रगली  पंचवर्षीय  योजना  की  नीति  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  राज्यों  के  मंत्रियों  ने  सिंचाई

 को दी  जा  रही  उच्च  प्राथमिकता  का  हार्दिक  रूप  से  स्वागत  किया  ate  इसके  लिए  mae  उपाय

 करना  स्वीकार किया

 चालू  at  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  बृहद  ate  मध्यम  सिंचाई  का्येक्रमों  के  लिए  100
 करोड़

 रुपए  की  श्रप्रिम  योजना  सहायता  प्रदान  करना  मान  लिया

 राज्य  सरकारों  ने  भ्रगले  दो  वर्षों  में  हाथ  में  ली  जाने  वाली  नई  परियोजनाओं  को

 शामिल  करने  के  संबंध  में  श्रभी तक  अपने  कार्यक्रम को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
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 14  1977  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बंगलादेश  के  शरणाथियों  को  चितरंजन  नई  दिल्‍ली में में  प्लाटों  का

 81.  श्री  डी०  श्रपात  :  कया  निर्माण  site  तथा  पुति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ga  पाकिस्तान  बंगला  के  शरणार्थियों  से  चितरंजन  नई  दिल्‍ली  में

 प्लाट  करने  के  लिए  1977  में  भ्रावेदन  पत्र  मांगे  गये  थे  ।

 यदि  तो  क्या  सात  मास  से  शभ्रधिक  समय  बीतने के  पश्चात भी  इस  मामले में

 कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  प्र  न  ही  इस  बारे  में  श्रावेदकों  को  कोई  सुचना दी गई है दी  गई

 यदि  तो  आसाधारण  विलम्ब  के  कया  कारण  झर
 कितने  प्लाट  अ्राबंटित  किये  जायेंगे  तथा यह  ara  कब

 तक  किया  जायेगा ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावात्त तथा  पूति  ate  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  राम
 :  ai

 fete
 14-1-1977

 के  प्रेस  नोट  के  vv  wy  पूर्वी  पाकिस्तान  (aa  से
 आए  ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  जो  दिल्ली  में  लाभकारी रोजगार  पर  लगे  हों  शौर  विभाजन

 के
 पश्चात  तथा  31-3-1966  तक  दिल्‍ली  में  कम  से  कम  4  वर्ष  तक  रहते  रहे  आवेदन पत्त

 मांगे  गए  ग्रावेदन  पत्न  प्राप्त  करने  की  afer  तिथि  31+5-1977  थी

 प्राप्त  किए  गए  लगभग  1600  श्रावेदन  ७  में  800  से  अधिक  की  छान-बीन  श्राबंटन

 समिति  द्वारा  की  जा  चुकी  सभी  bs  पत्नों  की  छान-बीन हो  जाने  के  पश्चात  श्रावेदकों को  सुचित
 कर  दिया  जाएगा

 श्ावेदन-पत्नों  की  इतनी  बड़ी  संख्या  की  छान-बीन  करने  में  समय  लगता

 82
 प्लाट  वे  8  प्लाट  भी  शामिल  हैं  जिनके  बारे  में  न्यायालय में  मामला  चल

 रहा  है  श्रौर  जिनका  त्र्भी  तक  विकास नहीं  किया  गया  श्राबंटन  के  लिए  उपलब्ध  छीन-बीन

 के  पूरा  हो  जाने  के  जिसकी  1977  तक  पूर  होने  की  ara  यथाशीघ्र  लाटरी

 निकाल  दी  जाएगी  ।

 Proposals  from  States  regarding  Irrigation  Schemes  for  Adivasi  Areas
 हक 82.  ShriLaxman  Rao  Mankar  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irr  igation  be

 Pleased  to  state  ६

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  proposals  for  irrigation  Schemes  in  the  Adivasi  areas  have
 been  called  for  from  the  States  >

 (b)  the  number  of  schemes  submitted  by  Maharashtra  Government  and  the  expendi-
 ture  proposed  to  be  incurred

 thereon;
 an

 (c)  the  amount  of  grant  being  given  by  Central  Government  for  these  schemes.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh):  (a)  Proposals  for  irrigation  schemes  had  not  been  called  for  from  the  State  Govern-
 ments.  They  had,  however,  been  asked  to  prepare  Tribal-sub  Plans  comprisng  all  sectors
 including  irrigation.  The
 fitting  tribal  areas.

 y  had  also  been  asked  to  prepare  master  plans  for
 irrigation

 bene-

 (b)  The  Tribal  sub-plan  prepared  by  the  Government  of  Maharashtra  includes  an
 amount  of  Rs.  16.77  crores  for  minor  irrigation  schemes  in  adivasi  areas  during  the  5th
 Plan  period.

 ८)  Special  Central  Assistance  for  minor  irrigation  in  tribal  areas  of  Maharashtra
 under  Tribal  sub-plan  will  be  of  the  order  of  Rs.  2.10  crores  during  the  5th  Plan.
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 Written  Answers  to  Questions  November  14,  1977

 हरिजनों तथा  श्र.दिवासियों  को  aft  का  वितरण

 83.  श्र  संतोष  राव  गोड़  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (#)  क्या  नये  हरिजनों  तथा  श्रादिवासियों  जिन्हें  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  विभिन्न

 श्रथचिनियमों  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  श्रावंटित  की  गयी  हाल  में  उनकी  भूमि  से
 बेदखल

 कर  fear  गया  ग्रौर

 यदि  तो  बेदखल  किये  गये  हरिजनों  तथा  aifzarfaat  को  भूमि  वापस  दिलाने  के
 लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कारवाई  की  गई

 कृषि  ate  सिचाई  मंन्तालय  में  राज्य  भानु  प्रताप  fag):  तथा  सरकार  को

 कोई  ऐसी  gor  नहीं  मिली
 है

 कि  afa

 को

 freee  सौमा  संम्बन्धी  कानूनों

 ata

 हरिजनों

 व

 झादिवासियों  st  wee  हुई  भूमि  की  बड़े  पैमाने  पर  वेदखली  हुई
 ई

 कुछ  समय  पहने  एक  सुचना  मिली

 थी  कि  feat  में  378  मामलों  में  की  बेदखली  हई  है  और  राज्य  सरकार  ने  कहा  था  कि  वहं

 उपयुक्त  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  को  कहा  गया  हैं है  कि  निबल  बर्गो

 के  अलाटियों  को  भमि  की  बेदखली  से  बचायः  जाए  ॥

 निम्न  आय  वग  के  रिहायशी  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्राइवेट  atfacacl  द्वारा  पेशकश

 बताने  कीं 84.  श्री
 सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पति  ate  पुनर्वास  मंत्र

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  सुप्रसिद्ध
 ग्राकिटेक्ों

 तथा
 इंजीनियरों  ने  समूने देश  में  निम्न  ora  वर्ग  के  रिहायशी  award  और  फ्लैट  निर्माण  के  सरकार  के

 प्रयास
 को  अपनी  सेवाएं

 अ्रपित  करने  की  पेशकश  को

 क्या  उनमें  से  कुछ  ने  अपने  काय  का  व्यौरा  भी  भेजा  यदि  तो  ऐसे

 इंजीनियरों के  नाम  क्या  हैं  ate

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 निर्माण  श्रौर  आवास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  )  कोई  विशेष  पेशकश
 प्राप्त  नहीं

 oF
 BR  है

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  ि

 बांक्षरा  में  दारांकेशर  का  निर्माण

 85.  डा०  विजय  मण्डल  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  सिंचाई  कार्य  के  लिए  जिला  बांकुरा  बंगाल  )  में
 दराकेशर  बांध  के  निर्माण

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव है

 यदि  तो  इस  परियोजना  से  कितने  क्षेत्र  में  सिचाई  होगी  श्रौर  इस  ada  में  aa  तक  कितनी

 प्रगति  हुई

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  dat  भान  प्रताप  fae)  लगभग
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 23  18599

 40000  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  वार्धिक  सिचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का

 18
 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  दारकेश्वर  जलाशय  परियोजना  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किन्तु

 अभी  तक  राज्य  सरकार  से  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 हवाई  छिड़काव  करने  के  लिए  हैलीकोप्टर  प्रयोग

 86.  श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंजाब  भ्र  राजस्थान  जैसे  कुछ  राज्यों  को  हवाई  छिड़काव  करने  के  लिए  पर्याप्त
 सख्या में  हेलीकाप्टर नहीं  मिल  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  3 x t  शौर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  ate
 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  7)  :  जी

 कारण  यह  है  कि  देश  में  हेलीकाप्टरों  को  कमी

 सरकार ने  फिकस्ड  विंग/हेलीकाप्टरों  की  सहायता  से  हवाई  छिड़काव  करने  के  विभिन्न

 पहलुझ्ों
 का

 श्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ताकि  वह  देश  में  हेलीकाप्टरों के  बेडे

 को  सुदृढ़  करने  के  विषय  में  निर्णय  कर  सके

 भंडारण  गोदामों  का  निर्माण बुहत

 87.  श्री  एस०  डी०  he)  :  क्या  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पुरति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  बुहत्त  भण्डारण

 गोदामों  at  निर्माण  करने  के  लिए  कहा  था  ;

 क्या  यह
 भी  सच

 है
 कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  ag  कार्य  करने  से  मना
 कर  दिया

 श्रौर

 यदि  तो  ईसके  क्या  कारण

 निर्माण  श्रौर  आवास  तथा  पुरति  तौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 :

 नहीं  ।  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  ने  ऐसे  गोदामों  संबंध  में  500  लाख  रुपये से  श्रघिक

 के  निमणि कार्य  पहने  ही  स्वीकार कर  लिए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 नेहरू  नई  दिल्‍ली  के  लिए  भूमि

 88.  श्री  Ata  विक्रम  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पुर्ति  श्र  एनर्वास  मत्ला  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  स्थित  नेहरू  inte  के  लिए  जमीन
 किन-किन  दरों  पर  अ्रजित  गई

 और  दी
 गयी

 ;
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 क्या  जमीन  के  मालिक  को  AUIATT  मिल  गया  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  मुन्ावजे  की  कितनी  राशि  झांकी  गई

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  प्रति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 )  नेहरू  प्लेस  के

 लिए  सरकार  ने  विभिन्न  पंचाटों  के  जरिए  1500  रुपये  से  2500  रुपये  के  बीच  तक  प्रति बीधा  की  दरों

 पर  शभ्रविकासित  भूमि  अ्रजित  की  थी  ।  भूमि  का  विकास कर  दिया  गया  था  श्र 66.  4  एकड़  भूमि
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरित  की  गयी  थी  जिसमें  150  रुपये  प्रति  गज़  के  प्रीमियम

 पर कि  गए  16.6  एकड़  प्लाट  वाले  क्षेत्र  में  अतमेय  निर्मित  क्षेत्र  दर्शाया  गया

 तथा  मुग्रावजे की  रकम  के  बारे  में  मामला  न्यायालय में  निलम्बित  होने  या  दावेदारों

 में  उनके  शेयर  हित  ate  के  बारे  में  विवाद  होने  के  मम्रावज़े  को  भगतान  कर  दिया  गया

 मन्दिर  सारग  नई  दिल्लो  स्थित  प्रान  ढंग  के  क्वार्टरों  के  लिए  श्रावंटन  के  लिए  प्राथमिकता  सुची

 89.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  निर्माण  श्रौर  mara  तथा  पुति  शर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  मंदिर  इरविन  रोड़  श्र  काली  बाड़ी  रोड  स्थित  पुराने  ढंग  के  क्वार्टर ऐसे  लोगों

 को  भ्रावंटित  करने  के  लिए  उनकी  कोई  प्राथमिकता  सूची  बनाई  है  जो  टाइप-४  के  मकानों  के

 हकदार  ;

 यदि  तो  इन  क्वार्टरों  के  ग्रावटनਂ  की  प्राथमिकता  तिथि  अलग-प्रलग कया  है  ;

 प्रत्येक  बस्ती  में  टाइप  *  के  क्वार्टरों  की  सम्पूर्ण  प्राथमिकता  क्या  है
 ?

 निर्माण  ate  पुति  ate  पुनर्वास  मंत्री  (sit  सिकन्दर  इन  तथा  प्रत्य

 कालोनियों  के  टाइप  ४  के  पुराने  ढंग  के  मकानों  के  लिए  एक  पृथक  संयुक्त  प्रतीक्षा  सुची  बनाई  जाती

 5-11-1977  को  12-9-68  की  ama  तारीख  वाले  अ्रधिकारी  का  सूची  में  प्रथम  स्थान

 (7)  5-11-1977  की  13-9-62  की  श्रग्रता  तारीख  वाले  श्धिकारी  का  संयुक्त  सुची  में
 प्रथम

 स्थान

 उवरक  तथा  कौटनाशक  श्रौषघधियों  के  arg  कम  करने  के  लिए  केरल  grat  wade

 90.  श्री  वयालार  रवि  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  उवंरक  तथा  कीटनाशक  श्रौषधियों का  निर्गम  मूल्य  कम  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  है  ताकि  कृषि  उत्पादन  की  लागत  को  कम  किया  जा  सके  ;  श्रौर

 यदि  तो उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 सिचाई

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  केरल  सरकार  ने  कृषि

 मंत्रालय  से  एन०  पी०  Fo  (13-13-20)  का  मूल्य  कम  करने  के  लिए हय  ह  र  अनुरोध  frat
 जिसका  स्टाक  केरल  सहकारी  विपणन

 संघ
 के  पास  art  ca  +  sare  होता है  कि  राज्य  सरकार  से  उवरकों

 तथा  कृमिनाशी  श्रौषधियों  के  eat nw  में  कमी  करने  के  नए  कोई  श्रन्य  water  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 भारतीय  उर्वरक  निगम  से  अनुरोध च्  किया  गया  था  कि  वे  केरल  सहकारी  विपणन  संघ  से
 290 एन०  पी०  के०  (13 ह ा  ज  ा  )  का

 स्टाक  झपने  हाथ  में  ले  लें  और  उन्होंने  प्र्ब  स्टाक  उठाना  शुरु

 कर  दिया

 तथापि  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  12,  10.  77  से  यूरिया का  मूल्य  प्रति  मीटरी टन  100

 रुपय  तक  कम  कर  दिया

 नए  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना

 91.  प्रो  qaraz : tf in  कया  समाज  कल्याण  श्रोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  नए  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  मामले  में  राज्य  सरकारों पर  कोई
 प्रतिबन्ध  लगाएं  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ake  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  wie  सरकार ने

 नए  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  लगाए
 तथापि  विश्वविद्यालय  sae  arin  अधिनियम  की  धारा  12  के  अंतर्गत  17  जून  1972

 के  बाद  स्थापित  किसी  विश्वविद्यालय  को  भी  केन्द्र  सरकार  अझ्रंथवा  झ्रायोग  द्वारा  सहायता  नहीं
 जब  तक  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रायोग  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  के  लिए  के

 1974  के
 अनुसार  ऐसे  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने

 हेतु  उपयुक्त
 घोषित

 नकंर

 विश्वविद्यालय  aaa  आयोग  ने  नए  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  मार्गदर्शी रूप  रेखाएं
 तैयार  की  जिनकी  सूचना  राज्य  सरकारों  को  1974  में  देदी  गई  थी  ।  इन  मार्गदर्शी  रूप

 रेखाश्ों
 के

 श्रनुसार  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  नए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  तैयार  करने  से

 पव  ग्न्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य  में  उच्च  शिक्षा  के  लिए  मौजूद  सुविधाश्रों  तथा  उसकी  प्रक्षिप्त
 कताझा

 का
 एक  सर्वेक्षण  होना  ।  किसी  नए  विश्वविद्यालय की  स्थापना  का  प्रस्ताव तैयार  करने

 श्रायोग  को  भी  इस  सर्वेक्षण  के  साथ  सहयोजित  किया  जाना

 शेक्षिक  प्रौद्योगिकी  पर  गोष्ठी

 92.  श्री  परमातन्द  गोबिन्दजीवाला  :  कया  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने  जून  ,  1976  में  शैक्षिक  प्रोद्योगिकी

 पर  मैसूर  में  एक  गोष्ठी  का  झायोजन  किया  शर

 )  यदि  तो  गोष्ठी  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  झर  इस  पर  कितना  व्यय  हुमा
 ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  मंत्री  ( atterett  रेणका  देवी

 बरकटकी
 )

 14  से  16  1976  तक  शेक्षिक  प्रोद्योगिकी  केन्द्र  शै०  त् ०  प्र०

 दवारा  मैसूर  में  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  पर  एक  गोष्ठी  श्रायोजित  की  गई  थी  ।
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 गोष्ठी  ने  कोई  विशिष्ट  सिफारिशें  नहीं  कीं  क्योंकि  इसका  sera  शैक्षिक  प्रोद्यौगिकी

 जो  तुलनात्मक  रूप  से  एक  नया  विषय  के  क्षेत्र  में  बुनियादी  areal  तथा  विषयों  को  स्पष्ट  करना  श्रौर

 इस  क्षेत्र  में  कार्य  नियत  करना  था  ।

 गोष्ठी  में  हुए  विचार-विमर्श  के  श्राधार  पर  शैक्षिक  प्रोद्योगिकी  केन्द्र  (To  शै०  Ho  प्र०

 ने  दो  दस्तावेज  तैयार  किए  एक  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  की  धारणा  पर  तथा  दूसरा  शैक्षिक  प्रोद्यौगिकी  के

 aa  में  नियत  कार्यों  पर

 गोष्ठी  पर  कुल  14,864. 96  रु०  खच

 ऐसे  श्रधिकारियों  के
 नाम  जिन्हें  1975  के  प्रथम  सप्ताह  में  टाइप  ि  के  क्वाटर

 श्राबंटित किये  गये

 93.  श्री  नवाब  सिह  चौहन  कया  निर्माण श्रौर  तथा  पुत  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या  है  जिनहें  1975  के  प्रथम  सप्ताह  में  टाइप  IV

 के  क्वार्टरों  आवंटित  किये  गये  थे  ;

 उन  श्रधिकारियों  ने  किन-किन  तारीखों  को  इन  क्वार्टरों  का  कब्जा  लिया  था  ;  श्र

 उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  निर्धारित  श्रवधि के  अन्दर  उन्हें  झ्ावंटित  किये  गये

 क्वाटर  का  कब्जा  नहीं  लिया  था  ate  उनके  विरुद्ध  क्या  काय  वाही की  गई  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूति  ्र  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :
 :

 स्वेश्री  श्रार०  के ०  महेश्वरी

 ए०  के०  राय

 डी०  के ०  त्लैहान

 वी०  एन०  lo

 आर०  कृण०  कलसी

 एस०  रावत

 हंसराज  fag

 एम०  चक्रवर्ती

 एच०  वर्मा
 10  पी०  के०  मिश्रा

 11  राजेश्वर  प्रसाद

 12  एस०  के ०  सेन

 13  पी०  fag
 14  पी०  ग्रार०  नाम्बीसन

 15  THo  आर०  नारायण

 16  एस०  पी०  गोयल

 17  ato  ग्रार०  बेहल
 18  वी०  पी०  बोहरा

 19  जगत  प्रकाश  गु  ता

 20  एम०  के ०  श्रप्पाया

 21  कोदाली
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 22.  सी०  झ्राई०  सुब्रामनियन

 23  के ०  गो०  बिन्दन
 24  THo  अर०  चिदाबरम

 25  Ho  सधाकरन

 26.  बी०  एन०  टंडन

 11८  सी०  दास 27.  च  ि  दास

 28  एस०  एन०  शर्मा

 29  Wao  कुभार
 30  डी०  के०  सहगल

 31  साधुराम

 32  वाई०  पी०  सूद

 33  के०  एस०  AGeY |

 34  स०  एन०  पुरी

 35  |o  श्रार०  हान्डां

 36.  एन०डी० श नन्दा

 श्र  (77)  श्री  arco कने ०  महेश्वरी  संख्या  1  ]  को  छोड़कर
 शेष  सभी

 श्रघिकारियों

 ने  जिन्होंने  ग्राबंटन  स्वीकार  किया  उन्होंने  मकान  का  कब्जा  निर्धारित
 समय की  अवधि  में  ही  ले

 लिया  |  इस  भ्रधिकारी  ने  क्वाटर  का  कब्जा  दिनांक  19-11-77  को  fi  था  परन्तु  इस  क्वार्टर  के

 संबंध  में  उसके  खिलाफ़  कोई  भी  दंड-कार्रवाई  नहीं  की

 श्रधिकारी  ,  दिल्‍ली  के  ma  लंबित  दावों  के  समायोजन  के  मामले

 94.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  निर्माण  mara  तथा  पति  श्रौर  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 बन्दोबस्त  नई  दिल्‍ली  के  उल्हासनगर  ate  खोपाड़ी  जिला  थाना

 के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कितने  मामले  समायोजन  के  बारे  में  लम्बित  हैं

 इन  मामलों  में  कितनी  धनराशि  भ्रस्तेग्रस्त  है

 (77)  क्या  इन  विस्थापित  व्यक्तियों  के  दावों  का  समायोजन  कई  वर्षों  से  चल  रहा  है  ;

 +  श्रौर इस  विलम्ब  के  क्या  कारण

 (  )  इन  मामलों  पर  रूप  से  कब  तक  face  लिया  जायेगा  और  संबंधित  व्यक्तियों  को

 भुगतान  किया  जायेगा ?

 निर्माण  ate  आवास  तथा  पूर्ति  site  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  राम  :  ae

 चूंकि  उल्हासनंगर  श्रौर  खोपाड़ी  कॉलोनी  के  दावाए  के  समायोजन  के
 संबंध

 में  मामलों  के  लिए

 कोई  भी  रजिस्टर  अलग  से  नहीं  रखा  गया  है  अतः  प्रकार  के  मामलों  की  ठीक-ठीक
 संख्या

 आर  उनसे

 सम्बन्धित  धनराशि  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 atc  जी  यें  मामले  निम्नलिखित  कारणों  से  af  पड़े हैं

 (i)  दावेदारों  att
 उनके  सहयोगियों  द्वारा  उत्तर  का  श्रभाव

 (ii)  राज्य  सरकार  क  विभिन्न  नाच  का arfesartr
 feat  द्वारा  न  लौटाए  जांने  के  प्रमाण-पत्नਂ  जारी a

 किया  जाना ;  sare
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 (iii)  विस्थापित  व्यक्ति  झर
 grata)

 1954  उसके  अधीन  बनाए

 rr
 निर्धारित  प्रौ गए  नियमों  का  अनुपालन  न  किया  जाना ।

 इन  मामलों  को  प्राथमिकता  के  झाधार  पर  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  प्रयत्न  किये  रहे

 a

 महाराष्ट्र  हाऊसिंग  बोर्ड  के  श्रप्रचलित  नियम

 95.  श्री  आर ०  के०  महालगी  क्या  निर्माण ate  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  महाराष्ट्र  हाउसिंग  बोर्ड  के  टेनेट्स

 जिला  थाना  द्वारा  दिया  गया  दिनांक  23  1977  का  श्रभ्यावेदन  मिला  है  जो

 हाउसिंग  ats  के  एकपक्षीय  नियमों  एवं  पुराने  विनियमों  के  बारे  में  है

 यदि  तो  उसके  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  wa  तक  कोई  काय वाह  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्या  कारण  oe छ  श्रौर

 कार्यवाही  कब  की  जायेगी  ?

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 :  एसोसियेशन

 एक  शभ्यावेदन  भेजा  है  जिसमें  निम्नलिखित  अनुरोध  किये  गये  हैं

 (1)  attire  कर्मचारियों  श्रौर  समाज  के  शझ्राधिक  दृष्टि  से  कमज़ोर  वर्ग  के  लिए  एकीकृत

 सहायता  प्राप्त  अआवास  योजना  के  झ्रधीन  निर्मित  मकानों  के  श्रावंटन/मकान  wats  लिए

 पात्रता  की  शझ्राय-सीमा  500  रुपये  से  1,000  रुपये  प्रति  माह  बढ़ा दी  जाये

 (2)  उपर्य॑क्त  मकानों  के  बारे  में  किराये  की  परिधि  में  कमी  कर  दी  जाये  प्रोर

 (3)  यदि  उपर्यक्त  सुझाव  सरकार  को  मान्य  नहीं  है  तो  मकानों  को  aa  ग्रौन  हाऊस

 कीਂ  योजना  में  परिवरतित  कर  दिया  जाये  ;  अथात  मकान  उन्हीं  में  रहने  वाले  को  बेच

 दिये  जायें ।

 (a),  आर  आद्योगिक  कर्मचारियों  ae  समाज  के  झ्राधथिक  दष्टि  से  कमज़ोर  वर्ग  के

 लिए  एकीकृत  सहायता  प्राप्त  श्रावासਂ  योजना  इस  मंत्रालय  द्वारा  सन  1952  में  श्रारम्भ  की  गई  थी  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  यह  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  इस  थोजना

 का  मुख्य  उद्देश्य  निम्न  arr  वाले  श्रौद्योगिक  कमंचारियों  और  शभ्राधिक  दष्टि  से  वर्ग  के  व्यक्तियों

 को  किराये  में  झाधिक  सहायता  प्रदान  करने  के  झ्राधार  पर  शझ्रावासीय  स्थान  दिलाना  इस  योजना  की

 वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार  जिन  व्यक्तियों  की  मासिक  are  500  रुपये  से  afin  नहीं  मकानों  के

 झावंटन  के  लिए  हकदार हैं  i  फिर  351  रुपये  से  500  रुपये  प्रति  माह  तक के  झ्ाय  वर्ग  में  wt  वाले

 झवंटियों के  मामले  झ्राधिक  सहायता के  रूप  में  दिये  गये  सामान्य  किराये के  अतिरिक्त  ,  के
 लिए  arise  सहायता  पर  50.0  Yo  ष०

 ब्याज  प्रभार  के  बराबर  अ्रतिरिकत  प्रभार  उनसे  वसुल  किया  जाता  re
 ।

 किसी  माकान  वाले  कर्मचारी  जिसकी  ara  500  रुपये  प्रति माह  से  अ्रधिक  हो  गई  जब  तक  वह
 मकान  खाली  नहीं  कर  देता  उसे  सस्ती  दर  पर  पुरा  किराया  वसूल  किया  जाता  है  |

 मन्त्रालय  की  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों  के  पर  जुलाई  1975  में

 झ्स  aan  क के  अधीन  निर्मित  मकानों  के  पहली  बार  श्रावंटन  के  लिए  पात्रता  वर्तमान  aTa-aTAT  निर्धारित

 की  गई  थी  ।  यह  समिति विभिन्न  झावासीय  SOR  य  Tray  से चत  सम्बधित  कतिपय  मामलों  विचार
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 14  1977  ७  के  लिखित उत्तर

 करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इस  सीमा  परिवर्तन  करने  के  लिए  aa  स्त्रोतों से  भी  कुछ

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इन  भ्रभ्यावेदनों  की  जांच  करते  हुए  यह  महसुस  किया  गया  कि  यह  सच  है  कि

 कुछ  संगठित  क्षेत्रों  में  कमंचारियों  के  वेतनों  में  वृद्धि  हो  गई  लेकिन  तथ्य  यह  कि  श्रधिकांश

 कमंचारी  500
 रुपये  प्रति  माह  से  कम  वेतन  ले  रहे  war  इन  भ्नुरोधों  को  स्वीकार  करना  सम्भव

 नहीं

 3.
 जेसा  कि  ऊपर  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  कि  इस  योजना  का  qe  उद्देश्य  कम  ाप

 वाले  कमेंचारियों  को  श्रावासीय  स्थान  प्रदान  करना  यही  कारण  है  कि  जिन  कर्मचारियों  की  श्राय  351

 शर  500  रुपये
 प्रति  माह  के  बीच  है  उनके  लिए  कुछ  श्रतिरिक्त 1  प्रभार  निर्धारित  गया  है

 और  जिनकी  राय  500  रुपये  प्रति माह  से  है  उनके  लिए  सस्ता  निर्धारित  किया  गया  है

 4.  जहां  तक  इन  मकानों  को  बेचने  की  श्रनुमति  देने  के  ऐसोसियेशन  के  श्रनुरोध  का

 सम्बन्ध  उपयुक्त  झ्रावंटियों  को  ऐसे  मकान  वेचने के  लिए  राज्य  सरकारों को  श्रनुमति  देने
 का  प्रश्न  इस

 मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ।

 Authority  Entrusted  with  the  Building  Activity  at  Village  Arakpur

 N  95.  Shri  Lalji  Bhai  Will  Taz  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  the  name  of  the  department  such  as  the  D.D.A.  or  the  Corporation  which  have
 been  entrusted  with  the  building  activities  at  a  New  Delhi  Village,  Arakpur  Bagh  Mochi
 (near  Moti  Bagh,  Nanakpura)  and  the  name  of  the  Department  which  would  issue  lay-out
 plans  etc;

 (b)  whether  sewers  have  been  laid  in  the  village;  if  not,  when  the  same  would  be  laid
 and  the  name  of  the  Department  entrusted  with  this  work;  and

 (c)  whether  Government  would  do  justice  with  the  people  of  the  village  who  were
 deprived  of  the  facility  during  the  Congress  regime,  by  laying  there  the  sewers  at  an  early
 date  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander
 Bakht)  (a)  The  village  falls  within  the  jurisdiction  of  the  Municipal  Corporation  of  Delhi’
 which  exercises  regulatory  control  over  the  building  activity,  if  any,  in  the  area,  but  does  not
 do  Sua  moto  construction.  It  isonly  in  ‘the  Development  Area  that  the  Delthli
 Development  Authoriy  con  structs  buildings  on  land  acquired  for  or  available
 with  it;  otherwise  for  construction  by  pr  ivate  party  on  lands  owned  by  or  allotted  to  them  it
 only  exercises  regulatory  control.  Village  Arakpur  Bagh  Mochi  is  outside  the  Develop-
 ment  Area;  and  no  department  has  been  entrusted  with  taking  up  building  activity,  suo  moto.

 (b)  Sewers  have  not  been  laid  in  this  village.  The  Municipal  Corporation  lays  trunk
 sewer  lines  where  it  consider  this  necessary  and  according  to  its  own  priority  depending  on
 the  availability  of  funds.  There  is  no  proposal  as  yet  to  construct  such  sewer  lines  in  this
 area  at  present  as  it is  not  priority  area,  yet.

 (c)  The  question  does  not  arise.

 Suicide  by  stenographer  of  Central  Board  of  Secondary  Education

 +97.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Education,‘Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  stenographer  working  in  Centra  1  Cannan
 190cOn  Education  Board  has  com-

 mitted  suicide;

 (b)  the  facts  of  the  case  ;

 (2)  whether  Govern  ७  ह  ant ह  ह  ि हि  ह ैहन्य है  है  propose  to  entrust  the  investigation  in  this  case  to  C.B.L.;
 an

 85



 Written  Answers  to  Questions  November  14,  1977

 ——

 (d)  have  Government  suspended  the  officers  of  the  Board  connected  with  the  case  in

 order  to  find  out  the  reality  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra  Chunder):

 (a)  &  (b)  Late  Shri  R.K.  Arora,  a  senior  Clerk  of  the  Central  Board  of  Secondary  Education,
 committed  suicide  on  21-7-  1977.

 (0)  The  matter  is  already  under  Police  investigaticn

 (d)  The  matter  will  be  considered  by  the  Central  Board  of  Secondary  Education/
 Controlling  Authority  of  the  Board  after  the  report  from  the  Police  is  received

 दिल्‍ली में  प्रनधिकृत  मकानों  का  गिराया  जाना

 98.  थ्री  पी०  के  ०  कोडियन :  क्या  निर्माण शौर  ara  तथा  पुर्ति  श्रौर  aia  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  शर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नियन्त्रित  कालोनियों  में  बनाये  गये

 अनधिकृत  मकान  का  गिराया  जाना  केन्द्र में  नई  सरकार  के  सत्ता  में  झ्रा  जाने  के  बाद  भी  जारी  है

 यदि  तो  उसको  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  स्थायी  समिति  ने  सम्बन्धित  अ्रधिकारियों  से  अनुरोध  किया है
 कि वे  इस  प्रकार से  मकान  गिराना  तुरन्त  बन्द  कर  दें  श्रौर  श्रब  के  बाद  उन्हें  नियमित कर  दें  ;

 ना = तो  क्या  मकान  गिराने  के  इस  काम  को  उक्त  ब़ रोाधा  बाद  बन्द  कर  दिया  गया

 are

 उन्हे  नियमित  करने  के  लिये  बया  कार्यवाही  की  गई

 ह . निर्माण  त्र  श्रावास  तथा
 ५  पति

 ग्र  पुनर्वाल  मंत्री  सिकन्दर
 से

 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी सुचना  एकत्र  की  जा  रही है

 दक्षिण  दिल्‍ली में  aq  हाउसिंग  सोसाइटी को  ufa  का  आवंटन

 99.  डा०  हेनरी  झास्टिन  क्या  निर्माण  ale  श्राव।स  तथा  पुरति  पुनर्वास  मंत्री  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  18  1977  के  झ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  3898  में  मांगी  गई  सुचना  प्राप्त

 कर  ली  गई  यदि  हां  तो  क्या  वह  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ;

 क्या  सात  समूह  श्रावास  समितियों  को  भी  at  1973,  197  कालका  जी  श्रौर  महरौली
 में  भूमि  झ्राबंटित  की  गई  थी  ;

 दक्षिण  दिल्‍ली  में  मस्जिद  मोठ  we  रामकृष्णपूरम  जहां  ५ ज बाइ  लगा  दिए  गए  कितनी
 समितियों  को  भूमि  देने  का  झ्राश्वासन  दिया  गया  है  ;  श्रौर

 क्या  कुछ  समितियों  ने  यह  कहा  है  कि  अ्रगर  सात  समितियों  को
 भूमि

 दे  दी  गई  है  तो  अन्य
 समितियों  के  नाम  पर  दक्षिण  दिल्‍ली  में  भूमि  झ्राबंटित  करने  के  लिए  बिचार  क्यों  नहीं  जा  सकता ?

 निर्माण  और  वास  तथा  पुति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  बख्त )  जी  हां ।  इसे
 संभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 पांच
 ग्रूप

 wera  समितियों  को  1973  तथा  1974  में  कालकाजी  श्रौर  महरौली  क्षेत्र
 में  भूमि  का  आवंटन  किया  गया  था  |
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 23  1899  प्रश्नों  के  उत्तर

 एसोसियेशन  1६४६  morris
 जिसे  पहले  ही  भूमि

 का केवल  एक  समिति  gata  प्रेस  sta  भ बि
 Wazq  किया  जा  चुका  भ्रपनी  भूमि  को  पहचान  के  लिए  साइन  बोड़  लगा  रखा

 है

 at

 गप  श्रावास  समितियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  दक्षिण  दिल्‍ली में  भूमि  का  श्रावंटन

 100.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन  :  क्या  निर्माण ate  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 uta कमा  is  1977 के  अतारांकित  ALY सं०  3879  से  मांग  गई  एकत्र

 कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसे  सभा  पटल  पर  जाएगा  ;

 क्या  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  किया  @
 3.0  अ

 प्राइवेट  त्नौर  बड़े-बड़े  व्य।पारियों  को  दक्षिण

 दिल्‍ली  में  भूमि  नहीं  दी  जाएगी  ;  ate

 यदि  तो  ऐसी  यूप  श्रावास  समितियों  को  कितनी  भूमि  दी  जाएगी  जो  वर्ष  1970  से

 प्रतीक्षा  सुची  में  है
 ate  जिनके  सदस्य  निम्न  आव  वर्ग  के

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पुरति  श्र  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  हों

 हां  ।

 नहीं

 ा दक्षिण  दिल्‍ली  की  छः  सोसाइटियों  को  भूमि  का  श्राबंटन  किय  |  गया  है  श्रौर  एक  को  जिसे

 भूमि  देने  का  वचन  दिया  गया  अनी  भूमि  mare  की  जानी  है  ।  पश्चिम  बोदेल्ला

 ale  परिचिम  दिल्‍ली  की  श्रत्य  सहकारी  समूह  श्रावास  सोसाइटियों  को  भूमि  की  पेशकश  को  गई

 भूमि  कितनी  चाहिए  वह  सोसाइटियों  की  सदस्य  संख्या  पर  निर्भर  होगा

 Realisation  of  Market  Rent  in  Instalments

 101.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Works  &  Housing  and  Supply
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  U.S.Q.No.  1900  on  27-6-77  re-
 garding  Market  Ren  t  Charged  from  Government  Employees  and  state

 (a)  whether  th  €  requisite  information  has  since  been  collected  and  if  so,  the  details
 thereof;  and

 (b)  the  persons  from  whom  market  rent  is  being  realised  in  instalments  and  the  rea-
 sons  therefor  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander  Bakht):
 (a)  The  information  has  been  collected  and  is  being  scrutinised.

 (b)  Where  the  outstandings  on  account  of  Market  Rent  are  heavy,  recovery  is  made
 in  instalments  to  avoid  hardship.

 सेवा  निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  का  macs

 102.  बलदेव  faz  जसरोथा  क्या  निर्माण  wit  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह
 me

 बताने  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कम  रचा  य्यों  गौर  विशेषकर  उन्हें  जिन्होंने
 Tat  >  स  eee

 दिल्‍ली  को  अपना  स्थायी  faa  नगर  कर  ट  प्राधिकरण  के  शझादि

 भ्रावंटित  करने  कोई  व्यवस्था  की
 गई

 है
 ?
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 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  gta  और  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर
 :  सेवा  निवृत्त ऐसे  सरकारी

 कर्मचारियों  के  लिए  एक  विशिष्ट  योजना  1972  में ग्रारम्भ  की  गई  थी  जिन्होंने  दिल्ली  को  झपना  स्थायी

 निवास  स्थान  घोषित  किया  तथा  बे  व्यक्ति  जिन्होने  अपना  नाम  उस  समय  पंजीकृत  करवाया

 उनमें  से  कुछ  को  फ्लैट  श्रावंटित  कर  दिए  हैं  तथा  शेष  प्रतीक्ञा  पर  फ़िलहाल  इस  प्रकार
 की

 ऐसी  कोई

 योजना  नही ंहै  लेकिन  संबंधित  सरकारी  कर्मचारी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  सामान्य  योजना  के  अन्तर्गत

 अपना  नाम  पंजीकृत  कर  सकता

 श्रावास  तथा  पति  मंत्रालय  को  हाउस  बिल्डिंग  कोश्रापरेटिव  सोसाइटी  लिमिटेड

 की  सदस्यता

 103.  श्री  डी०  अ्रमात  कया  निर्माण  श्रौर  Alara  तथा  पूति  शरीर  पुनर्वास  मंत्री  25

 1977  के  श्रतारांतिक  प्रश्न  संख्या  4756  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  झावास  और  पूर्ति  मंत्तालम  की  हाऊस  बिल्डिंग  कोआपरेटिव  सोसायटी

 ने  भ्रपने  सदस्य  को  प्लटा  Arqra  करने  के  लिए  1977  में  लाटरी  निकाली
 थ  श्रौर

 ऐसे
 प्रभावशाली  लोगों  के  नामों  को  शामिल  कर  लिया  था  जिन्हें  3  श्रगस्त  ,  1967  से  बहुत  बाद  में  प्रवेश

 दिया  था  श्रौर  सोसाइटी  ने  ऐसे  कुछ  मूल  सदस्यों  के  मामलों  को  विचाराधीन  रखा  था जो  1959,

 1960  श्रौर  1961  से  सोसाइटी के  सदस्य  थे  ate  जिन्होंने  सोसाइटी  की  पुरी  देय  राशि  दे
 दी

 थी  तथा

 पूरी  कर  दी  थीं  परन्तु  जिनका  नाम  लाटरी  निकलने  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  मूल  सदस्यों  का  उनके  nfaKixt  से
 वंचित  किए  जाने  के  मामलें

 में  जांच  तौर  लाटरी  डले  जाने  श्रौर  नकली  सदस्यों  को  हटाये  जाने  के  श्रादेश  देगी  ;

 यदि  नहीं  तो  श्रपने  अधिकार  से  वंचित  किए  गए  इन  मूल  सदस्यों  की  सरकार  fra  प्रकार

 से  सहायता  करेगी ?

 निर्माण शर  तथा  पुति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  से  तक
 :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 दिल्‍ली/नई  दिल्ली  म  पट्ट  वाले  प्लाटों  को  बिना  पट्टे  वाले  प्लाटों  में  बदलना

 104.  श्री  डी०  stata:  क्या  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  सरकार  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  में  पट्टें  वाने  प्लाटों  को  बिना  पढ्ठ

 वाले  chal  में  बदलने  के  बारे  में  विचार  कर

 तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  facia  लिया  गया  है  ;

 > (7)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  0.0  wie

 निर्णय  कब  तक  a  लिया  जायेगा ?

 :  we
 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
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 (a),  wat  इस  मामले की  जांच  करने के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जो

 रिपोर्ट  1975  के  अन्त  तक  दे  देगी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  था  उस  पर  विचार  करने

 के  पश्चात  ही  निर्णय  लिया

 way  देशों  के  व्यक्तियों  द्वारा  बच्चों  को  गोद  लिया  जाना

 105.  डा०  वस्त  कुमार  पंडित  क्या  समाज  कल्याण  atc  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि

 o77  श्रौर 1  श्रप्रैल  1976  से  ol  1977  )  1  अप्रैल  1977  से
 1  अक्टूबर  1977  तक  की  alae  के  दौरान  भारत  से  अन्य  देशों  के  व्यक्तियों  ने  कितने  बच्चों को  गोद

 लिया

 किन-किन  देशों  में  पालक  माता-पिताओं  ने  उनमें  से  कितने  तथा  कितनी  श्रायु  के  बच्चों

 की  गोद  लिया ;  ai

 सरकार ने  gay  देशों  के  व्यक्तियों द्वारा  भारत  से  बच्चे गोद  लेने  के  कार्य का  संचालन
 करने  वाली  कितनी  सामाजिक  संगठित  एजेंसियों  को  मान्यता  दी  ar

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  राज्य  मंत्री  पमती  रेणका  देवी  भारत
 में  दत्तक  ग्रहण  के  वर्तमान  कानूनों  के  प्रन्तर्गत  बिदेशी  नागरिकों  द्वारा  भारतीय  बालकों  की  गोद  लिए
 जाने  की  इजाजत  नहीं

 है
 ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 प्रशन  नहीं  उठता

 mara  स्थिति  के  दौरान  शिक्षा  दिल्‍ली  में  कें  ह  दि  द  दि  क  द  a @  सेवाएं सेवाएं  समाप्त  किया  जाना

 106.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 कीं  कृपा  करेंगे  कि :

 शिक्षा  दिल्‍ली  के  विभिन्न  तकनीकी  स्कूलों  में  10  से  15  वर्षों  तक  काम  कर  रहे
 ऐसे  कमेंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  श्रापात  स्थिति के  दौरान  सेवाश्ों  को  समाप्त  कर  दिया

 गया  था  तथा  जिन्हें  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  आर

 उनकी  सेवाद्ों  को  समाप्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  उन्हें उन्हें  सेवा  में  बहाल  करने  तथा
 खपाने

 के  लिए  श्रब  तक  क्या  कार्यवाई  की  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बरकटकी )

 शौर  :  उच्चतर  माध्यमिक  तकनीकी  नरेला  1975  में  a  गया  था  ।

 ae  दिल्‍ली  के  उच्चतर  माध्यमिक  तकनीकी  स्कूलों  के  कार्यकरण  के  पुनरीक्षण  हेतु  1974

 में  उप-राज्यपाल  द्वारा  नियुक्त  पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिश  लिया  गया  था  ।  इस  स्कूल  के  are

 होने  से  155  व्यक्ति  कालत्‌ प्  हो  गए  ।  परन्तु  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  उन्हें  वैकल्पिक  रोज़गार  देने  के  प्रयास

 किए  गए  तथा  wave,  1976 में  केवल  73  व्यक्तियों  की  सेवाएं  ही  समाप्त  की  गईं  ।  इनमें से  ऐसे

 कमेंचारियों  क  संख्या  जिनकी  सेवा  10  वर्ष  या  अधिक की  थी  केवल  48  ।  उनमें  से  29  को  पहले
 ही  वैकल्पिक  रोज़गार  प्रदान  किया  जा  चुका  है  ।  अब  केवल  19  को  हीं  खपाना  उन्हें  वैकल्पिक
 रोजगार  देने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
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 हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  पेयजल  योजना

 107. at  दुर्गा  क्या  निर्माण  और  श्रावास  तथा  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  ् ग  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रत्येक  जिले  में  कितने  गांव  राष्ट्रीय  पेयजल  योजना
 के

 श्रन्तर्गत

 झाते

 क्या  सरकार  ने  हिनाचल  प्रदेश  Hate  श्रधिक  गांवों  को  इस  योजना  के  अ्रन्तगंत  लाने

 के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  हिंमाचल  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में  fg

 राष्ट्रीय  पेयजन  योजना  के  meas  हिमाचल  प्रदेश  के  सभी  गांवों  में  पेयजल  कब  तक

 उपलब्ध  करा  दिया  जाएगा  ?

 निर्माण  श्रौर  प्रावास  तथा  पुति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 :  उपलब्ध  सूचना

 के  marae  हिमाचल  प्रदेश  के  3271  ग्रामों  में  पेय  जल  की  पूर्ति  की  व्यवस्था
 कर

 दी  गई  है  ।  जिलावार

 ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं
 a  |

 तथा  हां  ।  केन्द्र  सरकार  दवारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  प्रधीन

 लगभग  1000  समस्पाग्रश्त  ग्रां  के  लिए  97  योजनातरें  अनुमोदित  कर  दी  गई  हैं  जिलावार  ब्यौरे

 निम्नलिखित  हैं  —_—

 जिले  का  नाम  ग्रामों  की  संख्या

 शिमला  34

 सालन  12

 3  सिरमोर  13

 कल्ल  21

 चम्बा  61

 घिलासपर  46

 हमी  रपुर
 193

 67

 कीगड़ा  448

 10  104

 11  लाहौल  व  सपिर  1

 हिमाचल  प्रदेश  के  सभी  ग्रामों  में  सरक्षित  पेयजल  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  कोई

 निश्चित  तारीख  नहीं  दी
 जा  सकती  ।

 Facility  for
 Registration

 for  DDA  Flats  for  Central  Government  Employees

 108.  Shri  :Ganeshwar  Prasad  Yaday
 Shri  .M.A.  Hannan  Alhaj

 Will  the  Minister  of  Works  &  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  Central  Government  employees  are  unable  to  make
 thei registration  for  DDA  flats  CASE

 धलय, 1.4 चत  प्  Ure.  r  financial  hardship  ;
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 (b)  if'so,  whether  Government  propose  to  provide  such  a  facility  to  Central  Govern-
 ment  employees  under  which  they  are  not  required  to  make  payment  at  the  time  of  regis-
 tration  and  if  they  are  required  भ  make  payment,  deductions  thereof  may  be  made  from  their
 salaries  in  small  instalments; and

 (c)  if  so  by  what  time  such  arrangement  will  be-  made,  and  if  not,  why  not  ?

 The  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander  Bakht):

 (a)  The  Government  have  no  information.

 (b)  &  (c)  :  Many  Government  employees  have  got  themselves  registered  with  D.D.A.
 not Mota by  making  initial  registration  deposit.  Hence  the  question  does  rise.

 Demand  for  Change  in  Primary  Education

 7109.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav :
 Shri  M.A.  Hannan  Alhaj

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Cultare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  the  National  Conference  on  Education  Policy,  a  demand  was  made  for
 change  in  the  primary  education  and  for  extending  the  present  primary  education  system
 upto  seventh  standard;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra  Chander):
 (a)  No

 National  Conference  on  Education  Policy  has  been  held.

 (b)  Does  not  arise.

 पेयजल  की  सप्लाई  के  लिए  केरल  को  श्रावंटित  राशि

 110.  श्री  स्कारिया  क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यट  बताने

 कीं  कृपा  करेंगे  कि  क्या  केरल  के  गावों  तथा  कृषि  श्रमिकों  ग्रौर  किसानों  वाले  श्रन्तवेर्ती  क्षेत्रों  में

 पेयजल  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  राशि  की  गई  है  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  att  सिकन्दर  :  जल  पूति  पांचवीं
 वर्षीय  योजना  के  राज्य  क्षेत्र  में  है  ate  ग्रामीण  जलपूति  योजना  के  लिए  निधियों  का  प्रावधान  उक्त  क्षेत्र

 में  किया  जाता  है  ।

 ऐसे  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  जहां  1.6  कि०्मी०  के  फासले  तक  पेयजल  के  साधन  नहीं

 है  या  जहां  जल  साधनों  में  हैजा  जैसी  स्थानिक  मारी  है  भ्रथवा  जहां  साधन  नहरूश्रा से  ग्रहस्त
 हैं  या  जहां  जल  में  फलोराइंड  arf  जैसे  विषाक्त  रसायन  वहां  पेयजल  मुहैया  करने

 के  लिए  1977-78  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  श्रारम्भ  किए  गए  त्वरित  ग्राम्य  जलर्पू्ति  के  नयें  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  भारत  सरकार ने  केरल  राज्य  को  100  लाख  रुपये  की  राशि  नियत  की  इस  फण्ड  का

 नियतन  राज्य  क्षेत्र  के  ग्राम्य  जलरँपूति  के  लिए  दिए  गए  फण्ड  के  अतिरिक्त  है  ।

 दिल्‍ली  वुग्ध  योजना  में  हड़ताल

 111.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :

 श्री  दयाराम  शाक्य  :

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  eg

 क्या  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  कमंचारियों  ने  22  1977  को  श्रचानक  हड़ताल की

 शौर
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 यदि  तो  हड़ताल  के  क्या  कारण  थे  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भानु  प्रताप
 :

 जी  हां

 हड़ताल  बिना  किसी  नोटिस  के  एकदम  की  गई  ।  हड़ताल  करने  का  बहाना  यह  था  कि
 21-22  1977  को  एक  वितरण रूट  पर  तैनात  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  स्टाफ  पर  प्राक्मण  होने

 के  मामले  को  पुलिस  ने  रजिस्टर  नहीं  किया  था  ॥

 हड़ताल  cy aad  तथा  marfaaat  थी  ।  प्रत  उसमें  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने  वाले  कर्मचारियों  को

 उस  दिन  का  (22  1977  वेतन  नहीं  दिया  गया  ।

 Shortage  of  Pulses

 112.  Shri  Surendsa.  Bikram
 Shri  Chandradeo  Prasad  Verma

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  measures  being  taken  by  Government  to  meet  the  shortage  of  pulses  being

 experienced  throughout  the  country;  and

 (b)  whether  the  department  has  not  conducted  any  research  so  far,  for  raising  pro-
 duction  of  pulses  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  ;  (a)  The  Govt.  is  taking  the  following  short-term  and  long  term  measures  to
 increase  the  production  of  pulses

 (i)  Short
 term

 inc:  ifse  their  productivity  by  use  of  improved  seed,  rhizobium  culture,  application  of

 phosphatic  fertiliser,  adoption  of  need  based  plant  protection  measures  and  training  of  ex-
 tension  worker/farmers  in  improved  technology.

 increase  area  under  pulses  by  cultivation  of  short  duration  varieties  of  moong,  urd,
 cowpea  after  wheat  harvest  under  irrigated  conditions  and  in  rice-fallows  by  intercropping
 with  pulses.

 (iii)  announcement  of  increased  support  price  for  gram  from  Rs.  95/-  to  Rs.  125/-  per
 quintal.

 (iv)  subsidy  on  improved  seeds  @Rs.  100/-  per  quintal.

 o
 (v)  subsidy  on  Plant  Protection  chemicals  @25%  and  Plant  Protection  Equipment

 (vi)  Financial  assistance  to  the  States  for  increasing  the  production  of  rhizobial
 @culture.

 (b)  No  Sir.  Research  on  pulses  is  in  progress  by  the  Indian  Council  of  Agricultural
 Research.  Improved  varieties  of  different  pulse  crops  possessing  wide  adaptability  and  short-
 duration  varieties  to  suit  different  cropping  patterns  have  beenindentified.  They  have  a
 measure  of  superiority  over  local  varieties  grown  by  farmers.  Research  has  a  150  revealed
 that  use  of  phosphatic  fertili
 is  also  beneficial  for  thei

 sers  boosts  yield  of  pulse  crops  and  use  of  rhizobium  culture
 r  yields.

 दिल्‍ली  हरियाणा  site  राजस्थान  के  बाढ़  पीड़ितों  को  सहायता

 113.
 श्री  डी०

 wo
 चन्द्र  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (=  हरियाणा  और  राजस्थान  के  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  झपना  सहयोग  देने  हेतु  कितने
 तथा  कौन-कौन  से  सामाजिक  तथा  स्वयंसेवीं  संगठन  ant  at
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 क्या  कछ  oer  देशों  से  भी  वित्तीय  त्या  चिकित्सा  सहायता  दी  गईश्ौर  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप सिह  तथा  :  जानकारी

 एकत्न  की  जा  रही  श ्  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  जाए

 स्व॒रोफ  खाद्यान्नों के  लिए  व्यापार  श्रौर  वितरण की  नई  नीति

 114.  डा०  हेनरो  झ्ास्टिन  :
 ~

 थ्रो  Moao  झअलगेशन

 श्री  जो०्वाई०  कृष्णन  :

 Tet  :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेट्टी  :

 श्री  डी  ०डी ०  देसाई  :

 श्री  सी  ०  के  ०  चन्द्रप्पन

 श्री  पी०जी ०  मावलंकर  :

 श्री  एस०जी ०  मुग्गायनन  :

 श्री  के०  प्रधानी :

 att  ईश्वर  चौधरी

 श्री  एस०एस०  गुप्ता  :

 श्री  Mowds  गोविन्दन  नायर  :

 at  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 alt  ज्योतिर्मय बसु  :

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम

 श्री  राजकेशर सिह

 श्री  के०टी  ०  कोसल  राम

 श्री  अहमद डसेन

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  खरीफ  खाद्यान्नों  के  लिए  व्यापार  श्र  वितरण की  नई  नीति

 हाल  ही  में  घोषित  की

 यदि  तो  कया  कुछ  राज्यों  ने  इस  नीति  का  अनुमोदन  नहीं  किया

 (
 \  क्या  खाद्यान्न  सम्बन्धी  नींति  पर  केन्द्र  पौर  पश्चिम  बंगाल  के  बीच  वार्ता  झसफल  रही  है

 और  यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  और  केन्द्र  के  बीच  विवाद  के  मुददे  कया

 sem  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  इस  नीति  का  अनुमोदन  नहीं  किया
 ate

 क्या  चावल  को  लाने  ले  जाने  पर  रोक
 न

 होने  के  कारण  विभिन्न  राज्यों  में  चावल  के  मूल्य

 में  वृद्धि हुई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  सरकार ने  1977-78

 मौसम  के  लिए  खरीफ  wail  के  मूल्य  तथा  उनकी  वसूली  नीति  की  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  ।
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 (a),  :  धान/चावल  के  संचलन  पर  लगे  क्षेत्रीय  प्रतिबन्धों  को  हटाने  के  बारे  में

 पश्चिम  तमिलनाडु  श्र  श्रसम  की  सरकारों  की  कुछ  शर्तें  हैं  लेक्नि  उन्हें
 यह

 स्पष्ट
 कर

 दिया

 गया  है  कि  यह  कार्य  राष्ट्र  के  व्यापक  हित  में  किया  गया  है
 ।

 f  ह
 स  देश  के  भ्रधिकांश  भागों  में  चावल  के  मूल्यों  में  गिरावट  ae  है

 ।  wee
 प्रदेश

 ak  केरल  में  इसके  मृत्यों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ak  तमिलनादु  में  मिलीजुली  प्रवृत्ति  रही  है
 ।

 गेहूं  ale  चावल  के  aeq  में  वृद्धि

 115.  डा०  हेनरो  आस्टिन

 ay  ईश्वर  चोधरी  :

 श्री  राजेकंशर fag  :

 सो०्के० जाफर  शरीफ  :

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  गत  छः  महीनों  के  दौरान  गेहूं  ak  चावल  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  दालों  की  कमी  श्नुभव  हुई

 इस  कमी  के  क्या  भरण

 मूल्यों  को  कम  करने  a  कमी  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  ag)  :  1977
 के

 पिछले

 सप्ताह से  22  1977  तक  गेहूं  शर  दालों  के  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक  को  बताने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  इस  विवरण  से  fated  होगा  कि  चावल  के  मूल्य  सूचकांक  में
 1977

 के
 wa  से  1977 के  पहले  सप्ताह  तक  तेजी रही  उसके बाद  चावल  का  मूल्य

 22  1977  को  173. 8  से
 गिरकर  169.

 0  पर  गया  ग्र्थात  2.
 8

 प्रतिशत
 की

 गिरावट

 आई है

 aia  ate  1977  के  विपणन  महीनों  के  दौरान  गेहूं  के  मूल्यों  में  गिरावट  श्राई

 लेकिन  WT-ANT, rN  1977  के  दौरान  उसमें  मामूली  वृद्धि  हुई  तभी  वे  से  वे  लगभग  स्थिर  रहे
 ।

 गेहूं
 का  मूल्य  जोकि  22  1977  को  समाप्ताह  के  दौरान  153.1  पर  1977

 के  के  159.3  के  सूचकांक  की  तुलना  में  3.9  प्रतिशत  तक  गिर

 दालों के  मूल्यों  में  सामान्यतया  तेजी  का  रुख  रहा  है  ।  मूल्य  सूचकांक  1977  के  में

 171.0  से  बढ़कर  1977  के  पहले  सप्ताह  में  229.9  हो  गया  लेकिन  उसके  बाद  गिरावट

 भराने  लगीਂ
 ae  22  1977 को  समाप्त  होने  वालें  सप्ताह  में  यह  220.3  हो  गया  ।  पहली

 शर  22  1977  के  बीच  दालों  के  मूल्य  सूचकांक  में  4.2  प्रतिशत  की  गिरावट
 ae

 है
 |

 दालों  शर  चावल  के  मूत्यों  में  वृद्धि  1975-76  की  तुलना  में  1976-77 के  दौरान

 Aare क
 उनके  उत्पादन  में  कमी  होने  भ्रौर  मूल्यों  में  सामान्य  वृद्धि  होने के  रुख  की  भूति  के  कारण  हुई

 है  ।

 देश  में  कुल  मिलाकर  दालों  की  कमीं  है  ।

 उत्पादन  में  कमी  |
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 (=)  कुछ  भ्रल्पकालिक  विनियामक  उपाय  अ्रपनाने  के  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  खास  जोर  दीर्घकालिक  उपायों  पर  दिया  जा  रहा  है  जिनसें  चने  के  लिए  ऊंचा  समर्थन  मूल्य देने

 संबंधी  प्रोत्साहन  की  करना  शामिल  है  ।

 गेहूं  ae  दालों  के  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक

 विवरण

 1970-71- ( ATITS  100)

 माह/सप्ताहू  गह

 26-3-77  156.  159  3  171

 155  165  श् 2-4-7977  158.

 9-4-77  159.  155  1  165

 16-4-77  161.  153  167

 23-4-77  161.  148  166

 30-4-77  161.  146  172  ह

 मई  177 7- 5-77  162.  146

 14-5-77  163.  148  189  |

 21-5-77  164.  149  191

 28-5-77  162.  149  189

 4-6-77  164,  149  188

 11-6-77  165.  149  187

 18-6-77  165.  150  189

 100  ९ 25-G6-77  169.  150

 2-7-77  171.  150  189

 9-7-77  173.  151  200

 16-7-77  172.  153  200  6

 23-7-77  172.0  153  198

 30-7-77  173.  152  195

 अगस्त  6-8-77  173.  152  196

 13-3-77  175,  5.0  153  19

 20-8-77  152  199 173,

 27-8-77  173.  151  202

 सितम्बर  उन  173.  204 152,
 10-9-77  173.  [७  151  211

 17-9-77  163.  153  ब् नव 220

 24-9-77  170.  154  229

 1-10-77  169.  153  229

 8-10-77  169.  153  220

 15-10-77  168.  153  217

 22-10-77  169.  153.1  ब ना 299
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 Transfer  of  Primary  Teachers  of  Central  Schools

 and  Culture  be  pleased  to  state
 116.  Shri  Chandradeo  Prasad  Verma  :  Will  the  Minister  of

 Education,
 Social  Welfare

 (a)  whether  Government  have  taken  a  decision  not  to  transfer  Primary  teachers  of

 Central  Schools  to  far  off  places  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  decisions  taken  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Smt.
 Renuka  Devi  Barakataki)  :  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  The  policy  has  been  that  the  Primary  teachers.

 may  not,  generally  be  transferred  outside  the  Region.

 मराठी  भाषा  में  विश्वविद्यालय स्तर  की  पाठ्य

 117.  श्री  arg  साहिब  परुलेकर  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 वर्ष  1974-75  से  1976-77  के  दौरान  मराठी  भाषा  में  विश्वविद्यालय  स्तर  की  कितनी

 पाठ्य  पुस्तकें  प्रकाशित हुई

 विषयवार  सूची  क्या  ऑर

 ऐसी  पाठ्य  पुस्तकों  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  यदि  कोई  भावी  कार्थक्रम  हैं  तो  वह

 ह ै?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी
 :

 महाराष्ट्र  विश्वविद्यालय  पुस्तक  निर्माण  बोर्डे  ने  वर्ष  1974-75  से  197677  के  दौरान  मराठी

 भाषा  में  निम्नलिखित  122  पुस्तकें  प्रकाशित  की

 ———

 122

 उपरोक्त  वर्षों  के  दौरान  प्रकाशित  की  गई  पस्तकों  की  विषयवार  सूचियां  संलग्त  हैँ  ।

 प्रिंालय  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  ao  1018/77]

 बो  के  पास  180  पांडुलिपियां  हैं  ate  धन  राशि  उपलब्ध  पर  बोर्ड  की  45

 पांडूलिपियों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  atk शेष  पांडलिपियों  को  वर्ष  1978-79  के  दौरान  प्रकाशित

 करने  की  योजना  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  लिए  मकान

 118  श्री  सौगत  राय  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन

 क्या  निर्माण  ate  तथा  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fr

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  लिए  नये  मकानों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भर
 यदि  तो  वर्तमान  मकानों  और  बंगलों  का  क्या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 14  1977  प्रशनों  के  लिखित  उत्तर

 निर्माण  ate  श्रावास  तंथा  पति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  हां  ।

 मौजूदा  बंगलों  के  क्षेत्र  का  मास्टर  प्लान/जोनिल
 प्लान  के  agate  पुरनर्विकास  किया

 जाना

 है  ।

 कलकत्ता  में  खराब  चावल  का  घितरण

 119  श्री  सौगत  राय  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  am  करेंगें कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  खादय  मंत्री  ने  यह  आ रोप  लगाया  g  कि  केन्द्र  कलकत्ता  में  अपने

 स्टाक  से  20  लाख  टन  खराब  चावल  वितरित  wea  चाहता

 क्या  इस  में  कोई
 सच्चाई

 att

 इस  श्रारोप के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 कृषि तथा  सिचाई  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप

 :  (=)  ate

 नहीं  ।  पश्चिमी  वंगाल  क्षेत्र  में  भारतीय  खाद्य  निगम  गोदाम  में  पहली  1977  चावल

 की  कुल  मात्रा  2.  19  लाख  मीटरी  टन  जिसमे ंसे  केवल  0.11  लाख  मीटरी  टन  चावल  घटिया

 किस्म  का  था  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  भारतीय  खादय  निगम  द्वारा  सप्लाई  किए  जा  रहे  चावल

 के  बारे  में  एक  शिकायत  मिली  थी  ।  सर्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उचित  श्रौसत  किस्म  के  खाद्यान्न

 देने  के  लिए  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  ate  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अ्रधिकारियों  के  दल  ने  मिलफर

 इस  शिकायत  की  तत्काल  जांच  की  थी  ।  राज्य  सरकार  के  साथ  संयुक्त  निरीक्षण  की  एक  प्रणाली  लगू

 की  गई  है  ताकि  weal  किस्म  का  स्टाक  सुनिश्चित्‌  किया  जा  सके  |

 ये  आरोप  निराधार  है  ।

 Central  aid  for  Protecting  wells  from  becoming  Alkaline

 120.  Shri  Dharamasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  water  of  wells  of  peasants  has  become  alkaline  within  a  radius  of
 two  to  six  kilometers  from  sea  coast  from,  Maini  to  Porbandar,  Madhavpur,  Shil,  Mangrol,
 Chorwac¢,  Veraval,  Kodinar,  Una,  Rajula  and  Mahuva;  and  if  so,  the  number  of  such  wells
 and  area  of  agricultural  land  rendered  alkaline  ;

 (b)  whether  the  Gujarat  Government  have  formulated  any  scheme  and  sought  Central
 assistance  for  protecting  these  wells  and  1810  or  converting  this  water  into  sweet  water  and,
 if  so,  when  and  the.  nature  and  extent  thereof;  and

 (©)  the  action  taken  and  proposed  to  be  taken  by  the  Central  Government  in  this
 regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  Yes.  Abut  16,000  wells  and  500  sq.  km.  of  Agricultural  land  have  been  reported,

 क as  rendered  alkaline,  by  the  Government  of  Gujarat.

 (b)  &  (c):  A  Pilot  Scheme  for  Artificial  Recharge  and  control  of  Salinity  in  Gujarat  with
 an  estimated  cost  of  Rs.  92.7  lakhs  framed  by  the  State  Government  was  examined  by  the
 Central  Ground  Water  Board  and  also  discussed  on  2nd  September,  1977  between  the  con-
 cerned  officials  of  both  Central  and  the  State  Governments.  It  was  agreed  that  the  Project
 proposals,  as  prepared  by  Government  of  Gujarat  need  modifications  and  the  same  after
 necessary  modifications  would  be  submitted  by  the  State  Government  soon.  The  modified
 scheme  is  still  avaited  from  the  State  Government.
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 Written  Answers  to  Questions  November  14.  1977

 रताई  के  निवासियों का

 121.  श्रो  दोनेन  भट्टाचार्य  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  राजस्थान  की  रताई  कालोनी  के  निवासियों  से  मई  श्रौर  1977 में  सरकार

 कोई  भ्रभ्याविदन  प्राप्त  हुमा
 {

 तो  उनकी art  किस  प्रकार की  हैं  और \  )  यदि

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  ?

 निर्माण ara  तथा  श्रौर  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  राम  :  ai

 co  हीरा  असर  को  कल  ह  ओ  के  ममा  की  aft

 आवासीय  क्वार्टरों का  चिकित्सा  तथा  शिक्षा  सुविधाएं  at  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  शामिल  हैं

 राजस्थान  सरकार  के  माध्यम  से  प्रशासित  की  जा  रही  राजस्थान  सरकार  ने

 सूचित  किया  है  कि  रताई  कालोनी  में  प्रवासियों  की  मुख्य  श्रावश्यकताश्रों  की  पति  कर  दी  गई

 सोहागपुर  कम्प  (Hoste )  के  शरणार्थी  निवासियों का  LY

 122.  श्री  दीनेन  भट्टाचाय  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पुरति  ste  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  सोहागपुर  कम्प  के  शरणार्थी  निवासियों  से  1977

 में  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  at,  तो  शिकायतें किस  प्रकार  की  atk

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  कार्यवाही की  है  ?

 निर्माण  घौर  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  राम  :  जा
 araaaay  में  कहा  गया  राज्य  नहर  प्राधिकारियों  द्वारा  मजदूरी  बिल  से  कोई  कटौती

 न  की  जाए  ;  काटे  गए  नकद  बेकारी  ate  परिवार  नियोजन  के  दौरान  पारिवारिक

 कार्डों में  नवजात  बच्चों  को  शामिल  नहीं  किया  था  ।  उन्हें  शामिल  किया  जाए  शिविरों  से  निकाले गए
 परिवारों  को  शिविरों  में  पुनः  प्रबेश  दिया  धान  उगाने  के  लिए  प्रवासियों  को  उपयुक्त  भूमि  दी

 are  बरतनों  तथा  कपड़ों  के  लाभ  भी  दिए  जाने  चाहिए

 शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ate
 उनका  समाधान  कर  दिया  गया  मजदूरी  बिल

 से  कटौतियां  राज्य  सरकार  के  नियमों  के  श्रधीन  की  जाती  Q ~  जहां  तक  संभव  होता  afe  afa
 उपलब्ध  प्रवासियों को  धान  की  भूमि  दी  जा  रही

 तमिलनाडु के  गांवों  में  पीने  का  पानी

 123.  श्री  सो०  एन०  विश्वनाथन :  क्या  निर्माण  atc  श्रावास  तथा  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडू  के  गांवों  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  करने  की  योजनाओं  में  क्या  प्रगति  हुई

 केन्द्रीय  सरकार  ने  नेनाड में उक्त में  उक्त  योजना के  लिए  गत  तीन  वर्षों  में  तथा  चाल  वर्षों  में

 कितनी  धनराशि  की  मंजरी  दी  अर
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 23  1899  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  विवार  तमिलनाडु  ate  गुजरात  में  उक्त  योजनाओं  के  लिए  विशेषतया

 नाने  के  कारण  और  afar
 मद्य  निषेध  के  कारण  होने  वाली  राजस्व  की  हानि  से  उनके  संसाधन  कम

 धनराशि  की  मंजरी  देने  का  है
 ?

 निर्माण  ate  आवास  तथा  भर  grata मंत्री  सिकन्दर  उपलब्ध  सूचना

 के  अनसार  तमिलनाड  राज्य  के  15,735  ग्रामों  में  से  लगभग  3900  ग्रामों  को  पेयजल  की  सुविधाय

 बष  1975-76  के  प्रन्त  तक  दे  दी  गयी  थीं  ।

 जलपूर्ति  सहित  सभी  राज्य  प्लान  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  समेकित

 श्रनुदानों  तथा  समेकित  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  उपयोग  की  गई  ऐसी  सहायता  की  राशि  मालम  नहीं  है  ।

 समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  चाल  ad  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित

 रवरित  ग्रामीण  जलपूति  का  एक  नया  कार्यक्रम  ares  किया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम के  अधीन  राज्यों  को

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  .  सहायता दी  जा  रही है  ।  उपर्यक्त  कार्यक्रम के  श्रधीन

 तमिलनाडु  राज्य  को  140.  00  लाख  ae  का  नियतन  किया  गया  है  ।  इसमें  से  इस  राज्य  को  37.
 3

 लाख  रुपये  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किश्त  के  रूप  में  दे  दिए  गए  हैं  ।

 या  गुजरात  या  किसी  oer  राज्य  को  केन्द्र  ह्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति

 कार्यक्रम  के  अधीन  are  केन्द्रीय  सहायता  इस  कार्यक्रम  के  aaa  निष्पादन  के  लिए  जलपूर्ति

 के  निष्पादन की  प्रगति  पर  निर्भर  नशाबन्दी  के  कारण
 राजस्व

 में  यदि  कोई  हानि  हो

 तो  राज्यों  को  उसकी  प्रतिपूृति  करने  के  लिए  इस  कार्यक्रम  में  कोई  व्यवस्था  नहीं नहीं

 चीनो  सम्बन्धी  दोहरी  मूल्य  नीति

 104.  stadt  पार्वती  कृष्णन

 थ्री  एम०  रामगोपाल रेड्डी

 श्री  डी०डो०  दसाई

 श्री  उग्रसेन

 शरार ०  कोलनायाइवल

 श्री  वसन्त  साठे

 श्री  सखदेव  प्रसाद वर्मा

 डा०  बापु  कालदाते

 क्या  pte  श्रौर  सिचाई  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  सम्बन्धी  दोहरी  मूल्य  नीति  समाप्त  करने  का  क्रोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  शौर  उद्देश्य  क्या

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  चीनी  व्यापार

 एसोसिएशनों  श्रादि  समेत  विभिन्न  पक्षों  से  चीनी  की  श्रांशिक  नियंत्रण  की  मौजूदा  नीति  को  जारी  रखने

 ग्र  चीनी  की  दोहरी  मल्यनीति  का  परित्याग  करने  के  समर्थन  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  सभी  पहलुझों

 atc  विभिन्न  क्षेत्रों  में  पर  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  wifes

 नियंत्रण
 की  मौजूदा  नीति  को  जारी  रखने  का  निश्चय  किया  राज्यों  से  az az  कहा  जाएगा  कि

 वें  rat  चीनी  के  वितरण  के  प्रयोजन  के  लिए  ग्रमीण  तथा  शहरी  जनसंख्या  के  साथ  समान  व्यवहार  करें
 ।
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 Written  Answers  to  Questions  Kartika  23,  1899
 (58108)

 :  दोहरी  मूल्य  नीति  का  परित्याग  करने  के  पक्ने  वाले  सामान्यतया  ये  कारण  प्रस्तुत करते  हैं  कि
 नियंत्रण  से  भ्रष्टाचार  पनपता  है  शर  लेवी  चीनी  विशेषकर  ग्रामीण  इलाकों  की  जनता  तक  वास्तव में  नहीं

 पहुंच  पाती  ।  झांशिक  नियंत्रण की  नीति  को  जारी  रखने  के  पक्ष  वालों  का  विचार  था  कि  श्राम  श्रादमी

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  चीनी  प्राप्त  करता  उसके  लिए  चीनी  का  मूल्य  2,  15  रुपये  से  प्रति

 बाण - च  से  बढ़कर  3  रुपये  प्रति  किलो  azar  उससे  भी  afae  हो  जाएगा  श्रौर  ऐसी  स्थिति  में  गुड़  तथा

 खंडसारी  के  ग्रामीण  क्षेत्र  के  उद्योग  के  लिए  लाभकर  आधार  पर  कार्य  करना  कठिन  हो

 गुजरात  में  सिचाई  परियोजनाएं

 125.  श्री  अ्रहमद  एम०  पटेल  बया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 पांचवीं  पंचवर्षीय  में  गुजरात  राज्य  की  कौन-कौन  सी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं

 शामिल  की  गई

 ऐसी  कौन-कौन  सी  परियोजनायें  हैं  जिन  पर  कार्य  चल  रहा  है  भ्ौर  ऐसी  कौन-कौन  सी

 परियोजनाओं  को  निर्धारित  श्रवधि  के  भ्रन्दर  पूरा  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  गुजरात  की  14  बृहद

 परियोजनाएं--पहले  की  योजनाओं  की  बची  हुई  श  परियोजनाएं  ate  6  नई  परियोजनाएं--राज्य  की

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  इन  परियोजनाओं  के  नाम  इस  प्रकार

 पहली  योजनाश्रों  की  बची  हुई  परियोजनाएं  नई  परियोजनाएं

 1.  उकई

 2  रक  SE  ?  कर्जन

 3  .  साबरमती  3  श्रोरसांग

 4  पानम  4  सखी

 दमतगंगा  रन 5

 माही-बजाजसागर  6  वतरक

 .  माही-चरण-एक |
 पि  ककरापार

 पहले  की  योजनाओं की
 बची  हुई  परियोजनाश्रों  में  से  माही-बजाजसागर  परियोजना  गुजरात

 और  राजस्थान  का  संसक्त  उद्यम  है श्रौर  इसका  कार्यान्वयन  राजस्थान  किया  जा  रहा  है  |  अन्य

 बची  हुई  परियोजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है  श्रौर  दमनगंगा  परियोजना  को  छोड़  कर  शेष  परियोजनाओं  के

 1978-79 के  त्रन्त  तक  काफी  हृद  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  6  नई  परियोजनाश्रों  में  से  इस

 वर्ष  केवल  करजन  ate  सुखी  परियोजनाश्रों  को  योजना  झ्रायोग  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  गुजरात  सरकार

 ने  सुचित  किया  है  कि  इन  परियोजनाओं  पर  इस  काय  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 देश  में  बट  की  स्थिति

 126.  श्री  झहमद  एम०  पटेल

 श्री  ईश्वर  चोधरों  :

 श्री  युवराज

 श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  कौन-कौन  से  हैं  जो  इस  वर्ष  बाढ़  से  प्रभावित  हुए
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 देश  हाल  की  बाढ़ों  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  की  जान  गई  श्रौर

 पशु्रों  और  सम्पत्ति  की  कितनी  क्षति  ake

 देश  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  झ्थवा  करने  का  विचार

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  ate  चालू वर्ष
 के  दौरान  बाढ़ों से  हुई  का  विवरण  जैसा  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा wa  तक  सूचित  किया

 संलग्न  उपबान्ध  में  दिया  गया  है  ।

 [weataa  में  रख  गया  देखिये  ए  लग०्टी०  1019/77]

 बाढ़  नियंत्रण  राज्य  योजना  का  भाग  है  ate  इसलिए  बाढ़  सुरक्षा  स्कीमों  के  श्रायोजन  एवं

 कार्यान्वयन  की  जिम्मदारी  राज्य  सरकारों  को  है  ।  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  का  देशव्यापी  कार्यक्रम  1954

 में  श्रारम्भ  किया  गया  था  ।  तब  से  533  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  व्यय  से  10,260  किलोमीटर  लम्बे

 तटबन्धों  श्रौर  17,850  किलोमीटर  लम्बे  ५ ७.  चैनलों  के  250  नगर-सुरक्षा  स्कीमों  के  कार्यान्वयन

 ्रौर  4700  ग्रामों  को  उठाने  का  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  है  ।  इन  उपायों  से  देश  में  कुल

 250  लाख  हैक्टेयर  बाढ-प्रवण  क्षेत्र  में  से  लगभग  95  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  काफ़ी  हद  तक  सुरक्षित

 किया जा  चुका  है  ।  बाढ़ों  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  बड़ी  नदियों  पर  बहुत  से  जलाशयों  का  भी  निर्माण

 किया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्न  में  बाढ़-प्रवण-क्षेत्रों  के  लिए  व्यापक  योजनाएं  तैयार

 की  जा  रही  हैं  ।  अधिक  बाढ़-प्रवण  नंदी  बेसिनों  के  लिए  इन  योजनाओं  को  तैयार  करने  हेतु  विशेष  संगठन

 स्थापित  किए  गए  हैं  ।  थे  सगठन  x Q aa  सरकार  द्वारा  स्थापित  ब्रहमपृत्र  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग  तथा

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  स्थापित  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  ।  केन्द्र  ने  गंगा  बेसिन  में  बाढ़

 नियंत्रण  की  व्यापक  योजना  तैयार  करने  के  लिए  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग  की  स्थापना  की  है  ।

 भारत  सरकार  ने  1954  से  हाथ  में  लिए  गए  बाढ़-सुरक्षा  उपायों  की  समीक्षा  करने  तथा  देश  में

 बाढ़-नियंत्रण  FART  के  लिए  समेकित  तथा  वैज्ञानिक  कार्यप्रणाली  तैयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 बाढ़  की  भी  स्थापना  की  है  ।

 इस  बीच  बाढ़-नियुत्रण  कार्यों  पर  व्यय  की  गति  काफ़ी  तेज  कर  दी  गई  हैਂ  प्रौर  चतुर्थ  योजना  के

 अन्त  तक  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  पर  हुए  347  करोड़  रुपये  के  कुल  व्यय  की  तुलना  में  पांचवी  योजना  के

 दौरान  345  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  ।

 रूस  को  गेहूं  ऋण  को  वापसी

 127.  श्री  Mtoato  अलगेशन

 श्री  एस०श्रार०  दामाणि  :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंती  यह  की  कृपा  करेंगे

 गेहू
 ऋण  की  वापसी  के  रूप  में  रूस  को  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  का

 निर्यात
 किया

 गौर

 हमारे  देश  के  गेहूं  को  लेने  में  रूस  ने  क्या  की  ate  इन  श्रापत्तियों  को  किस

 प्रकार  दूर  किया  गया  था  ?
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 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  भारत  सरकार

 are  रूसी  सरकार  के  बीच  28  एक  करार  के  ऊपर  हस्ताक्षर  हुए  थे  ।  उस  करार

 के  अधीन  भारत  सरकार  रूसी  सरकार  को  14.  98  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  शेष  मात्रा
 को

 गेहूं  के  रूप
 में  वापस  करेगी  ।  कुल  लगभग  24.3  हजार  मीटरी  टन गेहूं  को  लेकर  दो  जहाज  बम्बई  से  रवाना  हो

 चुके  हैं  प्रौर  कार्यक्रम  के  अनुसार  झ्रौर  मात्रा  भेजी  जाएगी  ।

 भारतीय  शिशु  कल्याण  परिषद  की  facia  स्थिति

 128.  श्री  के०  Fo  मूर्ति  :  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शिशु  कल्याण  परिषद्‌  को  भारत  सरकार  से  समाज  कल्याण  विभाग  के  माध्यम

 से  are  जनेवा  स्थित  इन्टरनेशनल  यूनियन फार  चाइल्ड  वेलफेयर  से  भी  प्रति  वर्ष  श्रनुदान  मिलते

 परिषद्‌  की  नवीनतम  वित्तीय  स्थिति  कसी

 क्या  इस  संस्था  के  विधान  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  श्री  राधा  कोषाध्यक्ष  श्रपने  पद

 पर  बने  हुए
 और

 क्या  किसी  सरकारी  संस्था  द्वारा  उनके  हिसाब  की  लेखा  परीक्षा  की  जाती  यदि

 xr तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  ae  उन  पर  क्या  कायंवाही की  गई  है  ?

 frat  समाज  कल्याण  संस्कृति  राज्य  मंत्रो  रेणका  देवी  :

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  को  समाज  कल्याण  विभाग
 >
 पे  निम्नलिखित  के  लिए  afer  aaa

 मिलता  है

 (1)  बाल  सेविका  प्रशिक्षण  कार्य

 (2)  बालवाड़ी  एवं  पोषाहार  कार्यक्रम  ;

 (3)  राज्य  शाखा  में  नियुक्त  दो  पदाधिकारियों  के  लिए  नाभिकीय  प्रशासनिक  तथा

 (4)  केन्द्रीय  कार्यालय  के  लिए  झ्रनुरक्षण  श्रनुदान  ।

 विशिष्ट  परियोजनाओं के  लिए  परिषद्‌ को  श्रन्तंराष्ट्रीय॑  बाल  कल्याण  यूनियन  से  भी  श्रनुदान

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  को  1976-77  के  दौरान  18,903.05  रुपये  का  घाटा

 हुआ  |

 श्री  राधा  रमण
 at

 भी  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  के  कोषाध्यक्ष  हैं
 ।

 उनको  1976

 में  हुई  परिषद्‌  की  वारिक  बैठक  में  तीसरी  बार  सर्वसम्मत्ति  से  चुना  गया  शा  ।  जो  स्पष्ट  रूप  से  भारतीय

 बाल  कल्याण  परिषद्‌  के  नियमों  ax  विनियमों  के  श्रनुसार  है  ।

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  के  लेखों  का  केन्द्रीय  राजस्व  द्वारा  नियमित

 रूप  से  लेखा  परीक्षण  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  राजस्व  द्वारा  को  निरीक्षण  रिपोर्ट
 भेज दी  जाती  है

 ।
 उस  रिपोर्ट  पर  द्वारा  कार्यवाही  की  जातीਂ  है  शौर  केन्द्रीय

 ro राजस्व को  समाज  कल्याण  विभाग  के  माध्यम  से  निरीक्षण  रिपोर्ट  के  उत्तर  भेज  ए  जाते  हैं  ।  लेखा
 में  कुछ  वित्तीय  तथा  सहायक  अनुदान  के  उपयोग  से ba |  aq  अनियमितताएं पाई  हैं  ।  परिषद

 f  a  | द्वारा  सुधारात्मक  उपाय  mas  जा  ट े  rey
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 भूतपूर्व  मंत्रियों  के  निवासों  पर  किए  गए  खर्चों  में  अनियमितता

 129.  श्री  श्रार०  Fo  महालगो  :  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री

 4  1977  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  313  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 c
 भूतपूर्व  मंत्रिमण्डल  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  सहित  प्रत्येक  मंत्री  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  निवासों

 1974-75  से  1976-77  प्रतिवर्ष  नये  रूप
 सजावट  तथा

 रख-रखाव  पर  qaadt  केन्द्रीय  मंत्रालय  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  खर्चे  की

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  भ्रनियमितताशओं  का  पता  लगा
 शौर

 यदि  तो  तथ्य  कया  हैं  ?

 निर्माण  ate  आवास  तथा  gta  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  बख्त  )  :  प्रधान

 मंत्री  व  केन्द्रीय  मंत्रिमण्डल  के  मंत्रियों  के  निवासों  के  नवीकरण  तथा  साज-सज्जा  पर  1974-75  से

 1976-77 तक  वर्षवार  खरच  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।  जहां  तक  रख-रखाव  पर  खर्चें

 का  प्रश्न  स्थिति  यह  है  कि  दिन-प्रतिदिन  की  टूट-फूट  ate  मरम्मत  श्रावश्यकता  के  श्राधार  पर

 पुछताछ  कार्यालयों  द्वारा  की  गई  थी  पूछताछ  कार्यालय  के  कमंचारियों  पर  तथा  इस्तेमाल  की  गई
 विविध  सामग्रियों  पर  कुल  इस  प्रकार  था

 1974-75  12,  24,197  रुपये

 1975-76  \  15,45,771  रुपये

 1976-77  »  e  चै  18,39,499 रुपये

 इन  झ्रांकड़ों  को  अलग-श्रलग
 निवास-स्थान

 के  हिसाब  से  बताना  सम्भव  नहीं  हूँ  ।

 नहीं  ।

 seat  ही  नहीं  उठता

 [arate  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  so  1020/77]

 नगरोथ  तथा  Lice f  श्रावास

 130.  श्री  TA oto  सोमसुन्दरम  :  क्या  निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  gta  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  नगरीय  तथा  ग्राम्य  झावास  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  गत  सात  महीनों  के  दौरान

 क्या  ठोस  कदम  उठाये  गए  हैं  ;

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  देने  सम्बन्धी  योजना  की  aaa  स्थिति  क्या  है  ताकि  कम  से

 कम  उन्हें  कुछ  प्रारम्भिक  सुरक्षा  श्रौर  गरिमा  मिल
 श्रौर

 पिछली  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  किस  सीमा  तक  उत्साहपूर्वक  भौर  उद्देश्यात्मक

 रूप  से *अनसरण पप्  की  गई  है  ताकि  उससे  श्रपिकाधिक  लोगों
 का

 अत्याधिक  भला  हो  सके
 ?

 निर्माण  श्रावास  तथा  git  शौर  पुनर्वास  मंत्री  (sit  सिकन्दर  :  यह  सुनिश्चित

 करने  की  दृष्टि  से  कि  निम्न  are  वर्ग  के  परिवारों  को  निम्न  तथा  मध्यम  are  वर्ग  श्रावास
 के श्रधघीन  बनाये  गए  टेनामेन्टों  मकानों  सें  आनुपातिक  लाभ  मिल  राज्य  सरकारों  से  झनुरोध
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 किया  गया  है  कि  इन  योजनाओं  के  ata  सहायता  के  लिए  पात  निर्धारित  करने  का  मापदण्ड  परिवार

 की  ara  व  पत्नी  की  को  माने  तथा  कार्यक्रम  इस  प्रकार  तैयार  करें  कि  इन  योजनाओं

 के  अधीन  विभिन्न  झाय  वर्गों  के  लिए  टेनामेन्टो/मकानों  का  निर्माण  तिम्नलिखित  श्रनुपात  में  किया

 जाए

 350  रुपयं  की  मासिक  wa  वाले  परिवारों  के  लिए  75-  टेनामिन्टो  म  कानों (1)

 (ii)  351  रु०  तथा  600  रुपये  की  मासिक  are  वाले  परिवारों

 के  लिए  15--  टेनामेन्ट ठो/मकानों

 रुपय  की  मासिक  आय  वाले (ili)  601  रुपये  wat  1500

 परिवारों के  लिए  Sarrel rari

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  की  अ्रपेक्षा  कोश्नापरेटिव

 /

 हाउसिंग  फाइनेंस  सोसाइटियों  से  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  gaia  1977-78 से  झाग  कोश्रापरेटिव  हाउसिंग  फाइनेंस

 सोसाइटियों क  दिए  जाने  वाले  नय  ऋणों  के  लिए  ब्याज  की  भिन्नक  दरों  की  पद्धति  को  श्पना  ता

 झाधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  वित्त  सहायता  अपेक्षाकृत  कम  दर  पर  मिल  सके  |

 आवास  के  क्षेत्र  के  इस  प्रस्तावित  की  मख्य-मख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  (i)  प्रत्येक

 परिवार  को  एक  मकान  देने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  अपनाना  (11)  सरकारी  निधियों  के  उपयोग

 को  1,000  रुपये  या  इससे  कम  मासिक  ae  वाले  परिवारों  तक  ही  सीमित  (iii)  इमारती

 सामान  के  उत्पादन
 पर  ज़ोर  तथा  (iv)  आवास  ar  निर्माण  करन ेके  लिए  निजी  क्षेत्र को

 श्रोत्साहन  देना  ।”

 झ्रावास  स्थलों  के  alder  के  पात्र  1,13,88,451  परिवारों  में  से  72,97,972  परिवारों

 को  31-8-1977  तक  झ्रावास-स्थल  प्लाटों  भ्रावंटित  किए  गए  थे  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  भूमिहीन  मज़दूरों  को  ava  झ्रावास-स्थल  देने  के  लिए  इस  योजना  में  व्यवस्था  है  तथा  श्रावंटियों  से

 यह  की  जाती  है  कि  वे  wat  संसाधनों  या  राज्य  सरकार  या  स्वयंसेवी संगठनों  द्वारा  दी  जाने
 वाली  सहायता  से  मकान  बनाये  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  श्रावंटियों

 को  उनके  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 जैसे  कि  उपयुक्त  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  एक  भिन्न  प्रस्ताव

 विचाराधीन है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इंजीनियरों  की  भर्ती  झ्र  पदोन्नति  संबंधी  नियमों  में  संशोधन

 131  श्री
 Jao  gto  सोमसुन्दरम  :  कया  निर्माण ate  श्रावास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इंजीनियरों  की  भर्ती  शर  पदोन्नति  सम्बन्धी  बहुत  ही

 पुराने  नियमों  में  एसे  संशोधन  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जिससे  प्रत्येक  स्नातक  इंजीनियर

 तमिलनाडु  और
 wea

 राज्यों  में  विद्यमान  भर्ती  पद्धति  के  बावजूद  विभाग  में  उच्चतम  पद
 तक

 पहुँचने
 के  समान  प्राप्त  हों  ;

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  waa  ate  समानਂ  योग्यता

 वाने  तथा  15  वर्ष  से  अधिक  का  wana  वाले  इंजीनियरों  को  पदोननती  नहीं  दी  जाती  है  जबकि  श्रनुभवਂ

 हीन  श्रौर  अपात्र  इंजीनियरों  को  पदोन्नत  कर  दिया  जाता  ate

 104



 14  1977  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्या  वतंमान  सरकार
 पिछली  सरकार  =  चलाई  गई  पुरानी  नीति  में  संशोधन  करने

 का  विचार  करेगी  ?

 निर्माण ate  श्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  सरकार  को

 ज्ञात  नहीं  है  कि  तमिलनाडू  तथा  aa  विभिन्न  राज्यों  में  क्या  प्रणाली  जा  रही  है  ।  परन्तु

 adie  लोक  निर्माण  विभाग के  नियम  पुराने  नहीं  ate  वे  एक  as  से दूसरे  ग्रेड  में  पदोन्नति  के

 लिये  व्यवस्था  करते  हैं  ate  किसी  भी  स्नातक  इंजीनियर  को  उच्चतम  पद  तक  जाने  में  किसी  प्रकार

 का  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।

 सीधी  भर्ती  के  कई  स्तर  हैं
 ।

 जो  लोग  सक्षम  हैं  a  उच्च  स्तर  की  सेवा  में  चुन  लिये

 जाते  वे  उन  लोगों  की  तुलना  में  पदोन्नति  जल्दी  प्राप्त  कर  लेते  जो  उनमें  नहीं  तरा  पाते

 और  निचली  स्तर  की  सेवा  से  सेवारम्भ  करते  हैं  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  वाद  में  वाला  पहले

 शाने  वाले  से  अधिक  समय
 गा

 चाहे  उनकीं  मूल  योग्यता  बराबर  क्यों
 न

 हों
 ।

 उपर्युक्त  श्र  को  ध्यान  में  रखन  हुऐ  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  इंजीनियरों  को  विभागीय  पदोन्नतियां

 132.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री

 1  1977  के  श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  5626  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  प्रतिनियुक्ति  सम्बन्धी  श्रावश्यकताओं  सहित  वर्तमान  रिक्त  स्थानों  की  det 45  से

 भी  nian  यदि  तो  1  1977  को  सहायक  इंजीनियरों  तथा  प्रबन्ध  इंजीनियरों  के  पदों

 में  प्रतिनियुक्ति
 सम्बन्धी  झ्रावश्यकताओओं  सहित  कितने  रिक्त

 स्थान

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पदोन्नति  की  नीति  को  श्रन्तिम  रूप  से  तैयार  करने  में  विलम्ब

 के  कारण  सहायक  इंजीनियरों  के  पदों  में  रिक्त  स्थानों  की  git  में  देरी  होने  के  फलस्वरूप  जूनियर

 इंजीनियरों  में  काफी  ate  हतोत्साहित  होने  की  सम्भावना  व्याप्त  है  जिसकी  वजह  से  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  निर्माण  कार्यों  की  क्रियान्विति  में  विलम्ब  हो  रहा  श्र

 सहायक  प्रबन्ध  इंजीनियरों  के  मामले  में  पात्रता  सम्बन्धी  मानदण्डों में  रियायत  देने  के

 क्या  कारण  हैं  जबकि  उनसे  कहीं  अधिक  श्रनूभवी  तथा  ग्रहता  प्राप्त  सहायक  इंजीनियर  पदोन्नति के

 लिये  उपलब्ध  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रावास  gia  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 :  जो  कर्मचारी

 प्रतिनियुक्ति  पर  चले  गए  हैं  उनको  मिलाकर  विभाग  में  वास्तविक  रिक्तियों  की  संख्या  सहायक

 नियरों  के  ग्रेड  में  39  आर  कार्यकारी  इंजीनियरों  के  में  2  हैं  ।

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  में  निराशा  at  भावना  व्याप्त  है  क्योंकि  वर्ष  प्रतिवर्ष
 जो

 रिक्तियां

 होती  वे  aga  कम  होती  हैं
 ।

 फिर  भी  इन  रिक्तियों  के  कारण  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 कार्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है

 भर्ती  नियमों  के  श्रधीन  कार्यपालक  इंजीनियरों
 के  प्रेड  में

 रिक्तियों  को
 सहायक  कार्यकारी

 ate  सहायक  इंजीनियरों  की
 1:  1

 के  अनुपात  में  के  द्वारा  भरा  जाता  है
 ।

 पहले
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 वाले  पद  की  हुई  रिक्तियों  को  बाद  वाले  पद  से  नियमित  शझ्राधार  पर  नहीं  भरा  जा  सकता  है  ।  इसलिए

 जब  कोई  सहायक  कार्यपालक  इंजीनियर  अपने  कोटे  में  पदोन्नति  के  लिए  उपलब्ध  होता  लेकिन  उसका

 सेवा  काल  पात्रता  के  लिए  निर्धारित  सेवाकाल  से  थोड़ा  सा  कम  होता  तब  उसमें  छूट  दे  दी  जाती

 है  ।  फिर  भी  यदि  कोई  ऐसा  श्रधिकारी  उपलब्ध  नहीं  होता  दी  जाने  वाली  छूट  बहुत  श्रधिक  होती
 तब  सहायक इंजीनियर  को  पदोन्नत  करके  उस  रिक्ति  को  तदर्थ  पर  भर  लिया  जाता  है  ।

 तिलहनों  तथा  दालों  के  मामले  में  sen  निभरता

 133.  श्री  कबर  लाल  गुप्त

 के०  भालना :

 श्री  Qaonao  सोमानी :

 कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहनों  तथा  दालों  के  मामले  में  देश  झ्रात्म-निर्भर  बनाने  के  लिए  सरकार

 ने  कया  विशेष  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  करने  का  विचार

 उपरोक्त  वस्तुद्नों  में  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी  प्रगति

 क्या  सरकार  ने  आत्म-निभं रता  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  राज  सहायता

 अथवा  कोई  तन्य  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 उपरोक्त  वस्तुओं  का  वर्तमान  उत्पादन  कितना  ate  कमी  कितनी  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  :
 तिलहनों  तथा

 दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  ताकि  उनकी  मांग  are  प्रति

 के  बीच  के  श्रन्तर  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ——

 1  उन्नत  ट्रैक्नौलोजो  तथा  कपास  की  afar  उत्पादनशील  किस्मों  का  तेजी  से  प्रसार  करके

 सिंचित  तथा  शझ्रसिचित  दीनों  ही  क्षेत्रों  में  प्रति  हैक्टर  उत्पादकता  बढ़ाना  |

 नई  सिचाई  परियोजनाओं  के  कमांड  के  अन्तगंत  क्षमता  का  उपयोग  करके  सिचित  फसलों

 के  wea  क्षेत्र  को  बढ़ाना  |

 शुद्ध  बीजों  की  सप्लाई  को  बढ़ाकर  बीज  उत्पादन  कार्यक्रम  को  मजबूत  बनाना  |

 बड़े  क्षेत्रों  में  विशेषरूप  से  हवाई  छिड़काव  द्वारा
 वनस्पति  रक्षण  के  उपायों  को

 तेज  करना  |

 समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण  तथा  उन  मूल्यों  पर  उत्पाद  की  खरीद  करने  के  लिए  व्यवस्था

 करना  |

 सुरजमुखी  तथा  सोयाबीन  जैसी  TCTAT UT  तिलहन  की  फसलों  के  श्रन्तगंत  क्षेत्र का  विस्तार

 कपास  के  स्वेच्छिक  श्रेणीकरण  के  लिए  केन्द्रों की  स्थापना  करना  ताकि  किसान  बवालिटी  के

 प्रपने  कपास  के  लिए  बेहतर  qq  पां  सकें  ।
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 23  कातिक  ,  1899  )  wat  के  लिखित  उत्तर

 8.  दाल  को  फसलों  पर  प्रयोग  करने  के  लिए  किसानों  को  ‘Forfar  HOTT  की
 निःशुल्क

 सप्लाई  करना  ।

 7.  ऊपर  बताई  गई  पहुतियों  के  म्रनुसार  उपायों  को  कार्यान्वित करके  उपर्युक्त  मदों
 में  ग्रात्म-नि्भरता  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  तिलहनों  तथा  दालों  उत्पादन  बढ़ाने

 > के  लिए  adt  1977-78  के  दौरान  ही  एक  विशेष  श्रभियान  चलाया  गया  र  ।  चाल  बर्ष  के  दौरान

 शुरू  किए  गए  विशेष  उपायों  के  प्रभाव  का  अनुमान  लगाना  अ्रभी  संभव  नहीं  इन  फसलों
 के  बढ़े  हुए

 उत्तादन  को  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  फसल  मौसम  के  न्न्त  में  की  जाएंगी
 तथा

 प्रावश्यकतानुसार  उपायों  को  श्रौर  मजबूत  बनाया  जाएगा  |

 at

 1977-78  के  दौरान  तिलहनों  तथा  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  मंजूर  की  गई

 केन्द्रीय  प्रायोजित  areata  के  निम्नलिखित  राज  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  है  ———

 कपास

 1.  बीज  :]  प्रमाणित  कपास  के  बीज  के  लिए  150  रु०  प्रति  क्विंटल

 2.  प्रदर्शन  :  200  रु०  से  8010.0  रु०  प्रति  हैकटार  |

 3.  वनस्पति  रक्षण  के  उपकरण  :  लागत  को  25  किन्तु  प्रत्येक  व्यक्ति  को  wafers  से
 ग्रधिक  200  रु०  मिल  सकते  हैं  |

 4.  हवाई  छिड़काव  छोटे  तथा  सोमांत  किसानों  के  लिए  10  रु०  प्रति  एकड़  तथा  झन्य
 किसानों

 के  लिए  7  प्रति  एकड़  की  दर  से  संचालन  शुल्क  ।

 5.  कपास  श्रेणीकरण  केन्द्र
 चारियों  एवं  विशेष  श्रेणीकरण  उपकरणों

 की
 लागत  को  पूरा  करने

 के  लिए  प्रत्येक  श्रे  केन्द्र  को  स्थापना  के  लिए  50,000  रु०  |

 तिलहन

 1:  सघन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम

 1  बोज  उत्पादन  2  तथा  16.0  हक्टार  पर  क्रमश  :  केन्द्रक  शर  अ्राधारी  बीज  के  उत्पादन  कें

 लिए  40,000  deere  के  एक  यूनिट  क्षेत्र  के  लिए  प्रत्येक  क  000  रु०  ।  प्रमाणित बीज  के
 संभाल  wie  परिसंस्करण  के  लिए  30  रु०  प्रति  क्विंटल  का  प्रीमियम  ।  इसके  विकल्प  मुंगफली  के

 मामले  में  उत्पादन  के  स्रोत  पर  राष्टीय  बीज  निगम/भारतीय राज्य  फार्म  निगम  [ua  बीज  निगमों

 में  ५. बाज  को  लागत  पर  150  रु०  प्रति  विवंटल  की  राज  सहायता  उपलब्ध  > Q  ||

 (2)  प्रदर्शन  125  रू०  प्रति  हैबटार

 (3)  वनस्पति  रक्षण  40,000  हैक्टार  यूनिट  क्षेत्र  के  लिए  1  लाख  fo  की  व्यवस्था  की

 ग  ।  यह  राशि  fata  atc  हाथ  से  चलने  वाले  संयंत्रों  की  खरीद  (75,000  तथा  वनस्पति

 रक्षण  के  रसायनों  के  व्यापार  पर  होने  वाली  हानियों  (25,000  पर  खचे  करनी  होती  तो  रिया

 त्या  सरसों  के  मामले  में  राज्य  सरकारें  वनस्पति  रक्षण  संबंधी  रसायनों  की  25%  लागत  ate  50%
 सालन  जागत  को  पु

 रो
 करने  के  लिए  विकल्प  के

 रूप
 में  1  लाख  रू०

 के
 प्रावधान  का  प्रयोग

 कद
 सकती है

 (4)  सिनोकिटें  qr  तिलहन  की  फसलों/किस्मों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिए
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 2  नए  सिचित  क्षेत्रों  में  तिलहनों का  विस्तार

 प्रदर्शनों  के  लिए  200  रु०  प्रति  हैक्टार  के  हिसाब  से  राज  सहायता  दी  जाती  इस  मुद्दे  को

 छोड़कर  ऊपर  सघन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  के  ६ अन्तगत  किये  गये  उल्लेख  कें  श्रनुसार

 3.  सूरजमखी  का  विकास

 संभाल  तथा  परिवहन  शुल्कों  के  लिए  किसानों को  30  रु०  प्रति  क्विंटल का
 प्रीमियम ।

 3008.  प्रति  हैक्टार
 योजना  के  क्रियान्वयन  के  प्रथम  ः  के  दौरान  मुफ्त  |

 सोयाबीन  विकास  :

 7,000  gre  के  यूनिट  क्षेत्र  के  लिए  केन्द्रक  तथा  आधा  बीज
 उत्पादन

 की
 व्यवस्था

 करने  के  लिए  22000  रु०  ।

 प्रदर्शन  500  रु०  प्र  ति  हैक्टार

 मिनीकिटें  के  क्रियान्वयन  के  प्रथम  aq  में  aie  उसके  बाद  नई  किस्मों  के  लिए  मुफ्त  |

 दालें  :--

 प्रदर्शन  :--  275%  ०  प्रति  हैक्टार
 बीज :  प्रजनक  बीच  350  रु०  प्रति  हैक्टार

 प्रति  डैक्टार बीज  150.0  रु०  ald

 प्रमाणित  बीज  1  Bo  प्रति  किल  ग्राम

 aren  रक्षण
 :

 प्रयोग  किये
 गये  रसायनों

 के  झनुसार  lho  प्रति  हैक्टार  के  हिसाब  से

 रसायनों  की  लागत  पर  25%
 उपकरणों  तथा  डस्टर  के  की  लागत  का  50%  |

 रिजोबियल  कल्चर  —TaPTaTearat  में  कल्चरों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रतिवर्ष  1  लाख  रु०  |

 किसानों  को  कल्चर  aoa  सप्लई  के  लिए  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बनस्पति  रक्षण  के  रिए  संचालन शुल्क  :  12.  50  प्रति  हैक्टार  |

 दालों  के  उत्तम  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  नई  योजना
 प्रजनक  बीज  उत्पादन

 स०  प्रति  क्विंटल

 उड़द  तथा  लोभिया  500

 मसुर  350

 300

 मटर  20.0

 अधारित  बोजों  का  उत्पादन  150

 प्रमाणित  वीजों  का  उत्पादन  150

 विस्तार  कार्यकर्ताश्रों का  प्रशिक्षण  :

 6,000  रु०  प्रति  प्रशिक्षणार्थी  के  हिसाब से  विस्तार  Hla HATAL  के  प्रशिक्षण  के  लिए  1977-78
 के  दौरान  50,000  to  की  धनराशि  निर्धारित  की

 गई  है  ।
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 14  नवम्बर  1977  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 1976-77  के  दौरान  कपास  तिलहनों  Wiz  दालों का  57.  81  18.0  .
 लाख  मीटरी  टन  तथा  112.  08  लाख  मीटरी  टन  उत्पादन  होने का  प्रचूमान च्  लगाया  गया  था  ।  1977-78

 के  दौरान  इन  फसलों  के  उत्पादन  के  oat  wa  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 atzata  खाद्य  निगम  के  संचालन  पर  खच

 134.  श्रो  कंवर  लाल  1 )  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार

 ै  भारतीय र

 खाद्य  निगम के  संचालन  कार्य  के  खर्चे  में  कटौती  करने  के  लिये  क्या

 विशेष कदम  उठाये  हैं  ;

 (a)  सरकार  ने  अब  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कितनी  राज  सहायता  दी

 झष  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  id Arq.  प्रताप  fag)
 :  खाद्यान्नो ंकी

 संचलन  site  वितरण  संबंधी  भारतीय  खाद्य  निगम  का  हैंडलिंग  लागत  में  क्रय/बिक्री
 बोरे

 की  राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  खर्च  भ्रग्नप्रेषण  स्थापन

 भण्डारण प्रौर  पारगमन  संबंधी  क्षति  ake  गोदाम  प्रभार  शामिल  हैं  ।  एजेंसियों  को  देय

 =e /farty  बोरे की  भाड़ा  श्रादि  जैसे  इन  प्रभारों  का  झधिकांश  भाग  सांविधिक
 श्रथवा  स्वरूप  का  है  are  इन  खर्चों में  किसी  प्रकार  की  कमी  करने  की  बहुत  ही  कम  गुंजाइश

 है  ।  इन  प्रभारों  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती है  ताकि  उनमें  किफायत  की  जा  सके  तथा  श्रधिकतम

 दक्षता  प्राप्त  की  जा  सके  ।  प्रशासनिक  लागत  श्रादि  जैसे  कुछेक  विशिष्ट  क्षेत्रो ंमें
 निगम

 किफायत  करने  में  सफल  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  प्रतिपूति  के  रूप  में  1752.  25  करोड़ रुपये  प्राप्त  हुए  हैं  जोकि

 वसूल  किए  गए  खाद्यान्नों  को  सम्भालने  की  इक्नामिक  लागत  और  बफर  स्टाक के  रख-रखाव  की  लागत  सहित

 केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  के  श्रन्तर  से  संबंधित  है  ।

 दिल्लो  में  भूमि  तथा  उसके  पट्टों  के  प्रशासन  &  लिए  प्राधिकरण  का  निर्धारण  करने  हेतू  समिति

 135.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  निर्माण  ate  प्रावास  तथा  पुरति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  भूमि  atc  उसके  पट्टों  के  प्रशासन  के  लिये  ara  प्राधिकरण

 यदि  तो  उनके  नाम  क्य  हैं  are  सरकार  दारा  सरकारी  भूमि को  एक  ही  प्रशासन के
 म्रन्तगेंत लाने के लिये क्या लाने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  जा  रही  है

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  बिचार  करने  के  लिये  8  व्यक्तियों  की  एक  समिति  गठित
 की  झोर

 यदि  तो  इस  समिति  के  निर्देश  पद  हैं  ate  यह  समिति  भ्रपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत
 फरेगी

 ?

 निर्माण  श्रौर  तथा  पुर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  जी  हां

 भूमि  का  प्रबन्ध  करने  वाले  विभिन्न  प्राधिकरण  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  दिल्‍ली  प्रशासन

 2.  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 3.  भमि  श्र  विकास  कार्यालय  |

 4.  पुनर्वास  विभाग  |
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 5.  दिल्‍ली नगर  निगम  |

 6.  नई  दिल्‍ली  नगर  निगम  पालिका  |

 एक  समिति  का  गठन  किया  गया  जो  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  दिल्‍ली  में  एक  ही  एजेंसी  को

 भमि  प्रबन्ध  का  काम  सौंपने  की  सम्भाव्यता  की  जांच  करेंगी  ।

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित हैं

 (1)  भूमि को  पट्टे दे  पर  देने  की  प्रणाली  को  उस  कार्य  की  जांच  जोकि  श्राजकल  दिल्ल  मैं
 भमि  काप्रबन्ध  करने  वाले  विभिन्न  प्राधिकरणों  द्वारा  किया  जाता  क  की  प्रणाली  को  स्वामित्व  की

 प्रणाली  में  बदलने  की  सभम्भाव्यता  पर  चिघार  करना  ate  यदि  इस  परिवर्तन  की  सिफारिश  की  गई

 तो  इस  परिवर्तन  को  लागू  करने  के  तरीके  का  सुझाव  देना  ।  इन  बातों  पर  विचार  करने  के  लिये  समिति

 न्य  देशों  में  प्रचलित  प्रणाली  का  ग्रध्ययन कर  सकती  है  ।

 9
 (  )  उन  विभिन्न  उद्देश्यों  का  अध्ययन  जिसके  लिये  ग्राजकल  दिल्ली  में  अनेक  एजेंसियों  द्वारा

 भमि  के  प्रबन्ध  का  कार्य  किया  जाता  दिल्‍ली  में  भूमि  के  प्रबन्ध  का  कार्य  एक  एजेंसी  को  सौंपने  की  सम्भाव्यतत

 की  जांच  करना  ्रौर  यदि  एक  एजेंसी  की  सिफारिश  की  गई  तो  इसको  लागू  करने  के  तरीके  का  सुझाव  देना  ।

 (3)  दिल्‍ली  में  भूमि  की  उपयोगिता के  निर्धारण  में  प्रत्येक  वर्तमान  एजेंसी  के  कार्य  की  जांच  करना

 यह  कार्य  एक  tad  को  सौंपने  की  सम्भाव्यता  पर  विवार  करना  wie  यदि  एक  एजेंसी  को  यह  कार्य  सौंपने  के

 विकल्प  की  सिकारिश  की  गई  तो  इस  परिवर्तन  को  लाग  करने  के  तरीके  पर  विचार  करना  |

 ग्रा  है  कि  समिति  अपनी  रिपोट  फरवरी  1978  के  त्रन्त  तक  प्रस्तत  कर  देगी  ।

 मिदनापुर  विद्यासागर  विश्वविद्यालय को  स्थापना

 136.  श्री  समर  गह  क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  मिदनापुर  में  विद्यासागर

 विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  25  जना  1977  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  4780  के

 उत्तर  के  संदभ  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  में  प्रस्तावित  विद्यासागर  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के

 बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गंया  है  ;

 ग्राद  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  शौर  (7)
 विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्राथोग  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  अनुसार  मिदनापुर  में  एक  नए  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  से  संबंधित  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  प्रस्ताव  आयोग  द्वारा  संद्धांतिक रूप  से  स्वीकार  कर  लिया
 गया  था  ।  नया  विश्वविद्यालय  अ्रध्यापन-व-सम्बद्धत  विश्वविद्यालय  होगा  जिसके  aferare  क्षेत्र  में  मिदनापुर

 जिला  अ्राएगा  |  समस्त  स्नात्कोतर  श्रध्यापन  केवल  विश्वविद्यालय  के  श्रध्यापन  विभागों  में  ही  किया

 जाएगा  ।  नए  विश्वविद्यालय  के  समूचित  भर  समेकित  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  विश्वविद्यालय

 श्रनुदान  झ्रायोग  के  परामर्श से  एक  योजना  बोर्ड  का  गठन  करेगी  ।  यह  निणं॑य  इस  शर्त  पर  किया  गया  है
 कि  राज्य

 सरकार  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  आयोग  हेतु  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  की

 1974  में  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करेंगी  ।
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 फ  i  के  लिए  qomaat

 137.  श्री  समर  गह  :  बया  समाज  कत्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  परेंगे
 कि

 ~
 सरकार  ने  माध्यमिक  छात्रों  के  लिए  पाठ्यचर्या

 के
 बोझ  को  कम  करने  के  बारे  में

 नीति  को  afer  रूप  दे  दिया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 यदि  तो  संरकार  द्वारा  गठित  की  गई  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  सभा  पटल  पर
 दिया  जाएगा  ?

 समाज  कत्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  ae

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  झनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  की  हैसियत  से  शिक्षा  मंत्री  द्वारा  स्कूली  शिक्षा

 के  माध्यमिक  स्तर  की  qSraay,  पाठ्य-विवरणों  तथा  पाठ्य-पुस्तकों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक

 समिति  गठित  को  गई  थी  ।  इस  समिति  को  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  छात्रों  पर  भारी  पाठ्यचर्या  के  बोझ
 को  कम  करने  के  बारे  में  भी  सिफारिशें  करनी  हैं  ।  समिति  की  रिपोर्ट  एक  सप्ताह  की  अवधि  में  प्रस्तुत

 हो  जाने  की  श्राशा  है
 ।

 समिति  ने  wafer  रिपोर्ट  में  वतंमान  पाठ्य-क्रम  में  से  कुछ  हटाने  का  सुझाव  दिया

 है  जो  कुछ  हटाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  उसे  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  को  भेजा  जा  रहा  है

 के०मा०शि०बो०  की  बेठक  नवम्बर  के  श्रंतिम  सप्ताह  में  हो  रही  जिसमें  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया ~
 जायगा

 डो०डो०ए० ढारा  निमित  मकानों  के  के  लिए  श्राधार

 138.  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  बलदेव  fag  जसरोभा :

 क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  डी०डी०ए०  निमित  मकानों  के अ्रावंटन  का

 मूल  श्राधार  ही  बदल  दिया  है  जो  लाटरी  की  बजाये  मूल  धनराशि  जमा  कराने  की  तारीख  से  किया
 श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  हां  ।

 5-7-1977 से  पहले  लाटरी  दो  बार  निकाली जाती  थी  पहली  बार  लाटरी  यह  निणंय

 करने  के  लिए  डाली  जाती  थी  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण में  पंजीकृत  grace HA alt a aracat में  से  कौन  से  Wracat

 को  दिए  गए  ले  आउट  में  से  ote  का  श्रावंटन  करने  के  लिए  चुना  जाए  तथा  दूसरी  बार  लाटरी  यह

 निर्णय  करने  के  लिए  डाली  जाती  थी  कि  पहली  बार  लाटरी  के  कामयाब  उम्मीदवारों  में  से  कौन  से

 बार  को  कौन  सा  विशिष्ट  फ्लैट  झावंटित  किया  जाए  i  इस  प्रक्रिया  में  पर  यह  देखा  गया  हैकि

 जिन  लोगों  ने  बहुत  पहले  पंजीकरण  करवाया  था  वे  पहली  लाटरी  में  ही  पिछड़  गए  ate  जिन  व्यक्तियों

 ने  बहुत  बाद  में  पंजीकरण  करवाया  उनके  हक  में  लाटरी  खुल  गई
 ।

 नया  तरीका  इस  भय  को  खत्म  करने

 के  लिए  श्रारम्भ  किया  गया  है  ।  अब  यह  फेसला  करने  के  लिए  लाटरी  डाली  जाएगी  कि  कौन  से  श्रावेदक

 को  ate  सा  wie  श्रावंटित  किया  तथा  झावंटन  करने  के  लिए  लोगों  का  चयन  पंजीकरण  की  तारीख

 तथा  प्रारम्भिक  जमा  रकम  के  भुगतान  की  तारीख  के  mare  पर  किया  जाएगा  |
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 न्  दिल्लो में  बाढ़

 139.  एम०  रामगोपाल  रेडी

 क्या  कृषि  abe  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 के oh  दौरान  पानी  भर क्या  पश्चिम  दिल्‍ली  की  श्रधिकांश  कालोनियों  में  इस  वर्ष  मानसून

 गया

 यदि  तो  कुल  कितनी  हानि  हुई  श्रौर  सरकार  ने  पीड़ितों  को  कितना  मुआवज़ा  दिया

 है  भर  दिल्ली  में  बाढ़  नियंत्रण  के  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  श्रोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भान  प्रताप  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  संपत्ति  की  हानि  का  aaa  लगभग  50  लाख  रुपए

 लगाया  गया  दो  नावों  की  दुर्घटना  में  जिन  18  व्यक्तियों  के  परिवार  eq  गए  थे  उनमें  से  प्रत्येक को
 उनको  मुश्रावज़ा 5000  रु०  दिए  गए  थे  ।  जिन  व्यक्तियों  को  फसलों  ate  सम्पत्ति  की  हानि  हुई  थी

 देने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  जल  ara  को  रोकने  के  लिए  निम्तलिखित  योजनाएँ  शरू  करने  के  सम्बन्ध  में

 विचार  कर  रहा  है  :--  ||

 1.  राजस्थान  के  प्जमेरी  परा  में  साहिबी  नदी  एक  बांध  का  निर्माण  करना  |

 2.  हरियाणा  के  मसानी  में  साहिबी  नदी  पर  एक  संचयन  बांध  का  निर्माण  करना  |

 3.  नजफगढ़  नाले  की  निकासी  क्षमता  में  यथा  संभव  अघिक  से  अधिक  सुधार  करना  जो  कि  इस

 समय  मोटे  के  श्रनुसार  ककरोला  रेगुलेटर  तक  8000  क्य  सैक्स  ate  ककरोला  रेगुलेटर  के  निचले

 बहाव  की  श्रोर  10000  क्यू  सैक्स  हैं  ।  |

 धान  गेहूं  को  मजबूरी  में  बेचने  वाले  उत्पादकों  को  राशन  व्यवस्था  का  लाभ

 140.  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  :  व्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भान  श्रौर  गेहूं  के  ग्रपने  स्वयं  के  के

 लिए  खाद्य  फसलों  का  भंडार  रखने  में  असमर्थ  है  श्रौर  जिन्हें  मजबरी  में  यह  बेचना  पड़ता  धान

 गेहूं  के  लिए  राशन  व्यवस्था  का  लाभ  नहीं  मिलता है  श्रौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चीनी  सदैव  एम०श्रार ०

 डीलरों  की  कृपा  पर  निर्भर  रहती  द्नौर

 क्या  सरकार  ने  इस  में  कोई  हल  सोचा  है  ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भानु  प्रताप  :  ्रौर  (a)  सरकार

 ने  घान/गेहूं  लिए  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  की  है  ake  सरकारी  एजेंसियां  मूल्य  समधेन
 aaa —— a

 न

 के  anita  उत्पादकों  द्वारा  दी  जा  रही  उचित  श्रीसत  किस्म  की  धान/गेहूं  की  सभी  मात्रा  खरीद  रही

 इन  परिस्थितियों  में  दक  क  प  भ  क  ा  काज  ra  cal

 होना  चाहिए  1.

 राज्य  सरकार  समाज  के  कमज़ोर  वर्गी  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  weal  पर

 बड़ी  dem  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  चावल  और  चीनी  का  वितरण
 कर  रही  1

 वितरण  प्रणाली  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  इसके  Ly HATA  में  सुधार  हो  उसके  क्षेत्र

 में  वृद्धि  हो  ।
 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वें  विशेषकर  ग्रामीण  इलाकों  मैं  चीनी  की

 वितरण  प्रणाली

 में  सुधार  करें  ।
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 मुशिदाबाद का  रख-रखाव

 141.  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  :.  कया  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कांग्रेस  सरकार  के  दौरान  तत्कालीन

 शिक्षा  मंत्री  श्री  नुरूल  हसन  से  मशिदाबाद  के  नवाब  हाउस  के  हजारद्वारी  महल  का  दौरा  करने  का  अगरू

 किया  गया  था

 क्या  सरकार  क़ो  इस  की  जानकारी  कि  तत्कालीन  मंत्री  महुमूल्य  पुस्तकालय
 के

 bees  वहुत  को
 शप  हवा  are  से  रक्षा  करने  के  भवन  की  मरम्मत कराने

 के  लिए  सहमत  हो  गये  थे  श्रौर  उन्होंने  कार्य  कर  रह  कमेवारियों  के  वेतन  में  वृद्धि  करने  में  art

 असमर्थता  प्रकट  की  श्रौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  महल  तथा  श्र्न्य  चन श्रौर  पवन  सम्पत्ति  को  झपने  में

 att  महल  उसके  प्रागंण  को  राष्ट्रीय  संस्था  में  परिवतित  करने  की  सम्भावना  है  ?

 समाज  कल्याण  प्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  तत्कालीन  शिक्षा

 प्रोਂ  एस०  नुरूल  हसन  ने  12  1974  को  मशिदाबाद  का  दौरा  किया  था  t

 यह  सहमति  हुई  थी  कि  (i)  पाण्डलिपियों  के  संरक्षण  (ii)  महल  के  सुरक्षण

 की  जाय  ।  फिर  भी  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  महल  ale  वहां  रखे  पुरावशेषों  को  प्रधिकार

 में  न  लिया  जाय  ।  इसलिए  न्यास  के  काम  करने  वाले  कमेचारियों  की  वेतनवृद्धि  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 भारत  सरकार  महल  के  संरक्षण  उसकी  मरम्मत  कराने  में  त्यासघारियों  की  सहायता
 करेगी  ।  महल  तथा  वहां  रखी  कलाकृतियों  की  afanre  में  लेना  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  egal  में  शिक्षण

 142.  थ्री  माधवराव  fafrerar  :  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  स्कूलों  में  सामान्य  रूप  से  केन्द्रीय  विद्यालयों

 में  विशेष  रूप  से  2  स्तर  पर  व्यावसायिक विषयों  में  शिक्षा  देने  की  सविधाएं  विद्यमान हैं

 केन्द्रीय  ae  ने+
 2

 परीक्षा  में  कार्य  श्रनुभव  श्र  शिक्षा  जैसे  विषयों  के  लिए
 arate  मल्यांकन  के  बारे  में  समान  पद्धति  निर्धारित  करने  हेत  क्या  कायेंवाही  की  है

 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 कार्य  प्रतभव  तथा  शारीरिक  शिक्षा  को  व्यवस्था  माध्यमिक  स्तर  पर  की
 गई  है

 न  कि
 जमा  2  स्तर  पर  ।  शारीरिक  शिक्षा  प्रत्येक  खेल  दक्षता में  मूल्यांकन  के  लिए  मागेदर्शी  रूप-रेखाम्ों a

 का  पाठ्यचर्या  में  ही  उल्लेख
 कर

 दिया  गया  है  कार्य  श्रनुभवों
 के

 लिए  श्रध्यापक-अनुस्थापन  कार्यक्रम है  है ा  | आयोजित  किए  गए  थे  जिनमें  मूल्यांकन भी
 कार्यक्रम  का  एक
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 ल्कलों  में  कार्य  ्  के  श्रन्तगंत  पढ़ाए  जाने  वाले  विषय

 143.  माधवराव  सिन्धिया  क्या  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ara  इंडिया  हायर  सेकेण्डरी  स्कूल  परीक्षा  के  वर्तमान  पाठ्यक्रम  में  कार्य  अनुभव

 के  श्रन्तगत  20  से  विषयों  को  शामिल  किया  गया  श्नौर

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  | रा  चलाए  जा  रहे  स्कूलों  में  वास्तव  में  इनमें  से  कितने  विषयों

 >  प्र को  बढ़ाया  जा  रहा  ्

 समाज  कल्याण  एवं  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  देवी  बरकटको  )

 श्रौर  नई  पद्धति  के  प्रन्तर्गत  9  ake  10  कक्षाओं  में  कार्य  की  एक

 अनिवार्य  विषय  के  रूप  में  व्यवस्था  की  गई  पाठ्यविवरण  में  54  कार्य  अनभवों  की  की  गई

 है  ।  छात्र  की  इनमें  से  किसी  भी  एक  कार्य  wave  को  चुनना  होता  है  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  इनमें

 से  निम्नलिखित  दो  काय  अनभव  पाठ्यक्रम  चने

 (1)  बिजली  के  छोटे-छोटे  यंत्र  गैजेट  ),  उनकी  देखभाल  तथा  श्रौर

 (2)  सिलाई  तथा  कढ़ाई  ।

 उपरोक्त  के  अलावा  केन्द्रीय  विद्यालय के
 छात्र  निम्नलिखित  पूरक  कार्य  श्रनुभव  कार्य-कलापों

 में

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  हैं  :

 (1)  चिकनी  मिट्टी  का  कार्य  st  खिलौने  बनाना

 ?  )  रसायनिक  जिनमें  टेलकम  दाड़ी  बनाने  के  बाद  सौन्दये

 प्रसाधन  डिटर्जेंट  पाउडर  बनाना  इत्यादि  शामिल  हैं

 (3)  पौर  भोजन  प्रबंध  कुछ  स्कूल  श्रपनी  ak  चलाते  हैं

 (4)  जेसे  कि  ट्रांजिस्टर  तैयार  करना-पावर  पूति  इत्यादि  ;

 (5)  ललित  जिसमें  डिजाइन  बातिक  इत्यादि  शांमिल

 (6)  फल  परिक्षण  जेसे  कि  अचार

 (7)  बागवानी

 (8)  वस्त्र  निर्माण  ate  कढ़ाई

 (9)  पटसन  श्र  नारियल  जटा

 (10)  धात  को  कार्य

 (11)  कागज  सम्बन्धी  कार्य  जैसे  कि  फाईल  फाईल  इत्यादि का  निर्माण  प

 (12)  फोटोग्राफी

 (13)  प्लास्टकि  कार्य

 (14)  Wears  ak

 (15)  लकड़ी  का  कायें  इत्यादि ।

 पूरक  काय  ग्रनुभव  कायकलापा  में  बाजार  में  बिक्री  योग्य  वस्तथ्ठों  के  उत्पादन  पर  जोर  दिया
 जाएगा  ।
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 ण

 Rice  Wheat  and  5  uger  fOr  Dar  OF  2  >/  / for  Rihar  for  1076.77

 144.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  quota  of  rice,  wheat  and  sugar  fixed  by  the  Central  Government  for  Bihar  for
 the  financial  year  1976-77;  and

 (b)  the  quantity  supplied  so  far  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh):  (a)  About  5.48  lakh  tonnes  of  wheat  and  2.19  lakh  tonnes  of  sugar  were  allotted  by
 the  Central  Government  to  the  Government  of  Bihar  for  the  Financial  vear  1976-77.  No
 rice  was  allotted  for  this  period.

 (b)  The  offtake  against  the  allocations  was  about  1.63  lakh  tonnes  of  wheat  and  2.15
 lakh  tonnes  of  sugar.

 निरक्षरता दूर  करने  के  लिए  नए  पाठ्यक्रम  का  पता  लगाने  हेतु  समिति  को  नियुक्ति

 145.
 श्री  ato

 के०
 चन्द्रपन

 :
 कया  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह॒  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सरकार  ने  निरक्षरता  दूर  करने  ah  नये  साहित्यकारों  के  लिए  क्षेत्रवार  साहित्य

 निकालने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  करने  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  बताते  द्र $६  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 समाज  कल्याण श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 146.  श्री  Bo

 ait  एस०एस०  सोमानी

 भरी  प्रसाद  :

 मनोरंजन

 Bo  लकप्पा :

 थो  बयालार रवि

 att  रामानन्द  तिवारी

 श्री  एस०श्रार०  दामणो

 श्री  मेहता
 :

 थ्रो  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :

 डा०  बापू  कालदात े:

 शो  फूलचन्द

 श्री  सन्तोषराव गोड़े  :

 कमा  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  इस  झ्राशय  का  संकेत  दिया  है  कि  देश  में  माध्यमिक  शिक्षा  में

 झोर  परिवतन किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  क्या

 क्या  युवा  पीढ़ी  पर  पाठ्य  च्  का  भारी  बोझ  है
 क्या  सभी  राज्य  10--2  की  नई  प्रणाली  लाग  करने  पर  सहमत  हो  .  गये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  श्रौर

 यदि  तो  कौन-कौन  से  राज्य  नई  पद्धति  लागू  करने  पर  सहमत  नहीं  हुये  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  तथा

 राष्ट्रीय  शिक्षा  भ्रनूसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  श्रध्यक्ष  होने  की  हैसियत  से  शिक्षा  मंत्री  स्कूली  शिक्षा
 के  माध्यमिक  स्तर  के  विद्यमान  पाठ्यक्रमों  तथा  पाठय  पस्तकों  के  पनरीक्षण  के  लिए

 गुजरात  विश्वविद्यालय के  श्री  ईश्वरभाई  पटेल  की  TeTata A में  एक  समिति  नियुक्त  की  .  थी

 समिति  को  यह  भी  जांच  करनी  थी  कि  क्या  माध्यमिक  स्तर  पर  स्कूल  के  बच्चों  पर  पाठ्यचर्या  का  भारी

 बोझ  है
 ।  इस  समिति  की

 fee
 एक  सप्ताह  के  meet  प्रस्तुत  हो  जाने  की  संभावना  एक

 रिपोर्ट  में  समिति  श्रध्ययन  के  वर्तमान  पाठ्यक्रमों  से  कुछ  हटा  देने
 को

 सुझाव  दिया  है
 ।

 जो  कुछ  हटाने
 का  सुझाव

 विया  गया
 है

 उसे  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड

 को  जा

 रहा  है

 |  की

 बैठक  नवम्बर  1977  के  श्रन्तिम  सप्ताह  में  हो  रही  तब  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जाएगा

 (7)  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  सकली  शिक्षा  की  नई  पद्धति

 10--2  के  कार्यान्वयन  के  बारें  में  वतंमान  स्थिति  संलग्न  है  ।

 [aatat  में  रखा  देखिये  संख्या  Wa oZTo  1021/77]

 संत्रालय  में  श्रनसुचित  जातियों  श्रौर  श्रनसुचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों का  श्रनुपात

 147.  श्री  डी०  to  गवई

 श्री  कचरूलाल  हेमराज  जेन

 कया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  ५  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय  के  प्रत्येक  विभाग  में  श्रेणी  दो  श्रौर  तीन के  पदों पर  अन्य  कमंचारियों  को

 तुलना  में
 अ्रनुसूचित  जातियों  भ्रौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  श्रौर  उनका

 अलंग-ग्रलग  अनुपात  क्या  है  ;  ग्रोर

 सभी  श्रेणी  के  पदों पर  इन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिये  ग्रारक्षित  कोटे  को  भरने  के

 लिये  क्या  कायेवाही  की  गई  है  alt  उक्त  लक्ष्य  के  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 कृषि  श्रोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  fag)  एक  विवरण  संलग्न

 (@)  श्रनुसुचित  जातियों
 श्रौर  म्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  श्रारक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने के

 लिये  जब  कभी  ate  जहां  कहीं  भी  ग्रावश्यकता  निम्नलिखित  कदम  जारी  wa

 1.  रिक्त  पदों  को  स्थानीय/क्षेत्रीय  रोजगार  कार्यालय  किन्दीय  रोजगार  sratera
 प्रशिक्षण

 निदेशालय  में  भ्रधिसुचित  किया  जाता  है

 2.  रिक्त  पदों  को  विज्ञापन  श्रोर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय/समाचार  पत्नों  के  माध्यम  से  विज्ञापित

 जाता है  ।

 3.  रिक्त  स्थानों  क
 अनुसूचित  जातियों/प्रतुसुचित  जनजातियों  के  संगठनों  के  ध्यान  में  लाया

 जाता है
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 4.  अनुसुचित  जातियों  faqgtra  जनजातियों  के  लिए  झारक्षित  स्थानों को  लगातार तीन  वर्षों  तक

 रखा  जाता  है  ।  ऐसे  स्थानों  को  श्रनुसुचित  जातियों  ate  अनुसुचित  जनजातियों  के  प्रत्याशियों  के  बीच

 अ्रदलाबदली भी  की  जाती  है  ।

 चयन  के  उद्देश्य  से  भ्रनुसुचित  जाति  fara  जनजाति  के  प्रत्याशियों  का  पृथक  से  साक्षात्कार

 रखा  जाता  है  जिससे  कि  निणंय  करने  में  सामान्य  उम्मीदवारों  के  साथ  उनकी  तुलना  नहों

 6.  aqqraa )  जाति/श्रनुंसूचित  जनजाति  कें  उम्मीदवारों  के  मामले  में  सामान्य  ग्रहेंती  स्तरों

 कमी  की  जाती  बशर्ते  कि  वे  पदोन्नति  के  लिए  शअ्रनुपयुक्त  न  पाये  जायें  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ara  जाति  ate  अनुसूचित  जन-जातियों  के  उम्मीदवारों

 के  लिये  आ्ारक्षित॑  fag  वाले  wife  कोटे  की  यथा  सम्भव  हर  साल  पूर्ति  करने  के  लिए

 उल्लिखित  कार्यवाही  के  माध्यमों  से  भरसक  प्रयत्म  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 मंत्रालय  के  मुख्य  विभागों  में  भ्रारक्षित  arent  के  म्रंतगंत  अन  बाले  पदों  पर  कार्यरत
 क  अशित कमंचारियों  के  संबंध  में  पा  क्षत  सुचन हैं  ह  नीचे  दी  गई  है

 विभाग  का  नाम  कमंचारियों  की  aq  कमंचारियों  तुलना  में

 कूल  सख्या  जाति/श्रनुसुचित
 के  कमंचारियों  का  अनुपात

 aq अनुसुचित  जाति  चित

 जनजाति

 कृषि  विभांग
 वर्ग  क  132  7.8  1  65

 वर्ग  ख़
 496  13.6  164.3

 ज
 वर्ग  ग  746  6.1  1  73.6

 ग्राम  विकास  विभाग  वग क
 ©

 41  ह

 वग ख  32  5.4

 बग  गे  119  12,2

 कृषि  ग्रनसंधान  शिक्षा  विभाग  बंग क
 ड

 at ख  10

 वर्ग ग  9

 56 खाद्य  विभाग  बग क  5.  2  27

 वग ख  262  16. 5  130
 c

 i  |  284  141

 at क सिचाई  विभाग  27  26

 वग  ख  78  18.5

 वग ग  125  6.8  124

 टिप्पणी  --  जहां  तक  संगठित
 केन्द्रीय  सचिव  लय  ग्छ्ाप्न

 सचिवालय  झाशुलिपिक
 सैवा/किन्द्रीय  सर्विवालय  rata  का संबंध  कार्मिक  ate  प्रशासन  सुधार

 विभाग
 दवारा

 प्रत्येक  विभाग  के
 द

 लिये  ana  उम्मीदवारों  नामांकन  संघ  लोक  चयन  आयोग  द्वारा  गधी

 परीक्षा  आदि  के  परिणाम  के  झ्राघार  पर  किया  जाता
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 शिक्षा  मंत्रालय  के  विभागों  में  श्रनसुचित  जातियों  श्रौर  श्रनसुचित  जनजातियों  के

 148.  डी०  to  गवई

 श्री  कचरुलाल  हेमराज  जेन  :

 क्या  समाज  कल्याण  घ्रोर  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ॥

 उनके  मंत्रालय  के  विभागों  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  कुल  कमंचारियों  की  तुलना  में  अनुसूचित

 जातियों  ate  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  द्वितीय  ak  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  विभागवार

 पृथक-पृथक  संख्या  कितनी  है  ;

 कुल  विभागों  में  श्रौर  श्रेणी  दो  we  तीन  के  wear  कर्मचारियों  की  तुलना  में  उनका

 पृथक-पृथक  श्रनुपात  कितना  है  ;

 सभी  श्रेणियों  के  पढों  में  उक्त  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिये  श्रारक्षित  कोटे  को  भरने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ote  उक्त  लक्ष्य  कब  TH  प्राप्त  हो  जायेगा  ?

 समाज  कल्याण  sie  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द
 :

 श्रौर
 विवरण ह

 संलग्न है

 इस  मंत्रालय  के  नियंत्रण  श्रधीन  पदों  पर  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जन-जाति  के

 कमंचारियों के  पर्याप्त  प्रतिनिधत्व  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ट्वारा  यथा  निर्धारित  भ्रारक्षण

 रोस्टर  रखे  जाते  ग्रौर  समय-समय  पर  इन  श्रादेशों  के  झनुसार  ही  नियुक्तियां की  जाती  हैं  ।  श्रारक्षित

 कोटा  पूरा  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ।

 पद  की  श्रेणी  ध 2 अनु०्जा /  कालम  2  में  से  कालम  के  दूसरे

 अनु
 ०

 जन  अ०्ज०जा०  के  कमं  कर्मचारियों  तुलना
 जातियों  की  संख्य  में  झनुपात

 सहित
 Ay

 कम  चारियों  अन ०  जा ०  अनु०  झनु०  जा०  ०  ज़०

 की  कुल  जी०  जा०

 संख्या

 1  3  5

 शिक्षा  विभाग
 103  12  1

 109  35  108 )
 श्रेणी  2  (Ho  343  27  12  342

 458 श्रेणी 3  65  152

 संस्कृति  विभाग
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 25  3 (<TH

 (Ho  55

 119  14  118:1
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 समाज  कन्याण  विभाग

 34

 2  94  9

 118  19

 दालों का  उत्पादन

 149.  एस०  सौसानो ं:  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 1976-77  में  देश  में  दालों  का  कितना  उत्पादन  हुमा  नथा  उक्त  वर्षे  में
 उनकी

 कितनी थी  sire

 चालू  वर्ष  में  दालों  का  कितना  उत्पादन  होने  का  श्रनुमान  है  तथा  इनकी
 मांग  कितनी

 है
 |

 कृषि
 st  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  भानु  प्रताप

 :  att  वष

 1976-77  के  दौरान  दलहनों  का  अखिल  भारतीय  उत्पादन  112  ,1  लाख  मीटरी  टन  हुमा  था

 वर्ष  1977-78
 के  उत्पादन  श्रनुमान  राज्य  सरकारों  से  अभी  देय  नहीं  ge  हैं

 ।
 दलहनों  की  माँग  श्र

 प्रतिस्थानी  विशेषकर  साग-सब्जियों  श्रौर  दूध  alt  दू  से  बनी
 mst  ate  की  उपलब्धि  श्र  are  के  स्तरों  ate  वितरण  तथा  जनसंख्या  में  वृद्धि  जेसे  ५ ग्रनक

 घटकों  र से
 प्रभावित  होती  है

 ।
 इसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  देश  में  दलहनों  की  प्रभावी  मांस  से  सबंधित  ठीक-ठीक

 अनुमान लगाना  कठिन  है  ।  राष्टीय  पोषण  संस्थान  ने  श्रनुमान  लगाया  है  fe  सन्तुलित  झाहार
 में  प्रतिदिन  श्रौसतन  64.1  ग्राम  दालों  की  जरूरत  होती  है  ।  इसके  अधार  1976-77

 1977-78  के  लिए  166  तथा  168  लाख  मीटरी  टन  दलहनों  की  जरूरत  होगी  ।

 बयस्क  श्रौर  प्रारम्भिक शिक्षा  पर  बल

 150  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृषा  करेंगे  कि

 क्या
 उन्होंन  12  भ्रक्तूबर  1977  को  श्रीनगर  में  काश्मीर  विश्वविद्यालय  के  दीक्षान्त

 समारोह  में  यह  संकेत  दिया  था  कि  सरकार  का  बिचार  वयस्क  ate  प्रारम्भिक  शिक्षा  पर  ofanifan
 वल  देकर  गांधी  द्वारा  दिये  गथे  सुझाव  के  श्रनुसार  शिक्षा  की  प्राथमिकताओं  में  परिवर्तन  करने
 का

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिवर्तनों  का  मुख्य  प्रारूप  क्या है  शर  उनकी  क्रियान्विति कब  की
 जायगा

 क्या  सरकार  ने
 एक

 अथवा  afar  शेक्षिक  क्षेत्रों  में  समयबद्ध  कार्यत्रम  के नः  बारे  में

 लिया  ait इस  में  कया  प्रयास  किये
 गये  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  वित्तीय  उपबन्धों  सहित  ठोस  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्रो  प्रताप  चन्द  '  हां  ।

 (@)  सरकार  पहले  ही  घोषित  कर  चुकी  है  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा के  साधारणीकरण  wiz  प्रौढ़

 शिक्षा  के  विस्तार  पर  बल  देते  हुए  साक्षरता  के  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी  जाएगी  ।
 सरकार  ने  यह  दृष्टिकोण  भी  स्वीकार  कर  लिया  हैं  कि  प्रामीण  विकास  के  लिएं  शिक्षा  का  प्रयोग  एक
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 साधन के  रूप  में  किया  जाना  चाहिए  ।  शिक्षा  की  नई  पद्धति  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा है  ताकि

 विभिन्न  स्तरों  पर  शैक्षिक  विषय-वस्तु  को  कम  किया  जा  सके  at  इसे  इस  प्रकार  संशोधित  किया  जा
 सके  कि  यह  सामाजिक-ग्राथिक  परिवर्तन  हेतु  एक  साधन  के  रूप  में  काम  at  सके  ।  उद्देश्य  होगा कि
 शिक्षा  को  जनता  की  झ्रावश्यकताओ्ों  के  अ्रनरूप  बनाया  जाए  सरकार  ने  इस  संबंध  में  शिक्षा  के  राष्ट्रीय

 नीति  संकल्प  का  पनरीक्षण  भी  श्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 ate  राज्यों  शर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  शिक्षा  मंत्रियों  के  श्रगस्त  में  हुए  एक  सम्मेलन

 में  इन  मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  ate  यह  सिफारिश  की  गई  कि  सावंत्रिक  प्राथमिक  शिक्षा

 के  लक्ष्य  को  छठी  योजना  के  wea  तक  ger  करने  के  लिए  हर  कोशिश  कीਂ  जानी  उन्होंने  यह  भी

 सिफारिश  की  कि  शझ्रागामी  दशक  में  15--35  झायु  ः  के  लगभग  10  करोड़  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचाने

 के  लिए  एक  बड़ा  किया  जाना  चाहिए  ।  बाद  में  प्रौढ़  शिक्षा  बोर्ड  ने  सिफारिश  की  है
 कि

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  का  विस्तार  15--35  झ्राय  वर्ग  के  10  करोड़  व्यक्तियों  तक  पांच  वर्षों के  अन्दर

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  तथापि  ये  प्रयत्न  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  रूप  में  स्पष्ट  किए  जाने  चाहिएं  six

 उनकी  वित्तीय  श्रावण्यकताएं  भी  दर्शाई  जानी  चाहिए  ।

 शिक्षा  मंत्री  ने  योजना  आयोग  के  प्राधिकारियों  के  साथ  चर्चा  की है  शर  प्राथमिक  शिक्षा  के

 ara faa oT  दौर  प्रौढ़  शिक्षा  के  विस्तार  के  कार्यान्वयन  हेतु  लक्ष्यों  ौर  वित्तीय  MaqsaHaral  को निर्धारित

 करने  के  लिए
 करायें

 दलों
 का

 गठन  किया  गया  है  ।
 ये  कार्य  दल  समस्याश्रों  की  जांच

 कर
 रहे

 आशा  की  जाती है  कि  नई  योजना  तयार  करते  समय  ठोस  प्रस्ताव  सामने  द्  जायेंगे

 दिल्‍ली  fasta  प्राधिकरण  को  पुनर्वास  बस्तियों  में  सचविधात्रों  का  अभाव

 151.  श्री  पी०  कण  कोडियन  :  निर्माण श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  wi  ध्यान  बिजली  शरर  जल  तथा  मल  निकासी  जेसी  उचित  सुविधाओं  के

 झभाव  के  कारण  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  पुनर्वास  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  दयनीय

 जीवन  निर्वाह  स्थिति  की  ओर  दिलांया  गया  + Q)

 यदि  at,  तो  क्या  उक्त  बस्तियों  में  अत्यावश्यक  सुविधाशं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक

 समयबद्ध  कार्यक्रम  तयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ौर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर बरत  )  तथा

 झुग्गी  झौंपड़ी  उन्मूलन  योजना  के  अनसार  सावंजनिक  पीने  के  पानी  के  सामदायिक  शौचालय

 तथा  सड़क  की  बिजली  झादि  जेसी  नागरिक  सुख  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  पानी  व  बिजली

 के  पूथक्‌-पूृथक्‌  कनेक्शन  देने  तथा  मल-जल  निकासी  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं

 लेकिन  उन  पर  wat  तक  कोई  निणंय  नहीं  किया  गया  है  ।

 कनाट  नई  ए ह लौ  में  वातानकलित  कम्पलक्सਂ

 152.  पी०
 के०  कोडियन  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि

 क्या  कनाट  नई  दिल्‍ली  में  कम्पलैक्सਂ  का  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  गया  है

 यदि  तो  उक्त
 कम्पलैक्स  के  निर्माण  पर  कुल  कितनी

 लागत  प्रां  का  श्रनुमान था

 पर  कल  कितनी और  वास्तव  में  इसके  निर्माण  प्  लागत
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 14  1977  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इसका  उद्घाटन  कब

 निर्माण  site  तथा  पुरति  site  पुनर्वास  मंत्रो  (att  weet )  नहीं  ।

 निर्माण  काय  की  भ्रनुमानित  लागत  ,58,40,370 रुपये  है  ।  क्योंकि  निर्माण  कायें

 ait  भी  चल  रहा  है  इसलिये  परियोजना  के  पूरा  होने  तथा  लेखों  को  afar  रूप  दिये  जाने  पर  ही

 वास्तविक  लागत  का  पता  चल  सकता

 ग्रौर  उसके यह  सम्पूर्ण  काये  1978  के  प्रन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना है
 बाद  इसका  उद्घाटन  किया  जा  सकता है

 बड़ी  तथा  सध्यम  दर्जे  को  सिचाई  परियोजनाश्रों  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  का  प्रस्ताव

 153.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  1977-78  की  wate  के  लिये  बड़ी  तथा  मध्यम दर्ज  की  सिचाई

 योजनाओं  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  मंजरी  दी  गई  उक्त  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  श्रौर

 उक्त  परियोजनाओं  के  लिये  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  श्राबंटित  की  गई  श्रौर  इनकी

 कब-कब  हुई
 झर

 उनके  लिये  विश्व  बैक  ने
 कितनी  धनराशि की  मंजूरी  दी  !

 ate  उड़ीसा  सरकार  से  वर्ष  1977-78  के  दौरान  अभी  तक  एक  बृहत  परियोजना

 नामश  महानदी  wey  सकीम  तथा  एक  मध्यम  परियोजना  नामशः  बडानाला  परियोजना  को  FORE  asta

 जल  म्रायोग  में  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 महानदी  बराज  स्कीम  1977  में  प्राप्त  हुई  थी  तथा  इस  समय  झ्रायोग  में  इसको  जांच

 की  जा  रही  है  ।  बड़ानाला  परियोजना  पर  श्रायोग  की  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  भेजी
 जा

 चुकी  हैं

 जिनके  उत्तरों  प्रतीक्षा

 बांडापिपली  नामक  एक  मध्यम  स्कीम  की  योजना  को  भ्रायोग  द्वारा  1977  में  स्वीकृति दी  गई  थी  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  चालू  वर्ष  के  लिये  बड़ानाला  परियोजना  के  fed

 केवल  50.0  लाख  रुपये  की  बजट  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 लेकिन  बड़ानाला  ग्रौर  महानदी  बराज  परियोजनाओं के  कार्यों  को  हाथ  में  लेना  संभव  होगा
 जब  य

 परियोजनायें  तकनीकी  रूप  से  तथा  आर्थिक  दष्टि  से  mae  पाई  जाएंगी  श्रौर  राज्य  सरकार

 हारा  art  विकास  योजनाओं  में  शामिल  कर  ली  जाएंगी  ।

 विश्व  बैंक  अभी  हाल  में  उड़ीसा  में  मध्यम  सिचाई  परियोजनाश्रों  के  लिये  52.  3  मिलियन  डालर
 की

 ऋण-सहायता  देने  के  लिये  सहमत  गया
 बैक

 ने  कार्यक्रम  के  Ly  किसी  विशिष्ट  मध्यम

 सिचाई  परियोजना को  नहीं  चुना

 ताप्तों  नदी  पर  सिचाई  परियोजनाएं

 154.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  क्या  कृषि  ate  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ताप्ती  नदी  पर  नौथा  शर  खेरिच  परियोजनाएं  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदनों में  शामिल

 यदि  at,  तो  इन  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  क्या  है  तथा  जिला  पूर्वी  निमाड़

 भूमि  की  सिंचाई  करने  का  विचार
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 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भान  प्रताप  fag):  श्रौर  झपर  ताप्ती
 परियोजना  चरण-दो  ताप्ती  नदीं  पर  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  एक  श्रन्तराज्यीय  परियोजना  है  श्रौर

 महाराष्ट्र सरकार  से  प्राप्त  परियोजना  रिपोर्ट  में  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  नौथा श्र  खरिया  में  बांधों

 के  निर्माण  की  व्यवस्था  है  ।  श्रपर  ताप्ती  परियोजना  चरण-दों  पर  कुल  लगभग  88  करोड़  रुपये  क्री  लागत

 श्राने  का  अनुमान  है  इससे  मध्य  प्रदेश  के  0.  | ज  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  लाभ  इस  स्कीम

 के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अलग  रिपोटे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 उपग्रह  शेक्षणिक  टेलोविजन  परोक्षण  द्वारा  टेलोविजन  पर  प्रसारित  सेवारत  श्रध्यापक

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लाभ  का  सर्वेक्षण

 155.  श्रो  परमानन्द  गोविन्दजीवाला :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उपग्रह  शैक्षणिक  टेलीविजन  षरीक्षण  द्वारा  1975  और  1976  के  दौरान

 टेलीविजन  पर  प्रसारित  सेवारत  अध्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लाभ  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  शौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  श्रनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई

 समाज  कल्याण  श्रौर  e  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  :
 are  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  शै०  एवं  प्रशि०  उपग्रह  शैक्षणिक

 विजन  परीक्षण  के  दौरान  प्रशिक्षित  अ्रध्यापकों  के  साथ  राज्यों  के  शिक्षा  विभागों  के  माध्यम  सम्पकं

 बनाये  हुए  प्रशिक्षण  के  दौरान  विज्ञान  के  जिन  ध्रिषयों  से  संबंधित  शैक्षणिक  श्रध्ययन  सामग्री

 पहले  नहीं  दी  जा  केन्द्र  द्वारा  वह  भी  तैयार  कर  ली  गई  हैं  शौर  उपग्रह  शैक्षणिक  टेलीविजन  प्रशिक्षण

 वाले  राज्यों  को  छापने  तथा  श्रध्यापकों  में  वितरित  करने  के  लिये  भेज  दी  गई  उपग्रह  शैक्षणिक

 विजन  परीक्षण  के  दौरान  बहुमुखी  संचार  साधन  पैकेज  जिसका  एक  भाग  का  प्रयोग

 करते  हुए  थोड़े  ही  समय  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  विज्ञान  के  प्राथमिक  श्रध्यापकों के  प्रशिक्षण की
 सफलता

 से  प्रोत्साहित  होकर  पैकेज  का  विस्तार  करने  के  साथ-साथ  गैर-साईट  क्षेत्रों  में  इन  निवेशों  को  उपलब्ध

 कराने  का  कार्य  भी  राष्ट्रीय  शैक्षिक  waar  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  श्रारम्भ  किया  गया  at

 क्षेत्रों  जिनमें कुछ  श्रादिम  जाति  के  क्षेत्र  भी  शामिल  ०  प्रदर्शन  प्रशिक्षण  प्रायोजित

 किये  गये  अपने  श्रध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देने  हैतु  जिन  राज्यों  ने  पैकेज  कार्यक्रम को  श्रपना

 लिया  है  श्रथवा  अपनाने  के  लिये  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  उन्हें  आवश्यक  मार्गदशेन  ate  सुविज्ञता
 a  | उपलब्ध  की  जा  रही  ट्

 हरसूद  में  खुदाई

 156.
 श्रो  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  निमाड़  जिले  के  तहसील  हरसूद  में  कोई
 खुदाई  पुरातत्वीय  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन दिया  गया  और

 क्या  उक्त  तहसील  में  gate  पुरातत्वीय  agai  के  नष्ट  होने  का  भय
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 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र
 :  1957-61 के

 मध्य

 जिला  पूर्वी  निमाड़  की  हरसूद  तहसील में  212  गांवों  का  पुरातत्वीय-्रन्वेषण  किया  गया

 खलवा  श्रौर  पुंघटवल  में  इस  श्रन्वेषण  से  पाषाण  युगीन  स्थलों  ग्रौर  मध्यकालीन

 मन्दिरों  के  स्थलों  का  पता  चला  है

 नहीं ।

 Abolitions  of  Public  Schools

 157.  Shri  Ugrasen  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  he  has  received  the  resolution  adopted  by  the  National  Committee  of  the
 Janata  Party  about  introducing  a  uniform  system  of  education  at  primary  level  by  doing  away
 with  the  public  schools  in  the  country  ;  and

 (b)  the  action  taken  so  far  by  Government  on  its  resolution  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Smt.
 Renuka  Devi  Barakataki)  :  (a)  Yes,  Sir.  Resolution  of  the  Working  Committee  (not
 National  Committee)  of  the  Janata  Party  regarding  abolition  of  public  schools  has  been
 received.

 (b)  The  matter  was  examined  with  a  view  to  ascertaining  the  legal  position  as  to  whether
 the  Central  Government  or  for  that  matter  the  State  Government  in  whose  territorial  juris-
 diction  the  various  public  schools  are  located,  are  legally  competent  to  take  any  steps  to
 abolish  any  or  all  of  the  public  schools.  The  legal  opinion  tendered  is  as  follows

 (i)  Public  Schools  run  by  minorities

 By  virtue  of  Article  30  of  the  Constitution  the  minorities  whether  based  on  religion  or
 language  shall  have  the  right  to  establish  and  administer  educational  institutions
 of  their  choice.  Therefore,  if  steps  are  taken  to  abolish  the  public  schools  comp-
 Jetely  then  Article  30  (1)  of  the  Constitution  will  be  violated.

 (ii)  Public  Schools  run  on  commercial  lines

 The  Constitution  ensures  freedom  of  occupation,  trade  or  busineess  and  if  we  abolish
 the  public  schools  then  such  a  right  may  be  violated.

 (iil)  The  public  schools  are  not  a  creation  of  any  Statute  or  recognition  granted  by  the
 Government.  Even  if  the  Conference  is  dissolved  and  the  schools  are  not  called
 public  schools,  still  the  schools  may  run  on  the  lines  adopted  by  them.

 In  the  light  of  the  legal  position  Government  may  not  be  competent  to  initiate  any
 action  to  abolish  the  so-called  public  schools.  It  may  be  added  that  public  schools  are  gene-
 rally  meant  to  be  those  schools  which  are  members  of  the  Indian  Public  Schools’  Conference.
 This  Conference  is  voluntary  association  of  member  schools  and  a  society  registered  under
 the  Societies  Registration  Act.  There  are  at  present  50  schools  throughout  the  country
 which  are  members  of  this  Conference.

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  जल  संसाधन  टैक्नोलोजी  )  विधय

 158.  श्री  उग्रसेन :  क्या  समाज  कल्याण  ste  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  उत्तर  प्रदेश  में  date  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  के  विषयों  में  जल  संस्राधन  को  एक  विषय  के  रूप

 में  शामिल  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द  :  अलीगढ़  मुस्लिम

 विद्यालय एवं  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  सूचना  के  शभ्रनुसार  प्रौद्योगिकीਂ  को  यथावत

 cera  के  विषयों  में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  यद्यपि  इन  विश्वविद्यालयों  के  कुछ
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 पाठ्यक्रमों  में  उस  विषय  के  कुछ  विशिष्ट  पहलू  जैसी  जल-संसाधन  जल  fom  सिल

 कोटि  स्थलीय  जल  की  उत्पत्ति  एवं  स्रोत  तथा  घरेलू  ae  श्रौद्योगिक  गन्दे  जल

 का  निरूपण  एवं  निपटान  इत्यादि  शामिल  किये  गये

 मिल  गेट  पर  का  मुल्य

 159.  श्रो  उप्रसेन  :  क्या  कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1977-78  मौसम  के  लिये  मिल-गेट  तथा  पोल  केन्द्रों पर  गन्ने  का  मूल्य  कब  तक  निर्धारित

 कर  दिया  श्रौर

 इस  वर्ष  समूचे  देश  में  गन्न  का  कितना  उत्पादन

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप
 :  मंत्रिमण्डल ने

 27-10-1977  को  हुई  बठक  में  यह  निर्णय  किया  है  कि  वर्ष  1977-78  मौसम के  लिये  श्रनुकूलतम

 श्रवधि  waar  समस्त  मौसम  के  दौरान  8.  5  प्रतिशत  की  मूल  न्यूनतम  जो  भी  झधिक के  लिये

 गन्ने  का  सांविधिक न्यूनतम  मूल्य  8.  50  रु०  प्रति  क्विटल  होना  चाहिये शर  शीघ्र  ही  एक  श्रधिसूचना

 जारी  की  जायेगी  जिसके  TTA  प्रत्येक  फैक्टरी  के  लिये  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  जायेंगे ।

 वर्ष  के  इस  समय  गन्ने  के  उत्पादन  के  aaa  केवल  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  उपलब्ध  हैं

 जोकि
 गन  के  अन्तर्गत  वर्ष  1977-78  के  लिये  प्रथम  अनुमान  2775, 5  हजार  हैक्टर  1976-77

 के  लिये  तदनुरूपी  ्य  2716.1  हजार  हैक्टर  था  ।

 Sa  का  हावेस्टर  एस  के  थी

 160.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  कृषि  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  के  हार्वेस्टर  एस  के  एਂ  वर्ष  1974-75  में  बेरोजगार  इंजीनियरों

 को  नकद  भुगतान  पर  बेचे  गये
 ै

 यदि  तो  कितने  बच  गये  श्रौर  वे  कितने  मूल्य  के

 कया य॑
 ~

 वर्ष  1972  में  किये  गये  थे  झर  गैस-सरकारी  मालिकों  ने

 1974  तक  खरीदने  से  इन्कार  कर  दिया

 क्या  सरकार  को  उनके  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  प्रतिकूल  सूचना  मिली  है  शर  वे  खराब

 पाये  गये  हैं  तथा  उनमें  से  अधिकांश  बेकार  पड़े  और

 क्या  सरकार  का  उन  कम्बाइनों  के  क्रेताओं  को  हुई  भारी  क्षति  की  करने  का  विचार

 जो  इस  समय  बेकार  पड़े  हुए

 कृषि  ai  सिकाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 :  श्र  जी

 विसਂ  केन्द्रों  का  संचालन  करने  वाले  उद्यमियों को  1,  48,  250.0  रुपये  प्रति  Bish)
 SAS

 की  दर
 से  नकद  भुगतान  करने  पर  24  रूस  के  एस  के  ए  बच  गये

 (7)  भारत  में  ये  वास्तव  में  1974  में  प्राप्त  हुए  न  कि  1972  में  ।  अतः

 1972--74  से  किन्हीं  गैर-सरकारी  मालिकों  द्वारा  उन्हें  खरीदने  से  इन्कार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  होता

 मंत्रालय  में  कुछ  अभिवेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  इस  मशीन  की  कुछ  खराबियों
 प्रौर

 उसको

 चलाने  में  श्राने  बाली  समस्याश्रों  की  शिकायत  की  गईं  मंत्रालय  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नद्दीं  है  कि

 उनमें  से  श्रधिकांश  मशीनें  बेकार  पड़ी प  ञ
 vl  ह
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 14  1977

 मंत्रालय को  पता  नहीं  है  कि  इन  मशीनों  के  कारण  उद्यमियों  को  किसी  प्रकार  की  हानि  हुई

 यदि  कोई  ऐसी  हानि  हुई  है  तो  भी  सरकार  द्वारा  उन्हें  मुझावजा  देने  का  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 facet  में  मद्य  निषेध  लागू  करना

 161.  श्री  हितेन्द्र  देसाई  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  में  पूर्ण  मद्य  निषेध  कब  लागू  होने  की  संभावना

 (a)  कया  इसे  विभिन्न  चरणों  में  लागू  किया  झौर

 यदि  तो

 समाज  कल्याण  site  संस्कृति  dat  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :  प्रौर  मद्य

 निषेध  को  लागू  करने  का  विचार  है  ताकि  1980  से  यह  लागू  हो

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  घोषित  की  गई  मद्य  निषेध  सम्बन्धी  नीति  संलग्न

 में  रखा  गया  देखियें  संख्या  एल०  eto  1022/77]

 खाद्यान्नों का  उत्पादन

 162.  श्री  ato  एन०  विश्वानाथन :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 1976-77  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  भझ्रन्तिम  झांकड़े  क्या  थे  ate  जिन  क्षेत्रों  में  सुधार

 हुआ  है  वहां  उत्पादन  श्रघिक  होने  के  कारण  क्या

 1977-78  में  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  झ्र

 गत  सात  महीनों  के  दौरान  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  ठोस  उपाय  किये  गय

 ताकि  ata  उत्पादन  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण  सफलता  प्राप्त  की  जा

 कृषि ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag):  1976-77 के  दौरान

 खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  1115.7  लाख  मीटरी  टन  हम्ना  1975-76 की  तूलना  में  1976-77

 के
 दौरान  खाद्यान्नों के  उत्पादन  में  पंजाब  झर  में  वृद्धि  हुई  महाराष्ट्र  में  ज्वार

 और
 बाजरे  के  उत्पादन  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  मुख्यतः  इन  फसलों  के  प्रति  a ately  उपज  में  वृद्धि

 के  कारण  हुई  पंजाब  ate  हरियाणा  ने  चावल  ste  गेहूं  के  उत्पादन  में  जिस  वृद्धि  की  सूचना  दी है

 वह  क्षेत्र  में  वृद्धि  होने  ate  कुछ  प्रति  हैक्टर  अधिक  पैदावार  के  कारण  हुई

 (a)  1977-78  के  उत्पादन  अनुमान  अभी  राज्यों  से  देय  नहीं  हुए

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिये  जो  ठोस  कदम  उठाये  गये  उनमें  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  श्रधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तर्गत  at  वाली  क्षेत्र  में  वृद्धि

 (2)  सिंचाई  मिट्टी  के  प्रकारों  आदि  की  स्थितियों  के  भ्रन्तगंत  विभिन्न  फसलों  के  लिये

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  चयन  ate  विस्तार

 (3)  gaat  के  प्रयोग  में  वृद्धि  करने  झर  साथ  ही  प्रयोग  की  उपयुक्त  पद्धतियों  के  माध्यम  से

 उसके  प्रभाव  में  सुधार  लाने  के  लिये  चुनिन्दा  जिलों  में  विशेष  उर्वरक  अभियान

 प्रहर  आदि  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  फास्फेट  पूरक  watt  के  प्रयोग  के (4)
 faa  विशेष  अभियान
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 वविद्यालयों  द्वारा  विकसित  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  में  कृषकों (5)  बिस्तार  कर्मचारियों  ar  कृषि  fag

 को  प्रशिक्षण

 (6)  विद्युत  और  सिचाई  जल  की  निरन्तर  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न

 (7)  कृषकों  को  उत्पादन  ऋण  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करना

 (8)  भअधिप्राप्ति मूल्य  में  वृद्धि  करना  तथा  यूरिया  की  कीमत  में  कमी  करना

 Ban  Sagar  Dam

 +163.  Shri  Sukhendra  Singh  :

 Shri  Y.P.  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  accorded  their  approval  for  starting  work  again  on  the
 Ban  Sagar  Dam  over  the  Sone  river  in  Madhya  Pradesh,  the  Construction  work  on  which  had

 commz:nced  but  had  to  be  abandoned  for  certain  reasons

 (b)  if  so,  the  expenditure  estimated  on  this  project  and  how  this  expenditure  will  be
 shared  by  other  States;

 (c)  the  area  of  land  to  be  irrigated  in  Madhya  Pradesh  on  its  completion  and  quantity
 of  water  to  be  provided  to  Bihar  and  Uttar  Pradesh;  and

 (d)  the  time  by  which  this  project  is  likely  to  be  completed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  The  Bansagar  Control  Board,  at  its  first  meeting  held  on  17th  September,  1977
 under  the  Chairmanship  of  the  Union  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation,  resolved  that
 the  construction  of  the  Bansagar  Dam  should  be  started  without  further  delay.

 The  Board  also  asked  the  State  Governments  of  Bihar  and  Uttar  Pradesh  to  submit  their
 reports  for  the  utilisation  of  their  share  of  Bansagar  water  so  that  the  Bansagar  Project  could
 be  processed  for  clearance  by  the  Planning  Commission.

 (b)  The  Bansagar  Project  submitted  by  Madhya  Pradesh  Government  is  estimated
 to  cost  Rs.  172.44  crores  which  excludes  the  cost  of  irrigation  systems  in  Bihar  and  Uttar
 Pradesh.  The  cost  of  the  Bansagar  dam  is  about  Rs.  56  crores  which  will  be  shared  by
 Madhya  Pradesh,  Bihar  and  Uttar  Pradesh  in  the  ratio  of  2:1:1.

 (c)  The  Bansagar  Project  envisages  annual  irrigation  of  2.49  lakh  hectares  in  Madhya
 Pradesh.  The  States  of  Bihar  and  Uttar  Pradesh  will  each  get  one  million  acre  feet  of  stored
 water.

 WOrKS.
 (d).  The  Project  is  likely  to  be  completed  in  abut  8-9  years  after  the  commencement  of

 राष्ट्रीय  सेवा  स्वयं  सेवक  योजना

 164  श्री  Fo  े  क  दि

 करेंगेकि :

 ay क्या  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  विस्तार  के  रूप  में  इस  सेवा  स्वयं  सेवा  योजनाਂ

 प्रारम्भ की  गई

 यदि  at,  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  कया  fake  इस  योजना  के  लिये  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई  श्र

 यह  योजना  किन-किन  राज्यों  में  लागू  की  गई

 समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :
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 झौर  1977-78  से  शुरू  की  गई  राष्ट्रीय  सेवा  स्वयं  सेवक  योजना  का  उद्देश्य  है  उन

 युवकों  जिन्होंने  art  प्रथम  डिग्री  ga  कर  ली  अ्रवसर  प्रदान  ताकि  वे  पूर्णकालिक

 विशिष्ट  अवधि  के  लिये  राष्ट्र  निर्माण  के  कार्यकलापों  में  स्वेच्छिक  mare  पर  भाग  ले  शुरू

 राष्ट्रीय  सेवा  स्वयं  सेवक  कम  से  कम  एक  वर्ष  की  श्रवधि  के  लिये  नेहरू  युवक  केन्द्रों  ak  स्वेच्छिक
 एजेन्सियों  के  जरिये  प्रौढ़  शिक्षा  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्येक्रमों  के  प्रवर्धन  का  कार्य

 सेवकों  को  इस  क्षेत्र  में  कार्य  शुरू  करने  से  पहले  उपयुक्त  रूप  से  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  प्रत्येक  स्वयंसेवक

 को  यात्रा और  अ्राकस्मिक  खर्चे के  साथ  प्रतिमास  175  रु०  का  बजीफा  दिया  जायेगा  |  1977-78

 वर्ष  के  लिये  इस  योजना  हेतु  लाख  रु०  की  बजट  व्यवस्था  की  गई  यह  योजना  सभी  राज्यों  में

 लागू  कर  दी  गई

 दी  A oor  ०  लायब्रेरी

 165.  के०  wag  :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 पांचवी  योजनावधि  के  दौरान  टी०एम०एस०एस०एम०  तंजाब्र की  वित्तीय

 ताशों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  गठित  समिति  द्वार  की  गई  सिफारिशें  क्या  झर

 उन  सिफारिशों  के  क्रिपान्वित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 =?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  तथा  टी०एम०

 एस०एस०एम०  तंजाबूर  की  वित्तीय  AaTTHAAT  का  निर्धारण  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 द्वारा  गठित  विजिटिंग  समिति  ने  प्रभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  को  श्रंतिम  रूप  नहीं  दिया  इस  रिपोर्टे  के

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  सरकार  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करेंगी ।

 166.  श्री  के०  रामर्माति  क्या  कृष्ष  झर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  श्री  एम०एल०  दांतवाला  की  श्रध्यक्षता  में  afer  मागंदर्शी  गहन  ग्रामीण  रोजगार

 योजना  संबंधी  पुर्विलोकन  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मार्गदर्शी  गहन  ग्रामीण  रोजगार  परियोजना  के  प्रतिवेदन  को

 क्रियान्वित  करने  का  निर्णय  किया  है  abe  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप  :

 रिपोर्ट  की  जांच  की  ज  रही  है  मौर  इस  उद्देश्य  के  लिए  कृषि  atk  सिचाई  मंत्रालय  के

 ग्राम  विकास  विभाग  में  एक  afaare  प्राप्त  समिति  गठित  की  गई

 खाद्यान्नों के  मूल्यों  में  वद्धि

 167.  के०  लकप्या  क्या  कृषि ate  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  1979  के  मध्य  तक  के  लिए  पर्याप्त  खाद्यान्न  भण्डार

 यदि  at,  तो  क्यां  झ्रागामी  दो  वर्षों  में  खाद्यान्न  ara  करने  की  कोई  नहीं

 ्

 क्या  गत  चार  महीनों  से  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होनी  areca  हो  गई  ak
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 यदि  तो  खाद्यान्न  के  पर्याप्त  भण्डार  को  देखते  हुए  मलय  वृद्धि के  कया  कारण हें  तथा

 इनमें  कमी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  atc  जी

 सरकारी  एजेंसियों  के  पास  पहली  1977 को  खाद्यान्नों  का  कुल  स्टाक  182  लाख  मीटरी

 टन  था  ।  खाद्यान्नों  का  आयात  किए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  जरूरतें  पूरी  करना  संभव

 होगा  ।

 श्र  खाद्यान्नों  के  मुल्यों  में  एक  a  के  रूप  में  पिछले  चार  के  दौरान  लगभग

 2.4  प्रतिशत  की  तेजी  ant  तथापि  यह  वृद्धि  मुख्यतया  दालों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होने  के

 कारण  हुई  है  ।  के  मूल्यों  में  गिरावट  देखी  गई  है  लेकिन  गेहूं  के  भावों  में  मामूली  मजबूती  श्रायी

 है  जो  कि  मौसमी  स्वरूप  की  दालों  के  दामों  में  बढ़ौतरी  का  मुख्य  कारण  उत्पादन  में  गिरावट  श्राना

 eat  दालों  के  अधीन  फसल  का  क्षेत्रफल  बढ़ाने  के  लिए  '  पग  उठाए  जा  रहे  दि  चने  की  अधिक  खेती

 करने  के  लिए  प्रोत्साहन देने  की  दृष्टि से  चने  का  समर्थन  मलय  95  रुपयें  प्रति  क्विंटल  से  बढ़ाकर  1975-

 79  कें  विपणन  मौसम  से  125  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिया  गया

 बाढ़  ale  सिचाई  सम्बन्धी

 168.  श्री  Fo

 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता

 क्या  कृषि
 ate

 सिचाई
 मंत्री  यह  बताने  कीਂ

 क़्पा
 करेंगे  fe  :

 क्या  यह  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  बाढ़  ak  सिंचाई  सम्बन्धी

 हो  बनाए

 यदि  तो  इनके  सदस्यों के  नाम  क्या  है ं;'

 इन  के  क्या  मुख्य  उद्देश्य  ak

 क्या  ये  ग्र्प  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेंगे  तथां  इन  पर  कितनी  राशि  खर्च
 होगी ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप fag)  हां  ।

 a  ak  दोनों  दलों  के  गठन  शआर  उनके  विचारा  विषयों  की  जानकारी  संलग्न  विवरण
 में  दा  गई  है  ।

 योजना  शभ्रायोग  द्वारा  विचार  किए  जाने  के  लिए  दोनों  दलों  के  लिए  जरूरी  है  कि  वे
 att  रिपोर्ट  10  1977  तक  और  अन्तिम  10  1978  तक  प्रस्तुत
 करें  बाढ़  नियंत्रण  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल के  संबंध  में  राज्यों  ake  aT  संगठनों  के

 प्रतिनिधियों  के  यात्ना
 भत्ते/दिनिक  भत्ते  पर  होने  वाला  व्यय  सम्बन्धित  राज्यों  ak  संगठनों  ढ्वारा  उठाया  जायेगा  ।

 1
 सिंचाई  सम्बन्धी  कार्यकारी

 (1)  गठन

 सिचाई  विभाग
 अध्यक्ष

 ग्रध्यक्ष  केन्द्रीय  जल  अ्रायोग
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 3.  संयुक्त  गह  मंत्रालय  सदस्य

 क्षेत्रों  के विकास  से  संबंघित )

 4.  संयुक्त  सचिव  (  गंगा  बेसिन  )  ,  सिचाई  विभाग  सदस्य

 संयुक्त  सचिव  ( fareeq)  सिंचाई  विभाग

 0  वित्तीय  सिचाई  विभाग

 सदस्य  ,  केन्द्रीय  जल

 सदस्य  अनुसंधान  )  ,  केन्द्रीय  जल AAT

 9.  संयुक्त  सचिव  ,  कृषि  विभाग

 सदस्य  )  ,  संयुक्त  नदी  सिचाई  fart  सदस्य

 11.  योजना  श्रायोग  का  एक  प्रतिनिधि

 12:  मुख्य  इंजीनियर  एक  )  केन्द्रीय  जल  श्रायोग

 13.  मुख्य  इंजीनियर  दो  केन्द्रीय जल  गायोग

 14,  मुख्य  इंजीनियर  अध्ययन )  ,  केन्द्रीय  जल  अ्रायोग

 15  श्रायोजन )  ,  केन्द्रीय  जल  प्रायोग  संयोजक

 (2)  विचाराथ  विषय

 (1)  विभिन्न  कठिनाइयों  को  हुए  पांचवीं  योजना  के  भौतिक  त्रौर  वित्तीय  लक्ष्यों

 के  सम्बन्ध  में  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  |  राज्यवार  समीक्षा  की  जाए

 (2)  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  पांच  ae  की  अवधि  के  लिए  भौतिक  लक्ष्यों  शौर  वित्तीय  निवेश

 बताते  ग्रौर  ग्रतिरिक्त  सिचाई  शक्यता  का  सजन  करने  के  लिए  पांच  वर्षीय  मध्यावधिक

 योजना  को  तैयार  करना  |  प्राथमिकताओं  शर  संभाव्यताश्रों  के  दीघंकालीन

 परिप्रेक्ष्य  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए ।

 (3)  जहां  तक  ava  निर्माण  at  प्रचालन  की  भ्रवस्थाओओं  के  दौरान  विभिन्न  श्रेणियों  के

 कर्मचारियों के  लिए  श्रतिरिक्त  रोजगार  का  अन्दाजा  लगाना

 (4)  1978-79  से  aren  होने  वाली  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वर्तमान  सिचाई  प्रणालियों

 को  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  की  नीति  are  उपायों  कीं  सिफारिश  जिसमें

 बतमान  प्रणालियों  के  का  कार्यक्रम  और  केव्द्र  में  गठित  समिति  के  निर्देशों

 भ्रन्तगंत  मानीटर  किए  जाने  वाले  सुव्यवस्थित  प्रचालन  कायेक्रमों  को  अपनाया  जाना  भीਂ

 शामिल  है  ।

 पंचवर्षीय  कार्यक्रम  के  सफल  क्रियान्वयन  के  लिए  नीतियों  श्र  उपायों  की  सिफारिश (
 करना  ।

 2.  बाढ़  जल-निकास  श्रौर  समद्री  बटाव  रोधी  aut  संबंधी  कार्याकारी  दल

 (  1)  सिचाई  विभाग  अ्रध्यक्ष

 कृषि  six  सिचाई  मंत्रालय

 (2)  संयुक्त सचिव

 (3)  संयुक्त  सच्चिब्र  (aT  बेसिन  )
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 (4)  वित्तीय  सिचाई  विभाग

 (5)  सदस्य  )  संयुक्त नदी  झ्रायोग

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय

 (6)  संयुक्त  सचिव  कृषि  विभाग

 (  7)  योजना  ब्रायोग  का  एक  प्रतिनिधि

 (8)  मुख्य  इंजी
 *

 चण्डी गढ़

 मुख्य  इंजी
 *

 भुवनेश्वर (9)

 (10)  मुख्य
 *

 लखनऊ

 ड बाढ़  fran  का  कायें  देखने  वाले  |

 (11)  प्रमुख  इंजीनियर  एवं  पदेन  सिंचाई  ate  जलमार्ग  पड्चिम
 बंगाल  कलकत्ता  ।

 (12)  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  गोहाटी

 (13)  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  पटना

 केन्द्रीय जल  श्रायोग

 (14)  wearer,  केन्द्रीय  जल  अयोग

 (15)  सदस्य  संसाधन )  ,  केन्द्रीय  जल  आयोग )

 (16)  सदस्य  केन्द्रीय  जल  श्रायोग  संयोजक

 (2)  घिचारार्थ विषय  :

 (1)  भौतिक  लक्ष्यों  अर्थात  1973-74  से  पांचवीं  योजना  के  ज श्रन्तगत  उचित  रूप  से  सुरक्षित ~

 बनाए  गए  क्षेत्र  और  वित्तीय  लक्ष्यों  के  रूप  में  बाढ़  ड्रेनेज  श्रौर  समुद्री  कटाव  रोध  के  क्षेत्र  में  हुई
 प्रगति  की  श्रालोचनात्मक  समीक्षा  ।  भौतिक  आर  वित्तीय  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  में  org  समस्याओं

 झर  रुकावटों  ake  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  दौरान  महसुस  की  गई  कमियों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख
 जाना  चाहिए

 (2)  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों
 र

 लाभान्वित  क्षेत्रों  के  बारे  में  श्रधिक  सही  ~ Wths  एकत्र  करने  के
 उपायों का  सूझाव  देना ।

 (3)  संगठनात्मक  श्रौर  प्रशासनिक  ढांचे  की  श्रावश्यकताओं  के  विशेष  सन्दर्भ  में  1978-79
 = से  1982-85  तक  की  पांच ay  की  अवधि  के  लिए  इस  क्षेत्र  त  लिए  नीतियों  ak  कार्यक्रम  के  सुझाव

 देना  |

 (4)  वर्तेमन  बाढ़  नियंत्रण  ate  समुद्र  कटाव  रोधी  स्कीमों  से  हुए  लाभों  को  कायम  रखने  atc

 इन  कार्यों  के  ठीक  प्रकार  से  प्रचालन  श्रौर  रख-रखाव  के  उपायों  के  सुझाव
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 शंगा  Sra  लिक  परियोजना

 169.  के०  लकप्पा  :

 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  गंगा  को  कावेरी  के  साथ  जोड़ने  के  बारे  में  दिनांक  13

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  91  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गंगा  कावेरी  लिक  परियोजना  विभिन्न  चरणों  में  ata  की  जाएगी  तथा  क्या  निर्माण

 के  प्रथम  चरण  को  चालू  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  झर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  शौर  कुछ  नदियों
 को  ara  में  जोड़ने  की  स्कीम  के  बारे  जिसमें  गंगा  को  कावेरी  के  साथ  भी  शामिल

 कुछ  वर्ष  पहले  कागजी  श्रध्ययन  किए  गए  थे  ।  ऐसी  किसी  दीर्घकालीन  स्कीम  के  बारे में  wa  शुरू
 करने  से  पहले  यह  जरूरी  है  कि  विभिन्न  उप-बेसिनों  ak  क्षेत्रों  में  फालतू  जल  श्रौर  जल  की

 कमियों  स्थिति  का  गहन  श्रध्ययन  किया  जाए  और  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  की  न्यूनतम  WaIAF aA  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  जल  के  अ्न्तबंसित  श्र  भ्रन्तश्षेत्रीय  ट्रांसफर  की  बि सभावनशि  का  पता  लगाया  जाए

 केन्द्रीय  जल  श्रायोग  में  इस  प्रकार  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  प्रकार  के  देशव्याषी  अध्ययनों  ax  श्रवेषणों  का  स्वरूप  ही  ऐसा  हैं  कि  इनमें  काफी  समय

 लग  है  इन  श्रध्ययनों  के  पूरा  होने  के  बाद  दी  ऐसी  परियोजनाश्रों  की  लगत  के  श्रनुमान  तैयार

 किए  जा  सकते  हैं  ate  उनके  कार्यान्वयन  का  समय  निर्धारित  किया  जा  सकता  है  ।

 Asian  Games,  1892

 and  Culture  be  pleased  to  state
 1170.  Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 (a)  whether  the  Asian  Games  are  likely  to  be  organised  in  Delhi  in  1982  ;

 (0)  whether  preparation  for  the  the  same  has  started  or  not  ;  and

 (c)  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  for  the  purpose  during  this  year  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  and  Culture  (Or.  Pratap  Chandra  Chunder):
 (a)  The  matter  is  under  consideration  of  the  Government.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise,

 Expenditure  on  Sports

 1171.  Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  incurred  on  sports  by  the  Central  Government  during  1976-77;

 (b)  the  provision  made  therefor  in  the  budget  for  1977-78  ;

 (c)  the  percentage  thereof  to  the  total  budget  provision  for  the  current  year  ;  and

 (d)  whether  the  Central  Government  propose  to  increase  this  percentage  in  the

 coming  years  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  ar  culture  (Dr.  Pratap  Chandra
 Chunder)  :  (a)  Rs.  199.68  lakhs.

 (b)  Rs.  217.70  lakhs.
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 (c)  1.14%  of  the  total  budget  provision  made  for  Department  of  Education.

 (d)  There  is  no  such  proposal  under  consideration.  Budget  provision  for  Sports
 or  other  subjects  is  not  made  on  the  basis  of  percentage  of  total  budget.

 विश्व  हाकी  कप  प्रतियोगिता

 172.  श्री  विजय  कुमार  मल्होता :

 श्रो  क  बैरागी :

 क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  हाकी  कप  प्रतियोगिता  के  लिए  पटियाला  में  श्रायोजित  प्रशिक्षण  शिविर  से  तीन
 a

 खिलाड़ी  गए

 इसके  क्या  कारण  =

 क्या  पुरे  मामले  की  कोई  निष्पक्ष  wa  कराई  गई  और AUS

 यदि  तो  इसके
 क्या  कारण हैं  श्नौर

 यदि  जांच
 कराई  गई  है

 तो  उसके  क्या  परिणाम

 निकले ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :

 खिलाड़ियों  के  जैसा  कि  समाचारपत्रों  में  बताया  गया  वे  भारतीय  हाकी  संघ

 के  चयनकर्त्ता्रों  में  से  एक  उनके  तथाकथित  अनपेक्षित  टिप्पणियों  के  विरोध  में  शिविर

 छोड़कर  चले  गए  I

 तथा  मंत्रालय  द्वारा  कोई  जांच  नहीं  की  गई  क्योंकि  यह  मामला  पूर्णतया

 भारतीय  हाकी  संघ  के  अ्रधिकार  क्षेत्र  में  झाता  जो  कि  एक  स्वायत्त  निकाय

 Allotment
 of  Government  Accommodation  to  Former  Ministers  and  M.Ps.

 173.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  flats  and  type  of  accommodation  allotted  to  former  Ministers,
 MPs.  and  other  officers  belonging  to  the  Congress  Government  and  the  terms  of  allot-
 ment  thereof  ;

 (b)  whether  these  allotments  are  in  conformity  with  the  rules  of  allotment  of  Direc
 torate  of  Estate  and  the  Ministry  of  Works  and  Housing  ;  and

 (c)  whether  these  allotments  are  of  a  specified  period  ;  if  so,  the  period  of  allotment
 in  each  case  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Sikander
 Bakht)  :  (a)  After  the  assumption  of  office  by  the  new  Government,  accommodation
 from  the  general  pool  has  been  allotted  to  former  Ministers,  M.Ps.  etc.,  in  the  following
 cases  on  the  terms  indicated  therein:—

 (i)  Shrimati  Indira  Gandhi,  former  Prime  Minister  :  She  has  been  allotted  bunga-
 low  No.  12  Willingdon  Crescent,  (Type  VIII),  on  payment  of  rent  under

 plus  departmental  charges  (Rs.  2824/-  p.m.)  on  a  purely  temporary  basis.

 (ii)  Shri  Jairam  Das  Daulat  Ram  (Ex-M.  P.)  :  He  was  in  occuption  of  a  Type-VIII
 bungalow  14,  Tughlak  Road.  To  enable  him  to  vacate  the  said  accommoda-
 tion,  he  has  been  allotted  a  Type  V  house  17-B  Havelock  Square,  on  payment
 of  rent  under  plus  departmental  charges.

 (b)  The  allotments  are  on  ad-hoc  basis,  with  the’  approval  of  the  competent  autho-
 rity.
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 —

 (c)  No,  Sir.  The  allotments  are  on  a  purely  temporary  basis  liable  to  be  cancelled
 or  withdrawn  at  any  time.

 पूति  site  निपटान  महानिदेशालय  के  फालतू  सामान  की  बिक्री  के  कारण  को  गई  सप्लाई/जमा  राशि  के  बारें  में  दावें

 174. श्री  शम्भूनाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  निर्माण  wie  श्रावास  तथा  git  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूति  झर  निपटान  महानिदेशालय  के  फालतू  सामान  की  बिक्री  के  कारण  की  गई  सप्लाई
 भ्रथवा  जमा  कराई  गई  राशियों  के  लिए  भारत  सरकार  के  भारत  में  पाटियों  के

 ऐसे  दावों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  कितनी  राशि  के  दावे  हैं  जिन्हें  पाकिस्तान  सरकार द्वारा  सत्यापित

 शर  स्वीकृत  किए  जाने  के  पश्चात्‌  उनके  मंत्रालय  के  भ्रधीन  केन्द्रीय  दावा  संगठन  ने  स्वीकार  कर  लिया

 था  तथा  भुगतान  कर  दिया  गया  था  तथा  कितने  दावों  का  उनके  मंत्रालय  द्वारा  अभी  भुगतान
 > किया  जाना  बाकी  2

 क्या  ऐसे  किसी  स्वीकृत  दावे  का  भुगतान  इस  श्राधार  पर  रोक  दिया  गया  ्  कि  1947

 में  विभाजन  से  पहले  के  ठेकों  से  संबंधित  दाबे  1956  में  परिसीमा  द्वारा  वजित  हो  गए  यद्यपि  दावेदार

 1948  से  श्रपने  दावों  के  लिए  पैरवी  कर  रहे  थे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  तथा  प्रभावित  पाटियों  को  ग्रावश्यक  राहत  दिलाने  के  लिए

 प्रभावी  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  oft  शऔर  पुनर्वास  राज्य  मंत्री  (att  राम  :  फालतू

 भण्डारों  के  फलस्वरूप  पूति  भ्र  निपटान  महानिदेशालय  को  की  गई  सप्लाई/जमा  के  सम्बन्ध  में  भारत

 के  केन्द्रीय  दावा  संगठन  के  पास  68.25  लाख  रुपये  की  राशि  के  454  aa  पंजीकृत  किए  गए  थे  ।

 इनमे ंसे  28.  96  लाख  रुपये  की  राशि  के  162  दावों  का  निपटान  कर  दिया  गया  शेष  39.  29

 लाख  रुपये  की  के  292  दावे  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  सत्यापन  के  अ्रभाव में अ्रनिर्णीत में  ग्रनिर्णीत  पड़  हैं  ।

 ज
 इस  प्रकार  के  किसी  भी  मामले  में  श्रवधि  सम्बन्धी  सीमा  के

 कारण  श्रदायगी  नहीं  रोकी

 ए  \

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 शेष  मामलों  के  तुरन्त  निपटान  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  फिर  मुख्य  रूप  से

 उनका  निपटान  पाकिस्तान  सरकार  के  उतर  पर  fax  करता  है  ।

 दिल्‍ली  में  जल  सप्लाई  में  व्यवधान

 175.  श्रो  शम्भूनाथ  चतुर्बेदी  :  वया  निर्माण  श्रौर  झावास  तथा  पूर्ति  ate  पूनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजधानी  में  जल  सप्लाई  में  व्यवधान  डालने  के  लिए  मुख्य  पाइन  लाइनों  को  तोड़ने
 > के  सुनियोजित  प्रयत्न  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  श्रौर

 a
 इनकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कार्यवाही  गई

 निर्माण श्र  श्रावास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास मंतर  सिकन्दर  :  हाल

 ही  में  मुख्य  जल  सप्लाई  पाइप  लाइन  तोड़ने  के
 कई

 मामले  देखने  में  क  हैं  लेकिन  यह  कहना  कठिन
 a

 |  ह
 है  कि  ये  सुनियोजित  प्रयास
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 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 दिल्‍ली  जलपूरति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  होमगार्डों  और  विभागीय  कमंचारियों  को

 तैनात  करके  नाजुक  तथा  महत्वपूर्ण  स्थापनाओं  श्रौर  खुली  जल  पाइप  लाइनों  की  देख-रेख  के  लिए  गश्त  शुरू  की

 है  पुलिस  श्रधिकारियों  से  भी  किया  गया  था  कि  वे  भी  इन  क्षेत्रों  में  गश्त  ate  बढ़ा  दें
 ।

 जल
 की  पाइप  लाइनों  को  काटकर  जलपूति  को  श्रस्त-व्यस्त  करने  की  सभी  घटनाओं  की  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट

 भी  पुलिस  श्रधिकारियों को  लिखवा  दी  गई  है  ।

 लाल  कग्डा  यूनियन  के  धरना  के  दौरान  जलपूरति  को  अस्त  व्यस्त  करनें  के  ब्यौरें

 क्रम  स०  तारीख  ब्यौरे

 1  11-10-77  लारेंस  रोड  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  वर्तानिया  बिस्कुट  फैक्टरी  के
 सामने

 पश्चिम

 11  00  शमी ०  व्यासाद्ध दिल्‍ली  को  पानी  सप्लाई  करने  वाला

 के  प्रो ०  एस०  सी०  मुख्य  नल  ।

 12-10-77  भैरो  रोड  के  समीप  जलाशय  को  पानी  सप्लाई  करने  वाला  900

 मि०मी०  व्यासाद्ध॑  का  पी०एस०सी०  मुख्य नल  |

 12-10-77  रिंग  राड  ste  भैरो  रोड  के  चौराहे  पर  कैलाश  जलाशय  को  जल  सप्लाई

 करने  वाला  900  मि०्मी०  का  व्यासाद्ध॑  के  GroUTodto  मुख्य  नल  के

 अन्तर्गत  श्रवस्थापन |

 12-10-77  बहादुरशाह  जफर  मार्ग  के  साथ  के  क्षेत्रों  को  जल  सप्लाई  करने  वाला

 राजघाट के  समीप  | ..  का  सी  ०श्राई०  जल  का  मुख्य  नल  |

 12-10-77  ए०जी०्सी  OUTS  के  पीछे  4”  व्यासाद्ध  का  जल  का  AloATgo  मुख्य

 12-10-77  माता  सुन्दरी  रोड  के  साथ  5”  व्यासाद्ध॑  का  जल  का  मुख्य  नल

 14-10-77  वजीराबाद  राष्ट्रीय  मार्ग  के  साथ  ट्रांसपोर्ट  नगर  के  सामने  वजीराबाद
 से  शाहदरा  को  जाने  वाला  24”  व्यासाद्ध॑  का  सी  ०श्नाई०  पम्पिंग  मुख्य

 सुराख ।

 8  14-10-77  वजीराबाद  शाहदरा  के  24”  व्यासाद्ध  का  सी  oso  मुख्य  का

 सुराख
 9  14-10-77  जी०टी०  रोड  शाहदरा  पर  झिलमिल  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  i5’/1s”  पानी

 सी  ०  WTS  नल

 10  14-10-77  सीलमपुर  तथा  को  जल  सप्लाई  करने  वाला  6”  व्यासाद्ध॑

 सी  ०भ्राई०  का  मुख्य  नल

 11  14-10-77  उत्तमनगर के  पास  नजफगढ़  को  जाने  वाला  जल  सप्लाई  का  12”  ब्यासाद्ध॑

 का  सी०ग्राई  मुख्य  नल

 12  14-10-77  a  जनकपुरी  के  सामने  जल  सप्लाई  का  110  fitoHto  व्यासाद्ध॑

 की  मुख्य नल  |
 13  14-10-77  ए-ब्लाक  जनकपुरी  में  दूध  के  डिपो  के  सामने  जल  सप्लाई  का  8”  alo

 ago  का  मुख्य  नल
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 14  14-10-77  .  सी ०  जनकपुरी  के  सामने  डी-ब्लाक  को  जल  सप्लाई  करने  वाली
 विद्या

 माग  के  साथ  व्यासाद्ध  का  ए०सी०  पाइप ।

 15  14-10-77  कालकाजी  के  समीप  जी
 जल जलाशय 9*  व्यासाद्ध

 का  जल  का  AloWTso  मुख्य  नल  ।

 16  14-10-77  .  बदरपुर  नलकप  से  गिरी  नगर  जाने  वाला  पानी  का  अ 2 ह  व्यासाद्ध FT
 सी  ०ग्राई०  मुख्य  नल  ||

 17  14-10-77  सतबाड़ी  नलकप  से  महरोली  जाने  वाला  जल  का  f  व्यासाद्ध  का

 1s  15-10-77  et  जलाशय  से  चिराग  दिल्‍ली  को  जाने  वाला  पानी  का  1100

 मि०मी०  व्यासाद्ध  का  पी०एस०पी०  पम्पिंग  नल

 19  15-10-77  लेडी  श्रीराम  कालेज  के  पास  कालकाजी  जलाशय  से  डिफेंस  कालोनी  को

 जाने  वाला  पानी  का  21  यासाद्ध  का  मख्य  नल

 20  15-10-77  ब्लाक  गीता  कालोनी  के  बीच  4”  व्यासाद्ध  वाटर  मेन  ।

 21  15-10-77  फ्लैग  स्टाफ  जलाशय  से  स्टेट  लेबोरेटरी  रोड  को  जाने  वाला

 पानी  का  5”  व्यासाद्ध  का  सी  ०शभ्राई०  का  थ  नल  |

 22  15-10-77  लोभ्नर  बेला  रोड  के  साथ  पानी  का  7”  व्यावाद्ध  का  सी  ०ज्ाई०

 नल

 23  15-10-77  मजन  के  टीले  के  समीप  पानी  का  6  व्यासाद्ध  का  सी  ०श्राई०  मख्य  नल

 24  16-10-77  मकान  ध द  2513-14  बगीची  सदर  बाजार  के  समीप  पानी  का

 मुख्य नल

 25  16-1  0-77
 डेरा  बाबा  करम  fag  पटपड़  गंज  रोड  के  सामने  ता  कालोनी

 15  में  12”  व्यासाद्ध  की  मख्य  लाइन  से  6”  हम्म  at  लाक*
 इन

 26  16-10-77
 श्री  विष्णुदत्त  के  निवास  के  समीप  88  जनकपुरी  के  समीप  पानी  का

 मुख्य नल  ।

 27  17-10-77  रामपुरा  मेन  रोड  के  समीप  पानी  का  मृख्य  तल |

 28  17-10-77  wYeeaT  फाटक  हौज  काजी  के  समीप  पानी  का  ASI  तल  ।

 29  1710-77  खला  gen  waar  के  किनारे  के  समीप  पानी  का  wea  नल  1

 30  17-10-77  डी  ०टी  ०सी  ०  इन्द्रप्रस्थ  इस्टेट  के  समीप  राइजिंग  मेन ।

 31  17-10-77  जी०  हरिनिगर  के  समीप  पानी  का  os  नल  ।

 32  17-10-77  सुभाष  नगर  के  समीप  नजफगढ़  रोड़  के  साथ  पानी  का  AST  नल  |

 33  17-10-77  एम  श्याम  नगर  में  पानी  का  मुख्य  नल  ।

 34  17-10-77  किंग्जवें  कम्प  के  समीप  हडसन  रोड  पर  पानी  का  मुख्य  नल  ।

 के  want  नगर  के  विभिन्न  मागों  में  autre Md mace  द  को  wa  जम  Ua  का
 व्यस्त  करने  के  मामले  भी  ध्यान  में  ast  हैं  ।
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 an

 +House  Building  Loans  to  University  Employees

 +176.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  University  Grants  Commission  has  taken  any  decision  for  giving
 house  building  loans  to  the  employees  of  the  Central  Universities  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  time  by  which  a  decision  is  likely  to  be  taken
 in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra  Chunder)  :  (a)
 and  (b)  The  University  Grants  Commission  has  not  taken  a  decision  regarding  grant  of
 house  building  loans  to  the  employees  of  the  Central  Universities  because  the  Commission
 does  not  have  powers  to  sanction  loans  to  employees  of  Central  Universities.

 गत  तीन  वर्षों  में  वितरित  की  गई  भूमि

 177.  श्री  बयालार रवि  :

 श्री  dad साठे  :

 कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  के  अंतरगत  भूमि  सुधार  की  प्रगति के  बारे  में

 दिनांक 20  जन, श्  1977  के  श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1086  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  FT

 करेंगे  कि :

 1977-78  के  प्रथम  छः  महीनों  में  भूमिहीनों को  कुल  वि  फालतू  भूमि  वितरित  की  गई
 तथा  इसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 1975-76  भ्र  1976-77  को  इन्हीं  अवधियों  के  दौरान  वितरित  की  गई  भूमि  की  तुलना

 में  ये  श्रांकड़े  कितने  न्यूनाधिक  श्रौर

 क्या  फालतू  भूमि  के  वितरण  art  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कोई  विशेष

 कदम  उठाने का  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  fag)  :  :  एक  विवरण

 at

 1975-76 के  बारे  में  जानकारी  wy  है  ।  उपलब्ध  सुचना  से  पता  चलता  है  कि  लाख

 एकड़  से  कम  भूमि  वितरित  की  गई  थो  ।  1976-77  में  स्थिति  में  सुधार  gar  और  ग्रब्रैल-सितम्बर  के

 दौरान  लगभग  5. 6  लाख  एकड़  भूमि  वितरित  की  गई  ।  वितरण  का  निर्धारण  मामलों  के  निपटान  से

 होता है  श्रौर  चूंकि  के  निपटान  में  कुछ  समय  लगता  wa:  किसी  अवधि  के  दौरान  हुई  उपलब्धि

 पिछले  प्रयासों  का  ही  परिणाम  होती  है  ।  श्रनुवर्ती  चरणों  में  वितरण  की  में  अपेक्षाकृत  धीमापन

 आना  स्वाभाविक  क्योंकि  श्रासानी  से  उपलब्ध  भूमि  पहले  हीं  वितरित की  जा  चुकी  है

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  प्रधिकतम  सीमा  से  फालूत  भूमि  के  वितरण  के  काय

 को  श्रोर  तेज  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 विवरण

 भ्रप्रैल से

 1977  के  बीच

 वितरित  किया  गया

 aa

 2

 भ्राध्र  प्रदेश  49,083

 7,568*  *31-1-1977 तक
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 14  1977
 प्रश्नों के  लिखित  उत्त  र

 बिहार  7,650
 गुजरात

 633

 215

 हिमाचल  प्रदेश  2*  *
 30-  कुचल  1977 तक

 जम्मू प्र  कश्मी र  उ०  त०

 3,842

 4,460

 महाराष्ट्र  उ०

 उ०

 26,340
 पजब  135

 रजस्थान  1,580

 Jo  Jo

 399

 उत्तर  प्रदेश  1,310  *30-6-1977 तक

 पश्चिम  बंगाल  893

 दादर  शौर  नगर  हवेली  1,  द्  37  के  31-8  1977  तक

 To  ने०
 पांडिचेरी  76

 1,18,081

 feet  विश्वविद्यालय  हारा  परिणामों  at  घोषणा में  विलम्ब

 कृपा  करेंगे  कि  :

 178.
 श्रों  शिव  सम्पत्ति  राम  :  क्या  समाज  कल्याण  vite  dente  मंत्री ag  बताने  की

 क्या  उन्हें  ज्ञात  है  कि  इस  वर्ष  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  नें  इसके  द्वारा  लीं
 परीक्षाश्नों  के  परिणाम  बहुत  विलम्ब  से  घोषित  किए  ;

 गई  विभिन्‍न

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  श्रौर

 श्रागामी  वर्षों  में  ऐसा  विलम्ब  न  होने  देने  के  लिए  सरकार
 mr
 ba  ब्  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 समाज  कल्याण site  संस्कृति  मंत्री  (ato  प्रताप  चन्द्र  से  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  श्रनुसार  विश्वविद्यालय  द्वारा  ली  गई  कुछ  परीक्षाओं  के  परिणाम

 निम्नलिखित  कारणों  से  इस  वर्ष  देर  से  निकाले  गये
 :

 (i)  क्योंकि लोक  सभा  के  चुनाव  इस  वर्ष  मार्च  में  हुए  थे  अतः  परीक्षाएं  देर  सें  शुरू  की  गई  ;

 (ii)  विश्वविद्यालय  तथा  कालेजों  के  नियमित  छात्रों  तथा  gage  छात्नों  के  परीक्षा  कार्य  के  लिये

 वश्वविद्यालय  तथा  कालेजों  के  शिक्षकों  कों  पारिश्रमिक
 बंद

 कर
 देने

 से  भी  प्रशासनिक  कठिनाइयां  उत्पन्न
 हो  गई  थीं ;  ak
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 (iii)  भारी  वर्षा  के  कारण  बिजली  बन्द  हो  गई  तथा  विश्वविद्यालय  के  मुख्य  कार्यालय  में
 लगभग

 एक  सप्ताह  तक  रोशनी  नहीं  थी  ।  त  परिणाम  तैयार  करने  के  लिये  कम्प्यूटर  मशीन  का  प्रयोग  नहीं

 किया  जा  सका  i  जिसके  परिणामस्वरूप  इतना  ही  विलम्ब  हुआ  |

 विश्वविद्यालय  ने  सुचित  किया  है  कि  विश्वविद्यालय  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सभी

 सम्भव  कदम  उठायें  रहे  हैं  कि  जहां  तक  हो  भविष्य में  इस  प्रकार  का  विलम्ब न  होने  पाये  |

 कृषि  मूल्य  श्रायोग  द्वारा  मूल्य  नियत  करने  के  मानदंड

 179.  श्री  रामानन्द  तिवारी :  क्या  कृषि  at  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  कृषि  मुल्य  अयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  के  ania  कौन-कौन  से  कृष  तथा  बागवानी  उत्पाद

 ala हैं  ;  श्रौर

 श्रायोग  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  विभिन्‍न  frat  के  मूल्य  नियत  करने  हेतु  क्या  मन

 दंड  अपना ये  जाते  हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  सभी  कृषि  जिसमें
 बागबानी  उत्पाद  भी  शामिल  कृषि  मूल्य  श्रायोग  के  श्रधिकार  क्षेत्र  में  ord  हैं  ।  प्रायोग  नियमित  ग्राघार

 पर  महत्वपूर्ण  कृषि  जिन्सों  समय-समय  पर  इसे  सौंपी  गई  wea  fat  की  मूल्य  नीति  के  सम्बंध

 में  सिफारिशें करता  सहा  है

 मूल्य-नीति  सम्बंधी  अपनी  सिफारिशें  करते  समय  अयोग  अपने  विचाराथें  विषयों  की  सीमा

 में  कार्य  करता  जिनके  आयोग  को  निम्नलिखित  बातों  को  ध्यान  में  होता  है

 उत्पादक  को (1)  उन्नत  टैक्नोलोजी  हर अपनाने  तथा  aire  से  ofa  उत्पादन  करने  के  लिए

 प्रोत्साहन  प्रदान  करने  की

 9 (  )  भूमि  एवं  अन्य  उत्पादन  सम्बन्धी  संसाधनों  का  तकंसंगत  उपयोग  सुनिश्चित  करने  की  ;

 (3)  शेष  wad  व्यवस्था  विशेषकर  रहन-सहन  की  मज़दूरी  के  श्रौद्योगिक  लागत  तंत्र
 ate  पर  मूल्य  नीति  का  सम्भावित  प्रभाव  |

 साहायुय  मूल्यों  के  स्तर  पर  श्रपनी  सिफारिशें  करने  से  पहले  aaa  श्रन्य  बातों के
 फसल  विशेष  की  उत्पादन  लागत  पर  उपलब्ध  श्रादानों  के  मूल्यों  में  परिवतंनों  एवं  प्रतिस्पर्धी  फसलों

 के  लिए निर्धारित मूल्यों  में  किए  गए  परिवर्तनों  को  भी  ध्यान  में  रखता  है  ।  अधिप्राप्ति  मूल्यों  के  स्तर
 पर  श्रपनी  सिफारिशें  करते  समय  श्रायोग  फसल  की  सम्भावनाश्ों  तथा  बाज़ार  मूल्यों  के  सम्भावित  रूख

 को  भी  ध्यान  में  रखता  z  |

 बसुल  किए  गए  खाद्यान्न  तथा  उनके  रक्षित  भंडार  को  मात्रा

 181.  श्री  एस०आर०  दामाणि  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  एजेन्सियों  के  चालू  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  खाद्यान्नों  की  कितनी  मात्रा में  वसुली

 को  झर  3  1977
 के  दिन  रक्षित  भंडार  में  प्रत्येक  मद  की  कितनी  मात्रा  थी  ;

 प्रत्येक  राज्य  की  अभी  तक  उठान  क्या  रही  है  ate  वर्ष  के  शेष  महीनों  में  मांग  सम्बन्धी

 अनुमान क्या  है  ;

 an  रक्षित  भंडार  की  कोई  सीमा  नियत  की  गई  है  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया
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 a

 कृषि  site  सिचाई  dara  में  राज्य  मंत्री  (sit  भानु  प्रताप  :  पंचाग  वर्ष  1977

 (31  अक्तूबर  तक )
 के  दौरान  राज्यवार  खाद्यान्नों  की  वसूल  की  गई  मात्रा  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 1)  में  as ्र  |  उपलब्ध  सुचना  के  ग्रनसार ्य  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 करणों  +  पास  पहली  1977  को  लगभग  182  लाख  मीटरी  टन  खादयानन  थे  जिनमें  136

 लाख  मोटरी  टन  41  लाख  मीटरी  टन  चावल  श्रौर  2  लाख  मीटरी  टन  मोटे  श्रनाज  थे  ।

 पंचांग  वर्ष  1977  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 बांटी  गई  मात्रा  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  )  में  feat  जाता  >
 जहां  तक  वर्ष  के  शेष

 महीनों  में  सावंजनिक  वितरण  के  लिए  खादयाननों  की  प्रत्याशित  मांग  का  सम्बन्ध  यह  उल्लेख  किया

 जाना  है  कि  बाज़ार  उपलब्धता  श्रौर  mer  संगत  तथ्यों  को  देखते  हुए यह  जरूरतें  प्रत्येक मास  भिन्न-भिन्न

 होती  हैं  ।  ञ्  राज्य  सरकारों  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  की  मांग  का  ठीक-ठीक

 अन्दाजा  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (7)  तकनीकी  ग्रुप  की  बफर  स्टाक  श्र  परिचालन  स्टाक  के  प्राकार -  संबंधी  सिफारिशों  पर
 #+  a सरकार  विचार  कर  रह लल  T  I

 प्रिंपालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  FeqT  एल०  टी ०  1023/77]

 Requset  fromt  States  for  Enhancement  of  Procurement  Price  of  Foodgrains  and  Paddy

 182.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be
 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  States  which  asked  for  the  enhancement  of  procurement  price
 of  foodgrains  and  paddy  production  of  Kharif  and  when  did  they  submit  their  demand  ;

 (b)  the  reason  given  by  each  State  for  the  enhancement  of  procurement  price  ह

 (0)  the  reaction  of  Government  thereto  ;  and

 (d)  the  procurement  price  of  foodgrains  fixed  by  the  Government  at  present  ?

 The  Minister  of  Stare  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bahnu  Pratap
 Singh)  :  (a),  (b),  (c)  &  (d)  For  Kharif.  marketing  season  1977-78,  the  Agricultural  Prices
 Commission  recommended  an  increase  in  the  procurement  price  of  paddy  to  1२९५.  77/-
 per  quintal  and  suggested  continuance  of  procurement  price  for  jowar,  bajra,  maize  and
 ragi  at  Rs.  74  per  qil.  In  the.  course  of  discussions  with  the  Union  Minister  for  Agricul-
 ture  and  Irrigation  during  September,  1977,  the  Chief  Ministers/Food  Ministers/Agri-
 culture  Ministers  of  most  of  the  States  except  Assam,  Kerala  and  Jammu  Kashmir,
 demanded  higher  procurement  prices  on  the  ground  that  the  cost  of  production  has  in-
 creased.  After  careful  consideration  of  the  recommendations  of  the.  Agricultural  Prices
 Commission  and  the  views  expressed  by  the  States,  Government  of  India  decided  to  accept
 the  recommendation  of  the  APC  regarding  the  level  of  procurement  prices.  The  zonal
 restrictions  om  movement  of  paddy  and  rice  have  also  been  removed  to  ensure  better  avail-
 ability  of  foodgrains  even  in  deficit  States  and  to  enable  the  farmer  to  get  a  better  price  for
 his

 produce
 in  the.  open  market.

 Claims  of  Displaced  Sindhis  pending  disposal

 183.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of
 Works:and  Housing  and  Supply

 and._Rehabilitation  be  pleased  to  state  -:

 endins:-di SUT
 (a)  whether  ए  ases  of  ownership  claims  are  still  p

 lath and  sposal  of  Sindhi  displaced.
 persons  who  came  | हैं  om  Pakistan  during  1947-48  1948-49  to  Ju  nagadh,  Rajkot  and
 Jamnagar  Districts  f-Guiarat  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  cases  pending  ;  and

 139:
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 EE

 (c)  the  time  by  which  these  pending  cases  will  be  disposed  of  ?

 The  Minister  of  State  for  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri

 Ram  Kinkar)  :  (a),  (b)  &  (c)  No  claims  in  respect  of  immovable  properties  left  by  dis-

 placed  persons  in  former  West  Pakistan  are  pendin  g  for  initial  verification.  However,
 36  compensation  cases  of  Sindhi  displaced  persons  sett  led  in

 erstwhile  Saurashtra  region
 are  under  process  of  finalisation  as  below:—

 Junagadh.  31

 Rajkot

 Jamnagar

 36

 These  cases  are  expected  to  be  disposed  of  expeditiously.

 नेशनल  फं  डरेशन  ग्राफ  शूगर  HItTIA  के  निदेशक  से  लेवी  की  चीनी  के  श्रलाभप्रद मूत्य  के
 बारे में  ज्ञापन

 184.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  कृषि  ste  सिचाई  मत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fe  :

 क्या  नेशनल  फेडरेशन  IG  कोग्न।परेटिव  शूगर  फैक्टरीज  के  निदेशक  ने  लेवी  की  चीनी  के

 झलाभप्रद  मूल्यों  के  बारे  में  मंत्री  महोदय को  कोई  ज्ञापन  ७ भज  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मराठे  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ;

 और

 यदि  तो  निर्णय  va  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (st  भान  प्रताप  :  (=)  कृषि तथा  सिंचाई

 wat  को  फेडरेशन  के  उपाध्यक्ष  का  29  1977  का  ज्ञापन  संख्या  एफ०  13-56/77 एस  पी०  प्राप्त  हुआ

 मंत्रिमडल ने  प्रपनीਂ  27-10-1977  की  बैठक  में  मराठे  समिति  की  गन्ने  के  न्यूनतम  मूल्य
 की

 लेवी  चीनी  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  श्राधार  मानने  की  सिफारिश  पर  निर्णय  लेकिन

 यह  तय  करते  समय  प्रत्येक  मिल  को  उसकी  लेवी  चीनी  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  अ्रलग-झलग

 समझा  जाएगा  ।

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  |

 सीटर  के  लिए  धरोहर  राशि  देने  को  प्रक्रिया  में  दित्ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  परिवर्तन

 185.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी :  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  Hay  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली/ नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वार्टरों  के  नये  आबंटियों  को
 द्वारा  कहा  जाता  है  फि  वे  क्वार्टर  के  पिछलें  aaa  की  श्रोर  यदि  कोई  बकाया  राशि  हो  तो  उसे  जमा

 करायें
 श्रौर  बिजली

 का  कनेक्शन  फिर  से  देने  के  लिए  qe  करते  समय  नकद  धरोहर  राशि  जमा

 स
 क्वार्टर  के  श्रावंटी  के  कार्यालय  द्वारा  झ्रावंटी  की  श्र  से  गारंटी  देने  की  प्रक्रिया  को  बदलने

 के  क्या  कारण  हैं  ;
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  far  में  इस  परिवर्तन  के  कारण  सरवार  के  विशेष  रूप  से

 कम  ग्नाय  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  कठिनाईयां  उत्पन्न  हो  गई  यदि  हां  तो  पुरानी  प्रक्रिया

 को  फिर  से  लागू  करने  के  लिए  सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर :  wat

 सरकारी  क्वार्टरों  के  कतिपय  श्रलाठटियों  के  पास  बिजली  प्रभारों  की  भारी  मात्ना  में  बकायों  के  होने  के

 कारण  दिल्ली  विद्युत  वितरण  संस्थान  ने  कुछ  समय  पूर्व  यह  निर्णय  लिया  था  कि  सरकारी  क्वार्टरों  के
 श्रावंटियों

 से  बिजली
 के

 मीटरों  की  धरोहर  राशि  नकद  वसूल  कीं  जाए  श्रौर  पिछले  mae & afe wary से  यदि  कोई
 बकाया  राशि  देय  हो  तो  बिजली  की  सप्लाई  देने  से  पूवे  नये  weet  द्वारा  उनका  भुगतान  किया  जाना

 चाहिए  ।  सरकारी  क्वाटेरों  के  नये  भ्रावंटियों  से  कई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  संस्थान  ने  यह  निर्णय

 लिया  है  कि  बिजली  देने  से  पूर्व  नये  श्रलाटियों  से  पुराने  wearfeat  के  बकाया  के  वसूल  करने  पर

 बल
 न

 दिया  जाए  ।  ऐसे  arafeay  को  oer  लोगों  की  भांति  धरोहर  राशि  नकद  जमा  करानी
 होगी ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  निधियों  तथा  छात्रावास  के  निर्माण  के  संबंध  में  कुप्रबन्ध

 186.  श्रों  दिलीप  चक्रवर्ती  :  कया  समाज  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  निधियों  के  बारे  में  HATeT  gar

 क्या  छात्रावासों  के  निर्माण  के  बारे  में  oral  ने  शिकायतें की  श्रौर

 इस  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  azar  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  ate  सूचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 दिल्‍ली  में  गेर-सरकारी  श्रावास  एजेन्सी  को  जमीन  की

 187.  श्री  दिलोप  चक्रबर्ती  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  झोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कालकाजी  के  निकट  विस्थापित  व्यक्ति  भूमि  भ्रभिग्रहण  1948  के  अ्रन्तगंत

 श्रभिगृहीत  बहुत-सी  भूमि  ग्रेटर  कैलाश  की  एक  गैर-सरकारी  aaa  कम्पनी  को  बेच  दी  गई

 यदि  तो  क्या  यह  अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों  का

 ऐसे  पात्र  विस्थापितों  जिनका  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  है  ate
 जो

 are
 की

 प्रतीक्षा

 कर  रहे  भूमि  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार है  ?

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  पति  श्र  पुनर्वास  राज्य  मंत्रो  रास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जहां तक  पश्चिमी  पाकिस्तान से  are  विस्थापित  व्यक्तियों at  संबंध  नए

 orden}  पर  रोक  काफी  समय  पहले  लगा  दी  गई  थी  ate  कोई  भी  विस्थापित  व्यक्ति  wer  की  प्रतीक्षा

 में  प्रतीक्षा  सुची  में  नहीं  हैं
 ।
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 जहां  तक  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  (aa  से  are  विस्थापित  व्यक्तियों  का  संबंध

 एसे  सभी  ब्यक्ति जो  दिल्‍ली  में  लाभकारी  रोजगार  में  लगे  श्र  जिन्हें  4-1-1966  13-8-67  क

 प्रेस  नोटों  के  उत्तर  में  पात्र  व्यक्ति  पाया  उन्हें  चितरंजन  पार्क  में  प्लॉटों  की  पेशकश  की  गई  थी  ।

 चितरंजन wee  के  शेष  प्लाटों  के  लिए  दिनांक  14-1-77  के  प्रेस  नोट  द्वारा नए  wae  पत्न  मांगे  गए

 जो  व्यक्ति  gaged  पाए  जाएंगे  उन्हें  प्लाट  लाटरी  निकाल  कर  श्राबंटित  किए  जाएंगे  |

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  मैं  छिड़काव  द्वारा  सुखाया  गया  व्यापारिक  कचरा

 188.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्ती  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  किं  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  गोदाम  में  fara  द्वारा  सुखाया  गया  70-50

 टन  व्यापारिक  कचरा  ट्रेड  खराब  हो  गया

 क्या  वह  केसीन  भी  खराब  हो  गया

 ध  खराब  हा  गया  था  त्रौर क्या  हाल  ही  में  ४0  हजार  लिटर

 यदि  हां  तो  कुल  कितनी  हानि हुई  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप fag)  जी  नहीं  ।

 ft  नहीं  .।

 21-9-77  रात  को  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कुछ  कर्मचारियों  द्वारा  अवैध  रूप,से

 करने  के  कारण  1,38,500  लिटर  परिसंस्कृत  व  20,094  लिटर  कच्चा  द्ध  खराब  हो  गया  ।

 उपयुक्त  उल्लिखित  खराब  हुए  दूध  का  मलय  लगभग  1,39,397  रुपये  था  ।

 गोदामों  में  श्र  खुले  में  हुश्रा

 189.  बसन्त  :  क्या  are  सिचाई  .  मंत्री  az  बताने  की  wet  कि  :

 भारतीय  खाद्यनिगमु  के  रक्षित  भंडार..में  इस  समय  fieazar  अनाज  है  ok  से

 अनाज  गर-सरकारा  गोदामों  में  ak  कितना  भारतीय  ara  निगम  के  गोदामों  में  जमा  है  कितना
 i,  Wo,  cE
 पोलीथीन डाल  कर  य्  में

 क्या  यह  सच है है  कि  पोलीथीन  डाल  नीचे  we  गया  बहुत-पा  गेहूं  बरीਂ  तरह  खराब
 गया  ्

 यद  ता  खराब  की  मात्रा  और  मूल्य  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  है  ;  श्रौर

 Bl इस  मामले  में  क्या  कारगर  कार्यवाही  की  ग  जिससे  इस  कारण

 से  हानि न  हो  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  a
 ष  ना  fi  }  )  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 गोदामों  में  15-10-1977  को  142  लाख  मीटरी  न  ख  यान्त  जिसमें  .53  लाख  मीटरी  टन

 खाद्यान्न
 कंप  स्टोरेज  में  रखा  gar  था  था  प्लिंथ  sit  शेष  so  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न

 भारतीय  निगम  के
 ५ अपन  गोदामों  तथा  केन्द्रीय  भाण्डागार  राज्य  भाण्डागार  -  निगम  तथा

 पार्टियों  के  गोदामों  RF थे  ।
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 7983  मीटरी  टन  गेहूं  खराब  हो  गया  था  ।

 (7)

 क्रम  संख्या  क्षेत्र का  नाम

 टन  में  )  का  मूल्य  (Ho  में  )

 1.  जम्मू तथा  कश्मीर  96  129696

 2.  राजस्थान  1203  1625253

 3.  18  24518

 4.  हरियाणा  03  4053

 दिल्ली  33  44583

 6.  उत्तर  प्रदेश  331k  447181.0

 7.  हिमाचल  प्रदेश  80  108080

 8.  काण्डला  2850  3850350

 9.  महाराष्ट्र  251

 10.  गुजरात  65  87815

 11.  मध्य  प्रदेश  12  16212

 12.  तमिलनाड  2857365 2115

 13.  प्रदेश  301273 223

 14.  कर्नाटक  05  6755

 19  25669 15.  महाराष्ट्र  )
 16.  बिहार  ०79  917329

 नाटा  ee  et ey  ee  व्य

 जोड़  7983  10785033

 जिन  नों  पर  कैप  स्टोरेज  में  खाधान्नों  की  ज्यादा  मात्रा  ख  राब  हुई  है  वहां  पर  ढका

 हुआ  भण्डारण  स्थान  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  पग  उठाए  जा  रहे  हैं

 (1)  क्राश  कार्यक्रम  के  अधीन  बड़े  पैमाने  पर  नथे  गोदामों  को  निर्माण  |

 (2)  मौजूदा  गोदाम  कम्पलैक्स  में  जंहां  कहीं  थोड़ी-सी  भूमि  उपलब्ध  है  वहीं  छोटे  अकार  के

 गोदामों  का  निर्माण  ।  तात्कालिक  श्रावश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  ऐसे  छोटे  गोदामों
 का  थोड़े समय  में  निर्माण  कराया  जा  सकता  है  ।

 (3)  मौजूदा  गोदाम  meaaaeit  में  श्रौर  स्वीकृत  केन्द्रों  पर  जहां  तुरन्त  भूमि  मिल  सकतों

 वहां  नये  गोदामों  का  निर्माण  कराना  |

 (4)  विशव
 बैंक  की  वित्तीय  सहायता से  बफर  स्टाक  के  भग्डारण  के  लिए  गोदामी  का  निर्माण

 कराना  ।
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 नी  ————

 (  )  प्राइवेंट  पार्टियों  को  न्यूनतम  विशिष्ट  अवधि  के  लिए  गारंटी  बद्ध  अधिभोग पर  गोदाम  का
 निर्माण  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  att  भ्रपेक्षाकृपत  सुगम  शर्तों  पर  बैंक  ऋण दिलाने  में

 उनकी  मदद  करना  |

 (6)  चट्टों  की  ऊंचाई  बेकार/श्रप्रचलित  सामान  तथा  ग्रतिग्रस्त  खाद्यानों का  शीघ्र

 निपटान  कर  मौजदा  भण्डारण  क्षमता  aah  से  अधिक  उपयोग  करना  जिससे  खाद्यान्नों

 का  भण्डारण करने  के  लिए  श्रतिरिक्त  खाली  स्थान  पेदा  किया  जा  सके  ।

 (7)  केन्द्रीय  भाण्डागार  राज्य  भाण्डागार राज्य  सरकारें  प्राईवेट  पार्टियों  जैसे

 विभिनन  स्रोतों  से  ate  गोदाम  किराये  पर  लेना  |

 (8)  वुली  मौसम  के  दौरान  सुरक्षा  चीनी  चावल  प्रयोग  में  न  ता  रहे

 पुनर्वास  कम्प  से  श्रस्थायी  तौर  पर  गोदाम  किराये  पर  लेना  |

 में  टेपिश्रोका  काम्प्लेक्स

 190.  श्री  के०  Yo  राजन  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  बिस्कुट  qa-arer oaife * frat & far aria  के  निर्माण  के  लिए

 राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  में  9  करोड़  की  लागत  के  एक  की  स्थापना के  लिए  केन्द्र

 सरकार  से  भ्रनुरोध किया  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  भानु  प्रताप  श्रौर  सरकार
 ने  केरल  में  ग्राम-कृषि  पर  झाधारित  औद्योगिक  काम्प्लैक्स  की  स्थापना  के  लिए  जिसमें  wer

 बातों  के  ग्रलावा  टेपिग्रोका  विधायन  भी  शामिल  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  अनरोध  किया  है  ।  परि

 योजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  स्नातक  इंजीनियरों  के  लिए  पदोन्नति के  अवसर

 191.
 श्रो  के०

 Go  राजन
 :  क्या  निर्माण ate  श्रावास  तथा  पूर्तिश्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नई  के  स्नातक  जूनियर  इंजीनियरों  के  पदोन्नति

 की  उचित  व्यवस्था  संबंधी  श्रपनी  मांगों  पर  बल  देने के  लिये  निर्माण  भवन  के  सामने  धरना  दिया  aq;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 निर्माण  श्रौर  तथा  पुर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंदी  सिकन्दर :  at

 जूनियर  इंजीनियरों  के  दो  ग्रुप  हैं
 ।

 उनमें  से  एक  ग्रुप  में  स्नातक  तथा  ए०  एम०  श्राई०  ई०

 इंजीनियर
 ९  दूसरे  में  डिप्लोमा  होल्डर  श्रौर  wer  गैर  स्नातक  इंजीनियर  दोनों  ग्रूपों  के

 क
 हितों

 में  विरोध है  ।  गैर-स्नातक  जूनियर  इंजीनियरो ंने  धरना  लगाया था  ।  सरकार  ने  दोनो ंपार्थियों को
 समय

 दिया  था  ताकि  वे  किसी  सुत्र  की  खोज  करके  श्रापस  में  सहमत  हो  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  ।

 अब  सरकार  किसी  एसे  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जो  दोनों  पार्टियों  के  लिये  उचित  तथा  न्यायोचित

 परन्तु  ऐसा  कोई  भी  तरीका  खोजना  सम्भव  नहीं  है  जिससे  सभी  सन्तुष्ट  हो  सकें  ।

 Contents  of  Milk  of  Mother  Dairy
 192.  Shri  Yuvraj :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state :
 (a)  whether  a  scheme  has  been  undertaken  to  enrich  the  contents  of  milk  by

 vitamin  ‘A’  in  collaboration  with  three  Mother  Dairies  of  Calcutta,  Madras  and  Delhi;
 (0)  wheth  er  project  has  been  implemented  through  National  Dairy  Develop- ment  Board;  and
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 (c)  the  time  by  which  the  dairy  at  Patna  would  be  included  in  this  project  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Bhanu  Pratap
 Singh)  :  (a)  &  (b)  It  is  proposed  to  implement  a  scheme  for  enrichment  of  milk  with  vita-
 min  ‘A’  to  the  extent  of  one  lakh  Litres  daily  at  each  dairy,  in  collaboration  with  the
 National  Dairy  Development  Board  and  the  three  mother  dairies  at  Calcutta,  Delhi  and

 adras,  25  an  experimental  project.

 c)  Inclusion  of  the  dairy  at  Patna  will  be  considered  when  the  project  is  extended
 after  the  initial  experimental  stage.

 पश्चिम  बंगाल  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 193.  जपोतिमंथ वसु  :  कया  निर्माण  शौर  तथा  ste  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  हेतु  eee  हारा  1971-72  से  1976-77  की

 अवधि  के  दौरान  कुन  कितनी  धनराशि  मंजूर  ate  वितरित  की  गई  ;

 राज्य  सरकार  द्वारा  वास्तव  में  कुल  कितनी  धनराशि खर्च  की  गई  ;

 1971-72  से  1976-77  की  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  में
 वास्तविक att  वित्तीय  wat  में  कितनी  प्रगति  हुई  ?

 क्या  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  पर  तत्कालीन  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किए  गए  खर्च

 के  बारे  में  श्रनियमितताश्रों  के  कोई  area  लगाये  गये  थे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पुत  site  पुनर्वास मंत्रो  सिकन्दर  :  से  (&)  तक

 सुवता  एकत्न  को
 जां  रही  है  त्रौर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कृष्णानदी  जल  को  लाने  Hl  योजना

 194.  श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृष्ण  नदी  जत  को  मद्राप्त  ले  जायें  जने  को  योजना  की  क्रियान्विती  पर  चर्चा  करने

 के  लिये  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एक  मंत्री  स्तर  के  सम्मेलन  का  म्रायोजन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  wit  उसमें  निर्णय  किये  गये  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 :

 ake  ate

 कर्नाटक  ग्र  महाराष्ट्र  को  सरकारें  1976  में  इस  बात  पर  सहमत  हो  गईं  कि  तमिलनाडू

 सरकार  कृष्ण  नदी  के  जन  में  उनमें  से  प्रत्येक  के  हिध्पे  में  से  पांच-पांच  टी०  एम०  सी०  जज  का  प्रयोग

 मद्रास  शहर  में  जल  की  समला ी डर  करते  के  लिए  कर  सकती  है  ।  इंस  समझौते  के  श्रनुसरण  में  विभिन्‍न

 वैकल्पिक  स्कीमें  श्रौर  उन  पर  त्राने  वाली  लागत  के  aaa  संबंधित  राज्यों  के  afar  द्वारा  तेयार

 किये  गये  थे  जिन  पर  afrarfeay  के  स्तर  की  दो  बैठकों  में  विचार  किया  गया  ।

 इन  भ्रध्ययनों  केन्द्रीय  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  द्वारा  27  1977  को  बुलाई गई  बैठक

 में  विचार  किया  जिसमें  तमिलनाडु  श्रौर  महाराष्ट्र  के  मुख्य  ata  प्रदेश  के  मध्यम

 सिंचाई  परियोजना  विभाग  के  कर्नाटक  के  बुहदू  सिचाई  विभाग  के  मंत्री  ate  तमिलनाडू
 के

 निर्माण
 मंत्री  शामिल  हुए  थे  ।

 विचार-विमर्श  के  फलस्वरूप  निम्नलिखित  निर्णय  किये  गये  :--

 तमिलनाडु  सरकार  1500  क्यूसेक  तक  के  डिस्चाजें  को  ले  जाने  के  लिए  श्रीशलम  से  | पन्‍्नार

 तक  बनाई  गई  एक  खुली  चैनल  द्वारा  एक  जुलाई से
 31

 श्रक्तूबर  की  श्रवधिं  के  दौरान  श्रीशैलम
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 a

 जलाशय  से  afira  से  afew  15  टी०  एम०  सी०  जल  किसी  एक  जल-वर्ष  में  लेने

 मति  दी  जायेगी £

 wit  प्रदेश  सरकार  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  a  श्रावश्यक  जल-संचय  की  व्यवस्था  करन  में

 सहयोग  देगी  ।  तरा द्  प्रदेश  सरकार  नहरों  श्रौर  wea  संरचनाओं  निर्माण  में  और  जल-सप्लाई

 प्रणाली  के  रख-रखाव  श्रोर  प्रचालन  भी  सुविधाएं  प्रदान  करेंगी

 तमिलनाड  सरकार  TT TTA  से  पुण्डी  तक  जल  ले  जाने  की  व्यवस्था  पर  होने  वाला  न्यय  और

 रख-रखाव  एवं  प्रचालन  व्यय  उठाएगी  |  इन  खर्चों  का  aia  प्रदेश  ate  तमिलनाडू

 सरकारों  ट्रारा  तेयार  किया  जा  सकता

 ata  प्रदेश  प्रौर  तमिलनाडु  सरकार  के

 म

 मध्य  तय  हए हए  निकासी  के  स्थान  से  श्रीशैलम  और

 शिला  के  बीच  लाइन्ड  चेनल  का  इस्तेमाल  सिचाई  are  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  किया

 प्रौर

 केन्द्रीय  सरकार  प्रचालन  की  भ्रवस्था  के  दौरान  इस  प्रणाली  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  प्रबंध

 करेगी यह यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  श्रीशैलम  से  इम  जल-सप्लाई  प्रणाली  के  लिए  लिया  गया

 जल  किसी  एक  जल-वर्ष में  15  टाठ  एम०  सी०  से  afre  नहीं  होगा  ate  इस  प्रणाली
 क

 का  उपयोग  केवल  मद्रास  को  जल-सप्लाई  करने  के  लिये  किया  जायेगा  किसी  aa  प्रयोजन

 के  लिए  नहीं  ।

 28  1977  को  फका  समझौते  जिसका  संबंधित  राज्यों  द्वारा  किया  जानां

 झांध्र  महाराष्ट्र  प्रौर  तमिलनाडू  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  are  सिचाई

 कृषि  at  सिचाई  मंत्रालय  द्वारा  हस्ताक्षਂ  किये  गये  ।

 इंजोनियरिंग  में  तीन  वर्षीय  sires  डिग्री  cea

 195.  Sto  बापू  कालदते  :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्या  अखिल  भारतीय  तकनीकों  शिक्षा  परिषद  ने  डिप्लोसाधास्यों  &  लिए  इंजीनियरिंग  में

 वर्षीय  म्रंगकालिक  डिग्री  पाठ्यक्रम  की  योजना  प्रायोजित  at  है

 यदि  तो  किन-किन  ने  ये  उपलब्ध  की  हैं

 क्या  संहाराष्ट्र  सस्कार  ने  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  से  इन्कार  किय  ;

 यदि  तो  उसकेਂ  क्या  कारण  9

 समाज  कल्याण  एवं  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (stad:  रेणका  देवो  बरकटको  )

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  '  शिक्षा  परिषद्‌  ने  डिप्लोमा-धारियों  के  लिए  चने  हुए  इंजीनियरिंग  कालेजों  में

 amas  fear  पाठ्यकम  प्रारम्भ  की  एक  जगह  योजना  बनाई  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  agar  डिप्लोमाधारियों  के  लिए  में  श्रंशकालिक  feat

 पाठ्यक्रमों  की  सुविधायें  wie  प्रदेश  मध्य  कर्नाटक  ate  पश्चिम  में  उपलब्ध  हैं  ।

 नहीं  ।  डिप्लोमाधारियों  के  लिए  एक  अंशकालिक  डिग्री  पाठ्यक्रम

 है ंजो  श्रखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा प्रारम्भ  करने  हेतु  महाराष्  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हमा है है
 परिषद्‌  की  पश्चिमी  क्षेत्रीय  समिति  के  विचाराधीन  है  ।

 श्रपने  सकान  रखने  वाले  कर्मचारियों  हारा  सरकारो  घवाटंरों  पर  कब्जा  जमाये  रखना

 196.  डा०  बापु  निर्माण  श्रौर  श्रादवास  तथा  पुर्ति  aie  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि

 146



 23  कार्निक  1899  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 क्या
 यह  कि  अपने  मकान  रखने  वाले  wae  सरकारी  कमचारियों  ने  सरकारी  क्वाटर

 खाली  नहीं  किए  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ;

 क क्या  वे  सरकारी  क्वार्टरों  का  किराया  दे  रहें  त्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण ate  श्रावास  तथा  gta  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  (  तथा  जी

 हां  ऐसे  1320  अधिकारियों ने  सरकारी  वास  खाली  नहीं  किए  जिनके  अपने  मकान

 तथा  सरकारी  रिहायशी  वास  को  दखल  में  रखे  हुए aq  ऐसे  श्रधिकारियों  जिनके  aa

 मकन हे  1-6-77  से  सामान्य  लाइसेंस  फीस  ली  जाती  है  यदि  उनके  श्रपने  मकानों  a  मासिक  are

 10,000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं है  1000/-  रुपये  से  सध  और  2000/-  रुपये तक  की  मासिक  किराये

 पर  माकिट  लाइसेंस  फीस  का  50%  लिया  जाता  |  2000/-  रुपये  से प्रधिक  की  मासिक  ara  पर  माकिट

 > किराया  लिया  जाता  ठ  ।  उनसे  सरकारी  वास  खाली  करवाना  श्रपेक्षित  नहीं

 समाज  कल्याण  श्रौर  सांस्कृतिक  गतिविधियों  '  के  लिए  संगठनों  की  गई  धनराशि

 क्या  समाज  कल्याण  ate  सेस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा 197.  लखनलाल  कपूर

 करेंगे  कि

 समाज  कल्पाण  are  सास्कृतिक  गतिविधियों  के  नाम  पर  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र

 बिहार  राज्य  में  गैर-सरकारी  संस्था,/संगठन  को  गत  तीन  वर्षों  में  वर्पवार  कुल  कितनी
 धनराशि

 दी  गई ;
 s  ब

 (a)  इन  गैर-सरकारी  संगठनों  के  प्रधानों  नों  के  नाम  क्या  हैं  ह

 क्या  उतकों  दी  सम्पूर्ण  धनराशि  का  हिसाब-किताब  ठीक  ढंग  से  रखा  गया  है  att

 यदि  तो  इन  संगठनों/संस्थाश्रों  के  विरुद्ध  क्या  केायंवाही  की  गई

 Tee, AAI “Hea समाज  कल्याण  wie  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चंद्र  से  जानकारी

 इकट्ठी की  जा  रही  है  ake  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी

 कुषि  ara  श्रायोग  द्वारा  निर्धारित  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  aca

 198.
 कपूर  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  ast  में  कृषि  मूल्य  श्रायोग  द्वारा  प्रमुख  कृषि  उत्पादों  के  क्या  समर्थन  मूल्य
 fratfca  किये  थे  शौर  सरकार  ने  क्या  मुल्य  स्वीकार  किये  थे

 (@)  क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  कृषि  मलय  wet  द्वारा  '  अ्रपनाये  जाने  वाली  ofa  +

 बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  समर्थन  मलय  निर्धारित  करने  के  लिए  श्रायोग  के  समक्ष  रखे  जाने  वाले  मल  तथ्यों

 के  संबंध  में  भी  श्रपनी  ग्रसहमति  प्रकट  की  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  .?

 एक  विवरण कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)
 जिसमें  प्रमुख  खाद्यान्न  तथा  वाणिज्यिक  फसलों  के  ani  द्वारा  सिफारिश  किये  गए  तथा  सरकार  द्वारा
 गत  5  वर्षों  में  निर्धारित  fea  गये  अधिप्राप्ति  मूल्य  दिये  गये  हैं  संलग्न  हैं  ।  1)

 तथा  उत्पादन  करने  वाले  राज्य  कृषि  मूल्य  acta  द्वारा  सिफारिश  किये  गये

 मल्पों  से  अधिक  की  मांग  करते  रहे  तथापि  विभिन्‍न  फसलों  के  विषय  में  नीति  संबंधी  श्रपनी

 feat को  श्रंतिम  रूप  देने  से  पहले  राज्य  सरकारों  दवारा  wea  नीति व  उसके  सम्मख  रखे  गए
 >

 मूल  तथ्यों  भली-भाति  विचार  क्न्रत  @
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 विवरण

 विपणन  वर्ष  के  श्रनुसार  कृषि  जिसों  के  न्यूनतम  सहाय्यव  झ्षिप्राप्ति  मूल्य
 |

 जिस  किस्म
 रु०  प्रति  क्विटल )

 1975-76  1976-77  1977-78  1978-79
 वि  ब  ee,  ey  a,

 कृषि  सरकार  कृषि  सरकार  द्वा
 श्रायोग  निर्धारित  कृषि  सरकार  द्वारा  कृषि  मूल्य  सरकार  द्वारा a

 mart  निर्धारित  आयोग  निर्धारित  झायोग  निर्धारित
 की  सिफारिश  फारिश  की  सिफारिश  की  सिफारिश

 अधिप्राप्ति  मूल्य

 धान  साधारण  74  00  74.00  74  00  74  00
 ज्वार  एफ ८०ए०

 77  00  77.00
 74  00  74,  00  74  00  74  00

 ”  74  00  74.00
 74  00  74.00  74  00  74  00

 1.0
 74  00  74,00 74  00  74.00  74  00  74

 रागी  00  74  00  74.  00
 74  00  74.00  74  00  74  00  74  00  74.00

 105  00
 105.00  105  00  105  00  105  00  110.00

 न्यूनतम  सहाय्य  मूल्य
 65.00  65  00  65  00 चना  65.00
 90.00  90  00  95  00  95.00  120.  00  125.00



 9.  soft  8.  soft वाणिज्यिक  फसलें
 8.  501  9.  5011  8.  501

 गन्ना  9.  501

 कपास  पंजाब भ्रम  रीकन  255.  00  255.00
 210.00  220  घन

 320  एफ  210.00

 पटसन वाटम
 व  तुलनीय  किस्में  140.00  135.00  136.  00*  141.  007

 ब  वग  135,00  135.00
 140.00  140.00  155.  00  160.00

 मूंगफली  )  145.  00@  145.00@
 सोयाबीन

 150.00  150.00@  165.  00@  165.00@
 erat के  बीज

 एफं०  To  FT o-AAST  श्रौस
 1

 किस्म  ।

 मूल  स्तर से  बनने  वाले  प्रति
 0.1

 प्रतिशत  वृद्धि  के
 लिए  10  पैसे की  8.5  प्रतिशत  वसूली  से  संबंधित  हँ

 ।

 चीनी  के  कारखानों  द्वारा  देय  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  ।

 ध०न-घोषित  नहीं  किए  गये
 में  ग्रेड  के  लिए

 @  10  रु०  का  प्रोत्साहन  प्रीमियम  शामिल  है  ।



 November  14,  1977 Re-  Motion  for
 Adjou

 ment

 झींगा  मछली  पकड़ने  का  कांय

 199.  श्री  के०  डो०  कोसलराम  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तिरुचेनदुर  के  निकट  तटीय  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  कों

 किसी  सुविधा  के  झींगा  मछली  पकड़ने  का  काम  जोरों  से  चल  रहा

 यदि  at,  तो  कोचीन  पत्तन  से  इस  प्रकार  की  कितनी  मठली  का  निर्यात  fart

 जाता  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  भान  प्रताप  sit  नहीं

 प्रण्त  ही  नहीं  होता  ।

 कुलशेखर  पत्ततम  में  सत्स्य  फ्तन

 200.  श्री  Fo  टी ०  कोसलराम  कया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कुलशेखर  पत्तनम  जो  कभी  एक  छोटे  पत्तन  के  में  कार्य  कर  रहा

 एक  मत्स्य  पत्तन  का  निर्माण  करने  का  या  वीरपंडियनपत्तनम  weal  पुन्नक्कायल  में  जहां  समुद्र  गहरा

 हैं  ott  क्या  वहां  पर  परिष्कृत  यूनिटों  की  भी  स्थापन  करना  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  :  जी  नहीं

 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में

 RE.  ADJOURNMENT  MOTION

 गांधो  स्मृति  में  एक  गाइड  श्री  दासोदरन  नाथर  पर  स्वयं  संघ  के  कार्यक्ताश्रं

 हारा  हमले का  समाचार

 श्री  वसन्त  साढे  )  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  लोक  सभा  में  प्रक्रिया  तय  1

 कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  56  के  ant  मेंने  एक  '  स्थगन  प्रस्ताव  की  श्राज  दी

 जो  इस  प्रकार  है

 स्मृति  में  एक  गाइड  श्री  दासोदरन  नायर  द्वारा  श्री  मोरारजी  देसाई  को  उद्धृत

 किये  जनने  पर  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  कार्यकर्त्ताओं  द्वारा  Breaਂ

 नियम  58  के  अन्तर्गत  किसी  प्रस्ताव  को  गृहीत  या  श्रस्वीकृत  किया  जा  सकता  है  ate  श्रध्यक्ष  नियम  60

 के  भ्रन्तर्गत  ad  सहमति  देते  हैं
 !

 दमति  देना  अध्यक्ष  की  अपनी  इच्छा  की  बात  नहीं  यदि

 कोई  प्रस्ताव  नियमानुसार  है  तो  उसके  लिये  सहमति  देनी  होगी

 इस  लिये  नियम  co  के  श्रघीन  प्रश्नकाल  के  बाद  शरर  कार्य  सुची  में  at  मामले  उठाने

 से  पुर्व  श्रध्यक्ष  को  स्थगन  प्रस्ताव  वले  सदस्य  को  बुलाना  चाहिये  ।  जैसा  मेंने  कहा  है  मेरी  सूचना

 नियम  58  के  म्रन्तर्गत  नियमानुसार  है  श्राप  सभा  से  ।  यदि  50  से  कम  सदस्य  मेरे  प्रस्ताव
 के  पक्ष  में  खड़े  होते  तो  सभा  की  श्रनुमति  नहीं  हीगी  ।  लेकिन  यदि  50  से  अन्यून  संदस्य  खड़े

 ala  तों  प्रस्ताव  को  aaa  समझा  जाना  कृपया  अप  यह  *  कहें  कि  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 क्योंकि  उससे  स्थगन  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जायेगा

 अप  नियम tay  sot oA श्री  ज्योतिर्मय  ag  यंह  वःक्य  भी  स्पष्ट

 मे |  |  ory  घटन जना ज है  कि  प्रस्ताव  हाल  ही  हुई  किसी  f  1  तक  सीमित  रहेगा
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 23  काति  599  स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में

 कवर  लाल  (  दिल्ली  सद  :  झप  निधम  59  पर  भी  ध्यान  दें  जिसके  अ्रनसार  यदि

 कोई  मामला  सांविधिक  ग्रधिक रण  के  पास  लम्बित  हो  तो  उस  पर  चर्चा  नहों  की  जा  सकतौ  ।  इस

 घटना  की  fot  पूलिस  थाने  में  की  गई  है  श्रौर  अधिकारी  वारे  में  जांच  कर  रहे  हैं  ||

 श्री  सो०  एम०  स्टोफन  am  श्रपने  निण॑य  पर  पुर्नविचार  कीजिए  मन  लिखित  श्रभ्यावदन
 > दिया  G  ।  मूल  प्रशन  यह  है  कि  यदि  अध्यक्ष  इस  बात  से  संतप्ट  हैं  कि  सचना  नियमानसार  है  लो

 x उसे  पश  करने  प्रनमति  दत  ।  मामले  के  निपटान  की  प्रक्रिया  mere  तथा  दलों  और

 at ग्रपा  क  सदस्यों  तथा  प्रतिनिधियों  *  बीच  19  सितम्बर  1958  को  ge  एक  बठक  में  निर्धारित  की  गई

 थी  इसे  31  अगस्त  1959  के  समाचार  में  भी  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  यदि  कोई  प्रस्ताव

 न्रै नियमानसार  तो  उसे  ग्रवश्य  गहींत  किया  जाना  चाहियें  ।  mit  यदि  eq  के  पास  पूरे  तथ्य

 > नहा  तो  प्रस्ताव  की  प्राप्ति  का  उन्लेख  सभा  कर  सकते  n  द... तरार  सदस्य  से  संक्षेप  में  विवरण

 > सन  कर  ग्रपना  निर्णय  सकत  |

 इसलिये  यह  बात  fe  मामला  न्यायालय  के  aia  ठीक  नहीं  है  ate  मामले  पर  निर्णय

 al  जाने  से  फैसला  देना  भी  नहीं है  ||

 यक्ष  मट्ोदस  क्या  मझ  अ्राप  स  पता  लगाना  ट  कि  मामला  विचाराधीन  नहीं  टं

 क्या  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  ?

 श्री  सो०  एम०  स्टीफन
 :  कोई  मामला  लम्बित  इसलिय  = ह  विचाराधीन  होने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  |  arty  भ्रपना  निर्णय  दिया  है  |  ्  उत्तना  गा  ग्ण  जान ray  क्रम  अ्रधिक!र

 में  यह  नहीं  कहता  कि  आप  कारण  बताने  को  बाध्य  a  ||

 > मरा  निषेदन है  कि  यह  मामला  बहत  महत्वपण  ्  क्योंकि  लोग  गांधी  स्मारक  निधि  पर  जाते

 >
 वहां  उन्हें  सब  बातें  बतायी  जानी  ala  हैं  सलिय  गाइडों  क  वहां  होना  जरूरा  ।  यदि  गाइड

 को

 ह

 इसलिये  पीटा  जाता  है  fe  उसने  नाथू  राम  aa  को  राष्टंगंय  स्वयं  सेवक  का  काय कत्ता  बताया

 था  तो  यह  अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  का  विषय  बन  जाता  है है  क्योंकि  वहां  सामान्य  जनता  को  जान  मं

 दिक्कत  होगी  |  वहां  अ्रमुरक्षा  की  भावना  पनपेगी  ।  गाइड  की  वहां  सुरक्षा  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है

 द्वाता  |  हि  इसलिये इसालब  आराम  आदमी  के  लिये  इससे  gta  महत्व  की  वात  दूसरी  नहं
 दस

 विषय
 पर  संसद  में  की  जानी  चाहिये  ताकि  जनता  को  महात्मा  गांधी  के  बारे  में  तथ्य  बताने

 वालों  क के  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सके  ग्रौर  तथ्यों  को  न  जा  सके

 प्रों०  पो०  जी०  मावलंकर  :  में  स्थगन  प्रस्ताव  के  गुण-दोष  पर  विचार  नहीं
 कर  रहा हूं  1  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  नियमों  में  व्यवस्था  है  जिसे  तब  ही  लागू  किया  जा

 सकता  है
 जब  wer  श्रपनी  सहमति दे  \  ऐस  नहीं  है  कि  50  सदस्य  खड़े  हो  जायें  श्रौर

 वेह  प्रस्ताव  गृहीत  हो  जायेगा  ।  अ्रध्यक्ष  पीठ  की  सहमति  के  सम्बन्ध  में  भी  विभिन्न  नियम  लागू  होते हैं  ।

 परम्परा  यह  रह  है  कि  एक  दिन  या-दो  दिन  पहले  हुई  घटनाग्रों  के  बारे  स्थरान  प्रस्ताव
 3

 जो  श्रविलम्बनीय पर  विधार  जाता  है  क्योंकि  स्थगन  प्रस्ताव  से  तात्पयं  vat  घटना  से  ्
 लोक  महत्व  की  हाल  ही  घटित  हुई  अन्यथा  पिछले  25  दौरात्त  पीढ़  ने  स्थगन

 न् भस्तावों  पर  सहमति  नहीं  दी  @  क्योंकि  उठाने  के  अन्य  तरीके  जैसे--ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव
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 Re-Motion  for  Adjournment  Kartika  23,  1899  (Saka)

 अल्प  सचना  ,  नियम  193  के  ata  चर्चा  श्रादि  भी  उपलब्ध  हैं  देखा  जाये  तो  स्थगन  प्रस्ताव

 कुछ  नहीं  केवल  सरकार  के  प्रति  झ्रविश्वास  प्रस्ताव  है  इसलिये  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  काफी

 वजनदार होना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  से  इस  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  ऐसा  नहीं  है  कि  जिससे  सरकार
 रसे  भी  सम्बन्ध at  इसलिये इस  पर  चर्चा  के  लिये  किसी  we  तरीके  का  प्रयोग  किया

 जाये  |

 महोदय
 :

 यह  एक  महत्वपूर्ण विषय  है  ।  मैने  सहमति यह  मान  कर  नहीं  दी  कि  स्थगन

 प्रस्ताव  सरकार  के  विरुद्ध  निन्दा  प्रस्ताव  है  |  इस  मामले  में  सरकार  का  घटना  से  बिल्कुल  सम्बन्ध

 नही ंहै  ।  यदि  am  मझे  विश्वास दिला  सकें  कि  मेरी  धारणा गलत  है  तो  अपने  निर्णय  पर

 पुनः  विचार  कर  सकता  हूं  ।  में  इस  विषय  पर  सभा  के  नेता  शर  विपक्ष  के  नेता  के  विचार  जानना
 |

 प्रधानमंत्री  सोरारजी  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  समझता  हूं  कि  स्थगन  प्रस्ताव

 एक  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  है  ।  मैं  श्रापका  ag  विनिणय  मानता  हुं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  सरकार  की  निन्दा  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  मामले  से  सरकार  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कुछ  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  गांधीं

 स्मृति  के  एक  गाइड  पर  कथित  हमले  का  समाचार  मुझे  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 है  ।  लेकिन  मुझे  कुछ  लोगों  ने  बताया  कि  गाइड  कह  रहा  था  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ने  गांधी  जी

 की  हत्या  की  है  ।  यह  बिल्वुल  गलत  बात  है  ।  हत्या  करने  से  बहुत  गोडसे  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  को  छोड़  चका  qa  उसे  बताया कि  गांधी  समति  में  एसी  विवादास्पद  बात  नहीं

 कही  जानी  चाहिये  ।  मैंने  दूसरी  ate  के  लोगों  से  भी  कहा  कि  यदि  कोई  graft  गलत  कहता  है
 तो

 मेरा  तो  इस  मामले उसे  मारने का  उन्हें  कोई  अ्रधिकार नहीं  है  ।  बात  बहीं  समाप्त हो  गई

 कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 थी
 यशवन्त  राव  चब्हाण

 :
 मैं

 पहले
 इस  बात  पर  ata  हूं  कि  सरकार  से  इस  मामले

 का  सम्बन्ध  है  या  नहीं  ।  एक  बात  तो  सभी  मानते हैं  कि  गांधी  स्मृति  भारत  सरकार  के  निरीक्षण  में

 हैं  ।  इसलिये  सरकार  का  उससे  संबंध है  ।

 बापू  की  स्मृति में  बना  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  संस्थान है  ।  देश के  विभिन्न  भागों

 से  यहां  बहुत  से  व्यक्ति  अपनी  श्रद्धांजलि  अर्पित  करने  भराते  |  वहां  उन्हें  कुछ  जानकारी श्रौर
 >

 सलाह दी  जाती  हैं  ।  मैंने  श्री  देसाई  की  श्रात्मकथा  का  वह  श्रंश  पढ़ा  है  जिसमें  उन्होंने  कहा

 कि  नाध्राम  गोडसे  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  कार्यकर्त्ता  बाद  में  श्रापने उसका  किंया है  |

 जब  यहं यह  बात  समाचार  पत्रों  में  art  तो  मैंने  गृह  मंत्री  को  एक  पत्न  लिखा  जिसमें  मैंने  कहा

 कि  यह  सब  दिल्‍ली  प्रशासन  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  होरहा  है  ।  मैंने  ag  विशेष  रूप  से  झारोप  लगाया

 है  मौर  पत्र  की  एक  प्रति  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भी  भेजी  है  ।  मैंने  मुख्य  कार्यकारी  पाषद  से  भी  मौखिक

 रूप  से  इन  बातों  का  उल्लेख  किया  है  ।  सरकार  कैसे  कह  सकती  है  कि  यह  मामला  उससे  सम्बन्धित

 नहीं  ।

 यहां  तो  सरकारी  भ्रथवा  अधे-सरकारी  संस्थान  x
 जहां  राष्ट्र  के  बापू  की  स्मृति है  ।  वहां

 सर्वोदय का  एक  व्यक्ति  गांधी  जी  के  बारे में  बताता है  ।  वहां  उसे  गुंडे  या  हो  सकता  है  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  के  HTH  मारते हैं  ।  हम  किसी दल  के  हित  के  लिये  नहीं  लड़  रहे  ।  हम  तो

 ह  ceo
 एक  कतिपय  मामले  के  लिये  dag  कर  रहे  हैं  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  विषय है  ॥

 )
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 14  नवम्बर  977  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न

 उस  ने  शिकायत की  Q) >  उसे  सुरक्षा  प्रदान
 न

 करना  प्रशासन की  झ्रसफलता  है
 ।  यही

 नहीं  उस  गाइड को  भी  नौकरी से  निकाल  दिया  गया  यह  सरकार
 -  की  दोहरी  असफलता  है  ।

 )

 mera  महोदय  :  मेंने  दोनों  श्रोर  के  विचार  सुन  लिये  हैं  ।  मेरा  निर्णय  सुरक्षित

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 समस्तोपुर  हुई  घटना  को  जांच  करने  सम्बन्धी एक  सदस्यीय  जांच  श्रायोग  का  प्रतिवेदन

 mic  त्रिपुरा  में  राष्ट्रपति  राज  सम्बन्धी  पत्र

 Ng  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  gto  :  मैं  श्री  चरणसिंह की  श्रोर  से  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 अ्न्तगत  निम्नलिखित (1)  जांच  UTA  1952  की  धारा  3  की  उपधारा  (4)

 पत्नों  तथा  aust  की  एक-एक

 समस्तीपुर  में  2  1975  को  हुए  विस्फोटों  की  घटनाशओं  की  जांच

 करने  संबंधी  एक-सदस्यीय  जांच  श्रायोग  का  प्रतिवेदन ।

 प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संध्या  एल०  ato
 993/77]

 (2)  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  356(3)  के  श्रन्तगंत  त्रिपुरा  राज्य  के  संबंध  में में  राष्ट्रपति

 द्वारा  संविधान  के  श्रनच्छद  356  के  wera  जारी  की  गई  दिनांक  5

 1977  की  उद्घोषणा  sar  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 5  1977  के  भारत  के  में  अधिसचना  संख्या  Ajo  नि०

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 उपर्युक्त  उद्घोषणा  के  खंड  के  उपखण्ड  के  अनुसरण  में

 urseq fer  द्वारा  किये  गये  दिनांक  5  1977  के  भ्रादेश  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  5  1977  के  भारत के
 राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  fro  में  प्रकाशित  ह्झा  था  |

 [aeerera  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  UMos}to  994/77]

 (3)  राष्ट्रपति  के  नाम  ल्लिपुरा  के  राज्यपाल  के  दिनांक  2  1977  शौर  3  नवग्बर

 1977  के  दो  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  श्रंग्रेजी  ।

 (aeaTety  में  रखा  देखिए  संख्या  TWH ozto  995/77]

 बम्बई  सिचाई  श्रधिनियम  1976

 निर्माण  तथा  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मंत्री  fagrzz  :  में  श्री  सुरर्जतत  सिह
 बरनाला  की  ae  से  गुजरात  राज्य  विधान  मंडल  का  1976  की
 पारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  बंबई  सिचाई  (asa  1976  (1976

 का  राष्टपति  का  श्रधिनियम  संख्या  45)  की  एक  प्रति  जो  £3  fertaz  1976  के  भरत  के

 ra  में
 प्रकाशित

 gar  की  एक  प्रति  TATE  पर  रखता  हूं  ।

 ब  नत  ब  कत  शर में  रखा  गया  ।  टेर RAY  Aca  एल  ०  ato  996/77]

 153



 Papers  laid  on  the  Table  November  14,  1977

 विश्वविद्ालय के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  लेखे  उन  पर  लेखा
 परोक्षा  प्रतिवेदन  तथा  पर्वतीय  शिलांग  के  1973-74.

 वाधिक  लेखे  तथा उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  चन्द्र  में  निम्नलिखित पत्र
 सभा

 पटल  पर  रखना

 (1)  विश्वविद्यालय  oat  1956  की  धारा  19  की  उपधारा  (4)  के

 भ्रन्तर्गंत  विश्वविद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक

 लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  997/77]

 (2)  पूर्वोत्तर  पर्वतीय  शिलांग  के  वर्ष  1973-74  के  वाघिक  लेखें

 तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 दस्तावेज को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  क्लिम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  ग्रंग्रेजी  |

 [aearert  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  UTo2l  ०  998/77]

 महोदय  श्री  राजनारायण

 )

 से  कुछ  पर्चे  फेंके  गये  शौर  सभा  कुछ  शोरगुल  EAT)

 (Some  leaflets  were  thrown  from  the  Visitors  Gallery  and  there  was  some  Commotion)

 a ट  । श्री  के०  लकप्पा  :  संसद  भवन  में  भी  श्रार०एस०एस०  के  गंडों  से  कोई  सुरक्षा  नहीं

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Mr.  speaker,  the  hand  bills  have  been  thrown  out  by
 the  Republican  Party.

 श्रध्यक्ष महोदय  मेंने  सचिवालय  को  इसकी  wie  करने  के  लिये  कह  दिया  है  )

 Deshpande  Commission  Report,  Memorandum  of  action  taken  on  the
 Report

 and  a

 Statement

 table
 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  I  beg  to  lay  on  the

 (7)  A  ८०0४  each  of  the  following  papers  under  sub-section  (4)  of  section  3  of  the
 Commissions  of  Inquiry  Act,

 (i)  (a)  Report  of  the  Deshpande  Commission  set  up  by  the  Central  Government
 to  enquire  into  the  facts.and  circumstances  leading,  to  the  death of  Justice  D.S.

 of  the.  High  Court  of  Punjab  and  Haryana..

 (ii)  Memorandum  ए  Action  taken  on  the.  Report  (Hindi  ar  English:  versions).

 (b)  A  statement  (Hindi  and  English  versions)  explaining  reasons  for  not:  laying
 simultaneously  the  Hindi  .version  रण  the  Report.

 पिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  एल०
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 23  1899  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्

 राष्ट्रपति  द्वारा  सितम्बर  तथा  श्रक्तूबर  1  977  में  कि  गये  अभ्यादेश

 संसदोय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  123(2)  (#)
 के  निम्नलिखित  भ्रध्यादेशों  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 )  बोनस  संदाय  1977  (1977  का  संख्या  9)  जो  राष्ट्रपति

 दारा  3  1977  को  प्रख्यापित  किया  गया  था

 प्रिंयालय  में  गया  देखिए  den  एल०

 बैंककारी  सेवा  श्रायोग  1977  (1977  का  संख्या  10)  जो

 राष्ट्रपति  के  कर्त्तव्यों  का  निबेहन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  हारा  19  1977

 को  प्रख्यापित  किया  गया  at

 प्रिंदालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 )  शत्रु  सम्पत्ति  1977  (1977  का
 संख्या  11)  जो  राष्ट्रपति

 के  कत्तेंव्यों  faaea  करते  हुए  उपसष्ट्रपति  द्वारा  23  1977  को

 पित  किया  गया

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  देखिए

 स्थावर  सम्पत्ति  का  अधिग्रहण  wit  aaa  1977  (1977

 का  12)  जो  राष्ट्रपति  के  कर्त्तव्यों  का  निर्वहन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  द्वारा

 23  1977  को  प्रख्यापित  किया  गया  था

 [waTea  में  रखा  गया  देखिए  Teat  एल०  टी  ०-1003/77]

 दि  स्मिथ  स्टैनिस्ट्रीट  एंड  कम्पनी  लिमिटेड  का
 ale  अन्तरण

 1977  (1977  का  संख्या  13)  जो  राष्ट्रपति  द्वारा  30  1977

 को  प्रख्यापित  किया  गया  था

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  1004/77]

 )
 fe  awa  एंड  करेवन  श्राफ़  इंडिया  लिमिटेड  का  अरजन  द्रौर

 TEAS  1977  (1977  का
 संख्या  14)  जो राष्ट्रपति द्वारा

 30  1977

 को  wea frat  किया  गया  था ।

 प्रिंथालय  में  mar  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-1005/77]

 दि  इंडियन  maa  एंड  स्टील  कम्पनी  का  श्र्जन  )  संशोधन  अध्यादेश  1977

 )
 (1977  का  संख्या  15)  जो  राष्ट्रपति  हारा  1977  को  yeqifag

 किया  गया

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  ]

 झधिवकता  (  संशोधन  1977  (1977  का  deat  16)  जो  राष्ट्रपति

 )
 द्वारा  31  1977 को

 प्रब्यापित  किया
 गया

 या  ।

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  देखिए  सख्या  एल०

 1977
 केन्द्रीय  जल  प्रयोगशाला  (qq  क  शौर  ग्रूप  सर्ती

 निर्माण  तथा  तथा  af  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (ait  राम  :  मैं

 (aa  क  और
 संविधान  के  झनुच्छेद  309  के  अन्तर्गत  जारी  किये  गए  केन्द्रीय  जल  प्रयोगशाला
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 Papers  laid  on  the  Table  Kartika  23,  1899  (Sa  ka)

 भर्ती  1977  तथा  भंप्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  3  1977  के

 भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  afo  ato  नि०  1158  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :--

 [watera  में  रखा  गया  देखिए  संख्या

 केन्दीय  dsr  निगम  का  वर्ष  1976-77  का  प्रतिवेदन  तथा  उदग्रहण

 चीनी  मूल्य  समीकरण  निधि  नियम  1977

 रखता थी  रवीन्द्र  वर्मा  :  मैं  श्री  भानुप्रताप  सिंह  की  wie  से  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 (1)  भाण्डागारण  निगम  1963  की  धारा  31  की  उपधारा  (ii)  के  अन्तगेत

 केन्द्रीय  भाण्डागारण  निगम  के  ae  1976/77  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  wae

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखें  श्रौर  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 ।

 [zaTere  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  उद्ग्रहण  चीनी  मूल्य  समोकरण  निधि  1976  की  धारा  16  की  उपधारा  (3)

 के  भ्रन्तगंत  उद्ग्रहण  चीनी  मूल्य  समीकरण  निधि  1977  तथा  भ्रग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत  के  राजपत्र  a

 अधिसूचना  सख्या  स।०  सां०  निं०  619  (3)  में  प्रकाशित ।

 [wearera  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 सीसा  शुल्क  श्रधिनियम  1962,  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944  के  ध... श्रन्तगत  भ्रधिसुचनाएं

 तया  WITIT ~  1977  में  जारी  किये  गए  बाजार  ऋणों  सम्बन्धी  वक्तव्य

 वित  संब्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जुल्फिकार  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  मनिम्नलिखि त  ऋ  j =: - ut, a Rat से  :
 तथा  wast  की  एक  एक  प्रति  :--

 (uw)  ato  सां०  नि०  1044  शौर  1045  जो  दिनांक  6  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |

 साठ  ato  नि०  से  जो  दिनांक  8  1977 के  भारत

 के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 >.
 साठ  सा०  fio  से  जो  दिनांक  19  1977.0  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापने

 सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  22  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सो०  ato  नि०  जो  दिनांक  23  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई

 (3  सा०  सा०  नि  1125  दिनांक  27  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
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 14  1977
 सभा  पटल

 पर
 रखे  गये  पत्र

 सा०  सां०  नि०  1126  जो  दिनांक  27  अयाकान  1977  के  भारत  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  ज्ञापन ।

 ato  ato  fao  1127  जो  दिनांक  27  1977  के  भारत  के  wage  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [aera  में  रखा  गया  देखिए  do  एल०

 सा०  सां०  नि०  1128  AR  1129  जो  दिनांक  27  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्य।त्मक  ज्ञापन

 (=)  सा०  सा०  नि०  1130  जो  दिनांक  27  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  नि०  जो  दिनांक  3  1977  के  भारत  के  राजपत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (atrz)  सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  5  1977  के  भारत  के

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सौो०  सा०  नि०  जो  दिनांक  7  सितम्बर  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 |  सा०  सा०  नि०  जो  दिनांक  13  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 (THE)  Aloo  fio  से  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत

 के  राजपतन्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  TH  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  ute  नि०  1279  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  राजपत्न
 मे

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्यख्यभत्मक  ज्ञापन  |

 ato  ato  नि०  1280  और  1281  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 )
 सा०  सां०  नि०  627(@)  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत  के  राजपत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 (te)  सा०
 सां०

 नि०  646  जो  दिनांक  17  1977  के
 भारत

 के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी
 तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  नि०  662(5)  जो  दिनांक  31  1977  के  भारत
 क

 राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रिंगालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल ०

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित  afaqaarat
 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 (TF)  सा ०  Ato  fio  1006  श्रौर  1007  जो  दिनांक॑  30  1977  के  भारत  के

 wea  में  प्रकाशित  की  गई  थीं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा ०  ato  नि०  जो  g  1977  के  भारत  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक
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 सा०  aio  नि०  1100  जो  दिनांक  20  1977  at  भारत  के  राजपत्न  में

 तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  | प्रकाशित  हुई

 सा०  ato  नि०  1189  जो  दिनांक  10  1977  के  भारत  के  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०
 सां०  नि०  जो  दिनांक  12  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  सा०  नि०  जो  दिनांक  30  1977  के  भारत  के  राजपत्र (3:)

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 (14)  भारत  सरकार  द्वारा  1977  में  जारी  किये  गये  बाजार  ऋणों  के  परिणाम

 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 को  श्रोर

 ध्यान

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 ara  जोनों  को  समाप्ति  का  समाचार

 श्री  सी०के०  wae  (कन्नानूर) : मैं कृषि श्रौर :  मैं  कृषि  ak  सिंचाई मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ote  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  एक

 वक्तव्य  दें

 क्षेत्रों  को  समाप्त  किए  जिससे  कमी  वाले  राज्यों  जैसे  पश्चिम

 तमिलनाडु  ate  बिहार  के  लिए  श्रनाज  के  लाने  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  उसे

 लोगों  को  उचित  मूल्यों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  में  कठिनाईयां

 उत्पन्न  हो  गई  का

 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सान  प्रताप  fag):  भारत  सरकार  द्वारा
 1977-78  के  विपणन  मौसम  के  लिए  ads  भ्रनाजों  की  मूल्य  तथा  वसुली  नीति  के  wala  चावल  श्रौर

 धाने  के  संचलन  पर  लगे  सभी  क्षेत्रीय  Sraqrat  को  उठा  लिया  गया  है  ak  सारे  देश  में  wa  इनका

 श्रबाध रूप  से  संचलन  होगा  ।  निम्नलिखित  बातों  को  ध्यानਂ  में  रखकर  यह  नीति  श्रपनाई  गई  थी  :

 (1)  सुगम  खाद्य  स्थिति  खरीफ़  की  फ़सलों  से  भरपूर  पैदावार  होने  की  सम्भावना  श्रौर  190

 लाख  मीठरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक  जिसमें  48  लाख  मीटरी टन  चावल

 से  इन  नियंत्रणों  ar  प्रतिबन्धों  को  जारी  रखना  Walayay  समझा  गया

 (
 9

 )  जनता-उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  की  यह  सम्भावना  थी  कि  मझ्रधिणेष  राज्यों  में
 उत्पादकों

 को  अपनी
 पैदावार

 का  बेहतर  मूल्य  मिलेगा  ae  कमी  वाले  राज्यों
 के  उपभोक्ताओं  को

 खाद्यान्न  कम  मूल्य  पर  नई  नीति  को  श्रपनाने  से  ये  उम्मीदें  पूरी  हो  गयी

 (3)  weet  पैदावार  की  दृष्टि  में  यह  भी  झाशा  की  गई  थी  कि  चावल  a  संचलन  संबंधी

 प्रतिबन्ध  उठाने  के  बाद  भी  चावल  की  बसुली  बहुत  ज्यादा  कम  नहीं  यह  श्राशा

 भी  पूरी  हो  गयी  afew  से  धिक  वसूली  करने  के  प्रयत्न  जारी  इस  वर्ष
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 वल  को  वसूली  श्रब
 तक

 सबसे  अधिक  हुई  जोकि  6.5  लाख  मीटरी
 टन  है  जबकि

 पिछले  वर्ष  की  उसी  श्रवधि  में  4.  9  लाख  मीटरी  टन  की  वसूली  हुई  श्रौर

 (4)  सारी  भारतीय  जनता  समान  होने  के  नाते  उनके  लिए  -  यथासम्भव  एक  कामन  मार्केट  की

 सुविधा होनी  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  के  पास  पिछले  वर्ष  काफ़ी  बचा  हुआ  स्टाक  है  जिससे  कमी  वाले  सज्यों

 की  चावल  संबंधी  जरूरतें  पूरी  की  जा  सकती

 3.  पश्चिमी  तमिलनाडू  पर  बिह।र  राज्यों  से  कहा  गया  था  कि  व्यापारियों  तथा

 मिल  मालिकों  पर  सूझ-बूझ  के  साथ  लेवी  लगाकर  संशोधित  नीति  के  श्रधीन  उनके  लिए  चावल  की  पर्याप्त

 वसुल  करना  सम्भव  होना  चाहिये  are  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  मंजरी

 दे  दी  गई  या  दी  जा  रही  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  बहत्तर  कलकत्ता  अर  दुर्गापुर-भ्रासनसोल

 औद्योगिक  कम्पलेक्स  में  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  को  जारी  रखना  प्रौर  इन  मेत्नों  को  राज्य  के  शेष

 शत्रों  से  प्लग  रखना  चाहती थी  श्र  उनका  यह  प्रस्ताव  भी  मान  लिया  गया

 4.  सरकार  स्थिति  पर  बराबर  नजर  wa  हए  हैं  प्रौर  उसे  any  राष्ट्रीय  हित  में  श्रावश्यक

 समझे  जाने  वाले  उपचारी  उपाय  करने  में  हिचकिचाहट नहीं  होगी ।

 सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  सरकार  की  नई  खाद्य  नीति  से  पता  चलता  है  कि  सरकारी  «  नीतियां
 परस्पर  विरोधी  हैं  ।  एक  तरफ तो तो  वाणिज्य  मंत्री  यह  कह  रहे  हैं  कि  श्रावश्यक  वस्तुभ्रों  का  वितरण  जन

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  होना  चाहिए  ale  दूसरी  शर  श्री  बरनाला  ने  इसकी  am  ही

 समाप्त  कर दी  वितरण  में  कहा  कि  गोदामों  में  सुरक्षित  भंडार  पड़ा  परन्तु  भारतीय

 कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद  के  महानिदेशक  का  कहना  है  कि  हमें  खाद्य  स्थिति  के  प्रति  उंदासीन  नहीं  होना

 भंडार  इसलिए  है  क्योंकि  लोगों  के  पास  क्रय  शक्ति  नहीं  क्या  संरकार  ऐसी  नीति  बनांएमी

 कि  गरीब  लोगों  को  उचित  मलय  पर  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराए  ?

 सरकार  ने  कम  उपज  वाले  राज्यों  की  सलाह  लिए  बिना  खाद्य  नीति  बनाई  i  जन  खाद्यान्न  वितरण

 र
 कमी

 को  काम  निजी  व्यापरियों  को  दिया  तो  इस  बात  की  क्या  गारन्टी है  कि  कमी  पढ़ने पर
 वरि  ज्या  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई  की  जाएगी  ate  जन  वितरण  प्रणाली  को  बनाएं  रखा  जाएगी !?
 क्या  जनता  सरकार की  नीति  यह  नहीं  है  कि  गरीबी  के  cat  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  भोजन  दिया

 जाए  ?  निजी  व्यापारियों  को  खाद्यान्न  वितरण  का  काम  देने  से  क्या  इस  नीति  को  बल  मिलेगा  ?

 श्री  शांनू  प्रताप  सिह  सरकार  का  इरादा  जन  वितरण  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  नहीं

 हम  जन  वितरण  प्रणाली  को  निर्बाध  बनाना  चाहते  गेहूं  के  मामले  में  हमने  ऐसा  कर  feat  गत

 वर्षों
 में

 चावल
 की  बिक्री  30  लाख  टन  से  40  लाख  टन  रही  हमारे  पास  48  लाख  टन  चावल का

 स्टाक  इसलिए  जन  वितरण  प्रणाली  में  खाद्यान्न  कमी  नहीं  नई  नीति  की  घोषणा  के  बाद

 मूल्यों
 में  कमी  arg  खबरों  से  पता  चलता है  कि  वसूली  का  काम  संतोषजनक  ढंग से  चेल  रहा

 की  प्क खाद्य  नीति  बनाते  समय  हमने  राज्य  सरकारों  की  सलाह ली  थी  |  लेकिन  सभी  र।ज्यों

 सलाह  नहीं  हो

 सकती

 |  कुछ  राज्य  खाद्यान्न  के  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  हक
 में

 थे थे  श्र  कुछ  राज्य

 प्रतिबन्ध  हटाने  के  पक्ष  में  थे  ।  हमने  राष् क क  राष्ट्रहत  में  सभा  ALTaTSa  लिए  अशा प्रतिबन्ध  rad  है  इसके  संतोषजनक

 परिणाम

 ..
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 नागा

 att  शिवाजी  पटनायक  ( qaAzaT) :  इससे  उत्पादक  एवं  उपभोक्ता  दोनों
 को

 नुकसान  होगा

 वसूली  का  काम  व्यवहारिक  दृष्टि  से  छोड़  दिया  गया  निर्धारित  वसुली  मूल्य  किसानों को  नहीं  मिल

 रहा  वे  कम  दामों  फसलें बेच  रहे  कुछ  ही  महीनों  में  दाम  और  उपभोक्ताओं

 को  नुकसान  उठाना  उड़ीसा  विधान  सभा  ने  तथा  5  wa  राज्यों  ने  एक  खाद्य  जोन  बनाने

 की  सिफारिश  की  है  परन्तु  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 at  भानु  प्रताप  सिह  ।  वास्तव  में  वसूली  का  काम  चल  रहा  है  श्रौर  गत  वर्ष  की  अपेक्षा इस
 वर्ष  भ्रघिक  वसूली  हुई  यह  झाशंका  निराधार  है  कि  मूल्य  बढ़  जाएंगे  को  पता  है  कि

 सरकार

 के  पास  पर्याप्त  भंडार  वे  खाद्यान्न  जमा  करने की  वेवक्‌फी  नहीं  करेंगे

 थ्री  atta  भट्टाचार्य  :  क्या  यह  परस्पर  विरोधी  प्रयास  नहीं  सरकार  एक  श्रोर

 अधिक  वसुली  पर  जोर  दे  रही  है  शर  दूसरी  ओर  ज़ोन  प्रणाली  को  समाप्त कर  रही  प्रतिबन्ध

 हटाने  से  किसानों  को  जमाखोरों  पौर  चोर  बाजारियों  की  दया  पर  निर्भर  रहना  पड़ेगा I

 पश्चिम  बंग,ल  के  लोगों  को  घटिया  चावलों  की  सप्लाई  होती  भ्र्त  मे  रा  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार

 चोर  बाजारियों  एवं  जमाखोरों  से  गरीब  किसानों  की  रक्षा  किस  प्रकार  करेगी ?  साथ  ही  सरकार

 भोक्ताओं  के  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  करेगी  ?

 श्री  भानु  प्रताप  fag:  जहां  तक  राज्य  सरकारों  को  खाद्यान्न  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के

 लिए  कहने  का  प्रश्न  उत्तर  नकारात्मक  ऐसा  करने  से  अन्य  राज्य  भी  ऐसी  मांग  करेंगे

 are  उनकी  मांग  को  ठुकराना  असम्भव  हो  साथ  ही  ऐसा  करने  से  हमारी  नीति  भी  असफल

 हो  जाएयी  ।

 जहां  तक  गरीब  लोगों  को  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  प्रश्न  कमी  वाले  राज्यों  की  मांग

 सम्भव  पूरी  की  जाएगी  ग्र्त  किसी  प्रकार  की  कमी  होने  की  कोई  सम्भावना नहीं  हमारे पास  पर्याप्त

 भंडार  हैं  ।

 थी  पी०के०  कोडियन  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  चावल  के  पर्याप्त  भंडार  है  श्री  र  कमी  बाले
 राज्यों को  मांगों  के  बारे  में  डरने  की  कोई  जरूरत  नहीं  Zl  यदि  ad  प्राकृतिक  प्रकोप  हो  जाए

 तो  सारा  स्टाक  समाप्त  हो  जाएगा  ।  चावल की  वसुली  मांग  के  area  कभी  नहीं  रहीਂ  इसके

 अतिरिक्त  सरकार  ने  चावल  की  वसूल  का  लक्ष्य  भी  नहीं  रखा

 सरकार  यह  स्वीकार  करती  > ए  कि  केरल  राज्य  में  चावल  की  कीमतों  में  वृद्धि हुई
 क्या

 केन्द्रीय  सरकार  यह  झ्राश्वासन  देगी  कि  केरल  में  चावल  की  मांग  को  हर  हालत  में  प्र  किया  जाएगा  ?

 at  भानु  प्रताप  सिह  जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  केरल  के  समुद्र  तट  से  बड़े  पैमाने  पर
 चावल  की  तस्करी  होती  यदि  केरल  सरकार  सतक  रहे  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ale  सभी  उचित
 मांगें  मान  ली  जाएंगी  |  हमने  पहले  ही  यह  श्राश्वासन  दे  दिया

 श्री  बयालार  रवि  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मंत्री  महोदय  ने  केरल  से  चावल

 की  तस्करी  होने  का  गम्भीर  आरोप  लगाया  क्या  उनके  पास
 प्रमाण

 wera  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 कोर्ट  ार DMI at भानु  प्रताप  fag:  मैंने  प  नहीं  लगाया  हमें  एवं  केरल  सरकार  को  तस्करी को
 रोकने  के  लिए  सतर्क॑  रहना  चाहिए  ।
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 14  तनवम्ञर ,  1977  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 उत्पादन  इतना  afin  gat  है  कि  उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  पर  समर्थन  मूल्य  दिया
 जा  रहा

 श्री  श्याम  प्रसन्न  भट्टाचार्य  (saaferr)  :  हमारा  यह  अनुभव च्  रहा  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल
 में

 चावल

 की  कमी  रहती  है  क्योंकि  यहां  चावल  की  बजाय  पटसन  का  उत्पादन  अधिक  किया  जाता  है  |  जब  भी  वहां

 चावल  का  निर्बाध  संचलन  किया  जाता  मूल्य  बढ़  जाते  केवल  राशन  करने  से  पश्चिम  बंगाल

 की  समस्या  हल  हो  सकती  वहां  गरीब  लोगों  की  न्य  शक्ति  aga  कम  राज्य  को  जमाखोरों  से

 बचाने  के  लिए  सरकारी  एजेन्सी  से  व्यापार  किया  जाना  मेरी  अपील  है  कि  पुरे  देश  में  सभी

 अवश्यक  वस्तुग्रों  को  एक  समान  मूल्यों  पर  सप्लाई  किया  जाए  मंत्री  महोदय  को  सजग  रहना  चाहिए

 उन्हें  न  कमी  वाले  राज्यों  बल्कि  ग्रामीण  गरीबों  की  समस्याओं  को  समझना  चाहिए  ।

 श्री  सानु  प्रताप  हम  लोगों  की  WrawaHarat  को  पूरा  करने  के  लिए  हमेशा  तैयार

 जब  भी  अवसर  हम  उपाय  wae  हमें  किसी  गम्भीर  स्थिति  से  अवगत  कराया  जाएगा  तो

 हम  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  करेंगे

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्यान्न  वितरण  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  न्  हम  उनके  साथ  सहयोग
 करने  के  लिए  हमेशा  तैयार  यदि  कलकत्ता  में  चावल  की  सप्लाई  हुई  है  तो  इसका  करण

 चावल का  निर्बाध  संचरण है

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 श्री  AlouAo  eaHa  (scant) : :  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  के  बारे  में  1970  के  दशक  के  दौरान

 बाइसिकलों  श्रौर  बाइसिकल  के  पुर्जों  के  निर्यात  पर  लोक  लेखा  समिति  का  सत्नहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत क  रता

 ष

 विशेषाधिकार  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVILEGES

 पहला  प्रतिबेदन

 श्री  समर  गुह  :  मैं  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  समिति  का  पहला  प्रातवेदन  पेश  करता हूं

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजकर  10  मिनट  Foqo  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 The  Lok  Sabha  then

 adjourned
 for  Lunch  till  fourteen  of  the  Clock

 मध्याह्म  मोजन  के  पश्चात्‌  लोकसभा  दो  बजकर  10  मिनट  WoFo  पर  समवेत  हुई

 Mr.  5
 were  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  peaker  in  the  che  |

 सदस्य  द्वारा  त्याग  पत्न
 Resignation  of  Member

 RIA  महोदय :  मुझे  सभा  को  सूचित  करना  हैकि  मुझे  हरियाणा  के  करनालਂ  निर्वाचन  aa
 से  लोकसभा  केਂ  लिए  निर्वाचित  सदस्य  श्री  भगवत  दयाल  शर्मा  का  feat  21  1977  कों
 त्यागपत्न  प्राप्त  हम्ना  मैंने  उनका  त्याग  पत्न  21  1977  से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 —
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 Statement  Re.  Agreement  between  Govt.  of  India  &  November  14,  1977
 Bangladesh  on  Sharing  of  Ganga  Waters  at  Farakka

 HURT गंगा  लल  के  बटवारे  पर  भारत  श्रौर  बंगला  देश  को  सरकारों  के  ata  समझौते  के  ale  A  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  AGREEMENT  BETWEEN  GOVT.  OF  INDIA  AND  BANGLADESH
 ON  SHARING.OF  GANGA  WATERS  AT  FARAKK

 प्रधानमंत्री  मोरारजी  देसाई )  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  अखबारों  से  ज्ञात  हा  होगा

 कि  भारत  त्रौर  बंगला  देश  के  बीच  फरक्का  पर  गंगा  के  पानी  के  बटवारे  श्र  उसके  प्रवाह  को  संवर्धित

 करने  के  विषय  में  एक  करार  पर  नवम्बर  1977  को  ढाका  में  मंप्रि-स्तर  पर  हस्ताक्षर  किये गए

 मैं  सदन  के  सभा  पटल  पर  इस  करार  की  एक  प्रति  रख  रहा  जो  बंगला  देश  सरकार  के  साथ  हुए

 समझौते  के  अनसा ९  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  जारी  गया  है  ।  सदन  से  इस  mag  amas लिए  भी  मैं

 उदा  पता  की  याचना  कर  1  हूं  ।  वार्ता  के  दौरान  इस  करार  में  निहित  समस्याओं  की  जटिलता  ate

 महत्व  के  अर्ति रक्त  मुझे  इस  वक्तव्य  में  उन  aaa  पर  भी  कुछ  कहना  है  जो  इस  करार  के  बारे

 में  की  गई  ate  परिणामस्वरूप  यह  झ्रावश्यक  हो  गया  है  कि  स्थिति  को ऐतिहासिक  पररप्रे्य  तथा  निहित

 तथ्यों  के  अंधा ९  पर  स्पष्ट  किया  जाय ।

 इस  करा  की  ऐतिहासिक  प्रकृति  तथा  भारत  श्र  बंगलादेश  के  ares  संबंधों  के  लिए  ग्रौर

 इस  उप  महाद्वीप  की  राजनीति  के  लिएं  इसका  महत्व  विदेशों  में  प्रायः  सभी  जगह  स्वीकार  किया

 गया  ate  भारत  में  भी  जनमत  के  अधिकांश  वर्गों  ने  इसे  स्वीकार  किया  इस  करार पर  हस्ताक्षर

 हो  जाने  तथा  तत्काल  इसके  लाग  होने  से  एक  ऐसी  बड़ी  समस्या  का  समाधान  हो  गया  है  जिसने  कि

 दोनों  देशों  के  आपसी  संबंधों  को  बिगाड़  रखा  था  तथा  जिसने  इस  उपमहाद्वीप  में  विगत  25  वर्षों

 से  राजनीतिक  वातावरण  को  दुषित  क  *  रखा  था

 माननीय  सदस्यगण  फरक्का  समस्यां  के  लम्बे  इतिहास  और  इसकी  जटिलता  से  अवगत  इस

 करार  पर  बातचीत  के  दौरान  जो  मसले  खड़े  हुएं  उनका  असर  दोंनों  पक्षों  के  एवं

 सांस्कृतिक  हितों  पर  तथा  संवेदनशीलता  पर  पड़ा  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  कि

 हुगली  में  बहाव  के  लिए  उपलब्ध  पानी  तो  एक  उचित  सीमा  से  कम  न  हो  श्रौर  साथ  ही  प्रवाह  को

 संवर्धित करने  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  हो  जाए  कि  ऊपरी  जलधार  शर  नीचे  की  जलधार  की  श्रावश्यकताएं

 पूरी  हो  बंगलादेश  की  ate  से  यह  कहा  गया  कि  उन्हें  इस्तेमाल  के  लिए  जितने  पानी  की  जरूरत

 इस  समय  होती  है  वह  प्री  होती  रहनी  चाहिए  ताकि  भविष्य  में  देश  की  पारिस्थितकी  are  अर्थ-व्यवस्था

 पर  दुष्प्रभाव  नहीं  पड़े  ।  उनका  यह  भी  था  कि  पारिस्थितिकी  के  संतुलन  को  बनाये  रखने  के

 लिए  खुश्की  के  दिनों  की  श्रवधि  में  निम्नतम  प्रवाह  55,000  क्यूसेक  निर्वाध  जारी  रहना  यह
 बातचीत  जटिल  एवं  array  हुई  ताकि  दोनों  पक्षों  के  विषय  एवं  विरोधी  उद्देश्यों  में  संतुलन
 बैठाया  जा  सक े|

 बातचीत  की  यह  समस्या  इस  वजह  से  तौर  भी  जटिल  हो  गई  चूंकि  तटवर्ती  लोगों  के  afaarzt

 से  संबंधित
 श्रन्तर्राष्टीय  कानून  अभी  संहिताबद्ध  होना  बाकी  है  श्रौर  इसलिए  न्यायोचित  बटवारे  को  निश्चय

 करने  के  लिए  कोई  सार्वभौमरूप  से  स्वीकृत  मानदंड  तभी  नहीं  विभिन्न  देशों  ने  यद्यपि  1966  के

 हेलसिकी  नियमों  को  भ्रन्तर्राष्टीय  कानून  के  एक  श्रादर्श  के  रूप  मे ंव्यापक  रूप  से  स्वीकार  किया है  लेकिन
 अ्रामतौर  से  यह  माना  जाता  है  कि  प्रत्येक  अन्तर्राष्ट्रीय  नदी  का  क्योंकि  झपना  श्रलग  स्वरूप  होता है
 लिए  उसके  जल  के  न्यायोचित  वितरण  की  बात  सम्बद्ध  तटवर्ती  राज्यों के  बीच  बहुपक्षीय
 बातचीत  के  माध्यम से  ही  तय  की  सकतीं  है  और  इस  तरह  की  द्विपक्षीय '  बातचीत
 में  प्रत्येक  सहभागी  तटवर्ती  देश  के  हकों  श्र  afer  की  ठीक-ठीक  मात्रा  निश्चित  करने
 के  श्राधार  पर  कोई  समझौता कर  पाना  संभव  नहीं  ।  बातचीत  के  माध्यम  क्सी  समाधान
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 23  1899  फरक्का  में  गंगा  जल  के  बटवारे  पर  भारत  झ्रौर  बंगला लादेश
 की  सरकारों  के  बीच  समझौते  के  बारे  में  वक्तव्य

 ाा

 पर  पहुंचना
 अनिवायं

 तौर  पर  संबद्ध  पक्षों  द्वारा  अपनाई  गई  दो  दूरस्थ  स्थितियों के  बीच  सम
 alt

 का  प्रयास  होता  है  ।  प्रस्तुत  समस्या  में  प्रश्न  पानी  के  उपयोग  के  अ्रलग-प्रलग  प्रयोग

 मिकताओं  के  बीच  संतुलन  स्थापित  करने  का  बंगलादेश  ने  शुरू  में  जो  स्थिति  श्रपनाई  वह  यह  थी
 कि

 ऐतिहासिक  प्रवाह  को  कायम  रखा  जाए  जिसका  मतलब  यह  था  कि  निचले  तटवर्ती  राज्य  को  एक
 प्रकार  से  ऊपरी  तटवर्ती  राज्य  हारा  पानी  के  उपयोग  प्र  वीटो  का  afaare  भारत  ने  शुरू  में

 जो  स्थिति  भ्रस्तियार  की  वह  यह  थी  कि  उसे  40,000  क्यूसेक  का  अधिकतम  प्रवाह  लेने  का  झधिकार

 होना  चाहिए  जिससे  कि  ह्ग्ली  नदी  की  सामान्य  स्थिति  के  लिए  उसे  afar  लाभकारी  ware  प्राप्त

 हो  सके  att  इस  प्रकार  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  परिरक्षण  तौर  सुधार  के  लिए  पर्याप्त  जलमात्रा  प्राप्त

 a

 ..  इसके  ग्रतिरिक्त दोनों  देशों  के  हकों  की  बात  तो  द्र a  कोई  द्विपक्षीय  were  मात्र  अ्रधिकारों
 bat  a an  हकों  पर  आधारित  नहीं  हो  खासतौर  से  इस  तरह  की  परिस्थितियों  मेज  सी  कि  गंगा  के  निचले

 ma  में  है  ।  जहां  कमी  के  दिनों  में  उनकी  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लायक  नहीं

 होता  ।  इसलिए  यह  जरूरी  था  कि  यह  करार  सम्मिलित  त्याग  ate  पारस्परिक  रामायोजन  के  सिद्धांत

 पर  आधारित हो
 कौर  इससे  किसी  भी  देश के  अधिकारों  ale  हकों पर  बुरा  प्रसर

 न  पड़ े|

 माननीय  सदस्यगण  यह  भी  स्वीकार  करेंगे  कि  इस  बातचीत  में  प्रश्न  सिफ॑  दो  देशों  के  पानी

 के  बटबारे  का  ही  नहीं  श्रौर  न  ही  इसके  प्रवाह  को  संवर्धित  करने  का  बल्कि  इसमें  श्रपने  निकटतम

 पड़ौसी  के  साथ  संबन्ध  को  बेहतर  बन।ने  की  राजनीतिक  श्रावश्यकता  fates  थी  जोकि  हमारी  समूची

 विदेश  नीति  की  प्रभविष्णुता  तथा  विश्वसनीयता  की  कठोर  परीक्षा  है  शर  इस  दृष्टि  से  उन  सिद्धान्तों  की

 परीक्षा  है  जिनके  विषय  में  भारत  ने  हमेशा  ag  कहा  है  कि  ये  सिद्धान्त  राष्ट्रों  के  के  लिए
 दशक  होने  चाहिये ं।

 फरवका  समस्या  के  संबन्ध  में  इस  सरकार  ने  जो  प्रयत्न  किये  हैं  उसके  विषय  में  उसे  ही  प्रारम्भ

 से  सब  कुछ  करने  का  मौका  नहीं  मिला  था
 ।

 तत्कालीन  पाकिस्तान  सरकार  ने  श्रौर  बाद  में  बंगलादेश

 सरकार  ने  गंगा  के  पानी  के  बटवारे  के  विषय  में  उनके  साथ  समझौता  fet  बिना  फरक्का  बराज

 योजना  का  निर्माण  करके  उसे  शुरू  करने  का  हमारा  afirere  कभी  स्वीकार  नहीं  किया
 ।  1951 से

 जबकि  इस  परियोजना  के  संबन्ध  में  प्रारंभिक  जांच  कार्य  चल  रहा  अ्रंतरसरकारी  परामर्श  MIT
 वार्ताएं  हुई  मई  1974  की  सम्मिलित  घोषणा  में  भारत  श्रौर  बंगलादेश  के  प्रधान  मंत्रियों  ने  इस

 बात  का
 उल्लेख

 किया  था  कि  BGT FUT बराज  1974  के  श्रंत  तक  चालू  हो  जायेगा  लेकिन  साथ  ही  वे
 इस  बात  पर  भी

 q
 ~  हमत  हुए  थे  कि  इस  बराज  के  चालू  होने  से  पहले  गंगा  में  निम्नतम  प्रवाह  के '

 उपलब्ध  पानी  के  परस्पर  स्वीकाय  Mlaeq  पर  सहमति  हो  जानी  इस  प्रकार  माननीय
 गण

 यह  देखेंगे  कि  पिछली  सरकार  ने  यह  बुनियादी  निर्णय  पहले  ही  ले  रखा  था  कि  भारत  इसमें  से  पानी

 तभी  लेगा  जबकि  इस  संबन्ध  में  Maet  के  विषय  में  बंगलादेश  के  साथ  समझौता  हो  जाएगा  ।

 यहं  बराज  1975  में  राष्ट्रपति  मुजीब  की  सरकार  के  साथ  हो  जाने  के  बाद  चालू
 नि

 गया  जिसमें  यह  व्यवस्था थी
 कि  21  ada से  31  मई  के  बीच  की  श्रवधि में  भारत  11,0008

 !  51000
 क्यूसेक  के  बीच  पानी  लेगा

 ।  दुर्भाग्य से  1975-76 के  खुश्क  मौसम  के  लिये  कोई  समझौता

 सरकार  ने  यह  दृष्टिकोण  श्रपनाया  कि  अप्रैल  1975  में  जो  करार  हुआ

 था  वहू  सिर्फ  मई  1975  के  ae  ri  लय  था  श्रौर उस  तारीख  के  बाद  पानी  लेने  का  जहां
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 Statement  Re.  Agreement  between  Govt.  of  India  &  Kartika  23,  1  9  (Saka)
 Bingladesh  on  Sharing  of  Ganga  Waters  at  Farakka

 तक  है  किसी  भी  तरह  बाध्य  जबकि  बंगलादेश  सरकार  का  ah  यह  था  21

 31  मई  के  बीच  की  अवधि  के  बटबारे  में  जो  पानी  उसके  हिस्से  में  आता  है  उसकी  मात्रा
 क्यूसेक  से  किसी  भी  परिस्थिति  में  नीचे  नहीं  जानी  चाहिये  जो कि  पिछली  सरकार

 ने  बंगलादेश  के  लिये  छोड़ना  स्वीकार  किया  था  ।

 जब  1975-76  के  खुश्क  मोसम  के  लिये  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  भारत  ने  फोडर

 केनाल  की  क्षमता के  बराबर  पानी  लेना  शरू  कर  दिया  तो  बंगलादेश  सरकार  ने  फरक्का  के  मामले

 को  अझंतरर्राष्टीय  स्तर  पर  उठाने  कई  प्रयास  किये  ्र  भारत  इक-तरफा

 तरीके  पानी  लेने  का  ७७,  लगाया  |  इस  मसले को  इस्तांबल  में  इस्लामी

 सम्मेलन  कोलंबो  के  गटनिरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  गया  शर  संयक्त

 राष्ट्र  महासभा  के  अधिवेशन  में  एक  श्रौपचारिक  शिकायत  के  रूप  में  भी  इसे  प्रस्तुत  किया  गया
 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत इस  मुद्दे  पर  महासभा  ने  विचार  समाप्त  करते  हुए  यह  सर्वसम्मत

 बयान  स्वीकार  किया  जिसमें  दूसरे  निर्णयों  के  साथ  ही  यह  निर्णय  भी  शामिल  था  कि  दोनों  सरकारें

 तुरन्त  मंत्रिस्तर  पर  द्विपक्षीय  बातचीत  पुनः  प्रारम्भ  करें  ag  भारत  के  उस  स्थिति  के  WTSF b]  ही  था

 जोकि वह  सदा  से  श्रख्तियार  किये  रहा  है  कि  facet  समस्याएं  ध्विपक्षीय  स्तर  पर  ही  सर्वोत्तम  ढंग

 से  सुलझाई  जा  सकती  लेकिन  उपयुक्त  सर्वसम्मत  वक्तव्य  ने  हमारे  ऊपर  उद्देश्यप्रणं  ढंग  से  बातचीत
 करने  का  दायित्व  टाल  दिया  ।  तदनुसार  दिसम्बर  1976  श्रौर  1977  के  बीच  मंप्लिस्तर पर

 बीत  के  चार  दोर  te  ara  में  भारतीय  अतिलिधिमंद  के  मेता  बासी  हमारे  रक्षा  मंत्री  सौर

 बंगलादेश  के  नेताश्रों  के  बीच  बातचीत  किस  प्रकार  प्राग  बढ़ी  जिसका  ब्यौरा  अधिकारी  स्तर  की  परवर्ती

 वार्ताश्नों  में  तैयार  होना  था  प्रौर  तैयार  होकर  दोनों  देशों  के  बीच  एक  व्यापक  करार  में  सन्निष्ठिति  किया

 जाना  att  30  1977  को  अधिकारी  स्तर  की  वार्ता  के  तीसरे  दौर  के  में  एक

 करार  हुआ  झर  उस  पर  हस्ताक्षर  किये  इन  वार्ताग्ों  से  fas  हमारे  दोनों  देशों  के  बीच  ही  नहीं

 क्योंकि  इससे  विगत  में  महासभा  का  भी  ताल्लुक  रहा  है  ak  खासतौर  पर  faa  गुटनिरपेक्ष

 देशों  इसलिये  श्रंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  भी  बहुत  arma  जगी  हैं  |  इस  करार  को  दोनों  देशों  की  et

 दर्शिता  तथा  तकंसंगतता  पर  श्राधारित  प्रमाण  के  रूप  में  सभी  देशों  ने  स्वीकार  किया  तथा  वह  इस  बात

 का  प्रमाण  है  कि  विकासशील  देश  किस  प्रकार  श्रपने  विकास  को  प्रमावित  करने  वाली  समस्याश्रों  का

 समाघान करते  हैं  ।

 फरक्का  बराज  परियोजना  का  निर्माण  कलकत्ता  बंदरगाह  की  सुरक्षा  तथा  सुधार  के  लिए

 किया  गया  देश  का  कोई  भी  व्यक्ति  कलकत्ता  शहर  के  लिए  इस  बंदरगाह  के  महत्व  तथा  संपूर्ण  पूर्वी

 क्षेत्र  की  झयंव्यवस्था  के  लिए  इसके  महत्व  को  कम  नहीं  ग्रांक  सकता  है  जिस  पर  हमारी  जनसंख्या  का
 एक

 बहुत  बड़ा  भाग  निभेर करता  है  ।  इस  करार में  परियोजना के  उद्देश्य  कीं  पूति  के  लिए

 सर्वाधिक  संभव  व्यवस्था  है  तथा  इसके  साथ-ही-साथ  संकट  की  स्थिति  में  बंगलादेश  कीं  जरूरतें भी  इससे

 पुरी  होंगी  ।

 सदन  के  सदस्य  इस  बात  से  श्रवगत  हैं  कि  1960  में  श्रतुमोदित फरक्का  बराज  परियोजना

 बेज  सहित
 wae

 श्राकलनों  पर  विचार  किया  गया  कि  मार्च  के  मध्य  से  मई  के  मध्य  तक  20,000

 तक  पानी  निकाल  लेने  पर  भी  उक्त  परियोजना  युक्तिसंगत  इस  ates  तथा  झन्य

 Wasi  पर  तत्कालीन  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  विचार  विनिमय  यद्यपि  उससे  स्पष्ट  रूप  से  कहा

 कि  ये  was  अनंतिम  हैं  श्रौर  भावी  weaat  तथा  मानक  परीक्षणों  के  संदर्भ  में  उनमें  संशोधनਂ

 होते  सम्पन्न  करार  में  मार्च  मई  की  प्रवर  में  20,500 से  26,750  qua aH Wat तक  पानी  निकालने
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 14  1977  फरवंका  में  गंगा  जल  के  बटवारे  पर  भारत  प्रौर  बंगलादेश

 की  सरकारों  के  बीच  समझौते  के  बारे  में  वक्तव्य
 नन

 की  व्यवस्था  इसके  साथ-ही-साथ  भारत  के  हिस्से  में  इसकी  उत्तरोत्तर  वृद्धि  की  व्यवस्था  है  जबकि
 25  वर्षे  के  प्रेक्षित  आंकड़े  पर  आ्राधारित  4  वर्ष  में  से  3  वर्ष  की  अझ्रवधि  में  पानी  का  प्रवाह  55,000

 क्यूसेक  के  न्यूनतम  स्तर  से  अधिक  होता  भारत  द्वारा  न्यूनतम  पानी  की  निकास  मात्ना  भी  कम-से-कम

 निकास से  दुगुना है  जो  अप्रैल  1975  के  करार  के  सझनुसार भ्झ  म्रतुमेय  इस  करार  के  अंतर्गत  भारत

 8  महीने  के  अर्थात  जून  से  जनवरी  जल-निकास  की  अ्रधिकतम  अर्थात  35,000  से

 40,000  प्राप्त  करने  में  भी  सफल  रहा  करार  में  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  है  कि  बंगलादेश

 को  उसके  भाग  का  80  प्रतिशत  पानी  प्रत्येक  10  दिन  at  maf  के  लिए  अवश्य  दिया  जायेगा  ।  इससे

 बची  हुई
 20

 प्रतिशत  पानी  की  मात्ना  का  उपयोग  प्रशासनिक  सुविधा  तथा  फरक्का  पर  पानी  के  प्रवाह

 की  भिन्नता  की  देनिक  समस्या  को  कम  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 चूंकि  जल-विज्ञान  cart  विज्ञान  नहीं  है  इसलिए  द्रवगतिकी  मानक  श्रध्ययन  तुटि  की  नगण्य  मात्ना

 के  श्रंतगंत  पानी  के  निकास  के  प्रभाव  का  अ्रनुमान  लगाने  में  समयथे  नहीं  फिर  भारतीय  इंजीनियरों

 are  किये  गये  मानक  परीक्षणों  तथा  वास्तविक  प्रभावों  के  झादिरूप  अ्रध्ययन  दोनों  के  ara  पर  यह

 कहा  जा  सकता  है  कि  करार  में  सहमत  पानी  के  निकास  की  maqat  से  कलकत्ता  बंदरगाह  की  बिगड़ती

 हुई  स्थिति  को  संभालने  में  मदद  मिलेगी  तथा  नदी  भू-शरण  की  आदि  जैसे

 wea  उपायों  से  बंदरगाह  में  सुधार  ऊपरी  स्तर  पर  पानी  की  अधिकतम  श्रापति  करने  के  झतिरिक्त

 इन  पूरक  उपायों  को  श्रपनाने  की  श्रावश्यकता  फरक्का  बरराज  परियोजना  तैयार  करने  तथा  उसे  लागू

 के  पुरे  समय  तक  स्वीकार  की  गई

 फरक्का  बराज  से  ऊपरी  स्तर  पर  जल  ats  के  फलस्वरूप  कलकत्ता  बंदरगाह  के  सुधार  में

 समय  लगेगा  तथा  उसे  बहुत  जल्दी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसी  बीच  जैसे-जैसे  देश  में  प्रगति  हुई  है

 आर  कृषि  श्राघुनिक  होती  गई  वैसे-वैसे  गंगा  के  पानी  के  उपयोग्य  तथा  अनुपभोग्य  प्रयोग  की

 विशेषकर  सिंचाई  के  बढ़ती  गई  है  ate  भविष्य  में  उसके  श्रौर  तेजी  से  बढ़ने  की  संभावना  है  ।

 इसलिए  किसी  दीर्घकालिक  योजना  द्वारा  पानी  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  की  तकंसंगत  व्यवस्था  करना

 अनिवाये  है  ताकि  बंगलादेश  की  शझ्रावश्यकता  के  श्रलावा  हम  wat  ऊपरी  जलधारा  तथा  निचली  जलधारा

 की  अपेक्षाओं  को  पुरा  कर  भारत  तथा  बंगला  दोनों  देशों  के  लिए  दीघकालिक  समाधान  समान  रूप

 से  महत्व  का  है  इसे  दोनों  देशों  के  सहयोग  से  हीं  सर्वाधिक  सुकर  बनाया  जा  सकता  समझौते

 में  दोनों  देशों  की  सरकारें  केवल  सभी  प्राप्य  दीर्घकालिक  प्रस्तावों  के  भ्रध्ययन  के  लिए  ही  राजी  नहीं  हुई

 हैं  प्रपितु  ऐसा  शभ्रध्ययन  वे  तीन  साल  के  भीतर  ही  कर  करार  में  अध्ययन  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  दोनों  सरकारों  के  लिए  सद्भावपुर्वक  योजना  या  योजनाश्रों  के  चयन  की  तथा  उसे  यथाशीघ्र  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  कदम  उठाने  की  व्यवस्था  है  ।

 इस  प्रकार  हमने  बंटबारे  की  व्यवस्था  के  श्रल्पकालिक  उत्सर्ग  की  बात  स्वीकार  की  है  क्योंकि

 दीर्घकालिक  समस्या  के  क  उपायों  से  भी  यह  जुड़ा  उक्त  करार  शुरू  में  5  वर्ष  के  लिए  वेघ

 है  3  और  वर्ष  के  बाद  उसकी  समीक्षा  का  प्रावधान  है  जिसमें  दीघंकालिक  समाधान  की  दिशा  में  प्रगति

 सहित  उसके  कार्यान्वयन  के  कार्य  प्रभाव  तथा  प्रगति  का  विचार  निहित  है  ।

 हमें  झ्राशा  है  कि  var  करार  से  न  केवल  गंगा  के  प्रवाह  की  बृद्धि  की  दीर्घकालिक  समस्या  का

 समाधान  होगा  श्रपितु  उक्त  पुरे  क्षेत्र  के  जल-संसाधनों  को  श्रधघिकतम  उपयोग  के  लिए  भी  मारें  प्रशस्त

 करार  की  शर्तों  के  अ्रंतगंत  संयुक्त  नदी  grat  का  संवर्धन  भारत  तथा  बंगलादेश  में  बढ़वे  हुए

 सहयोग  के  लिए  बाढ़-नियंत्रण  तथा  aq  समस्या-क्षेत्रो ंमें  करना  चाहिए  ताकि  दूसरे  पक्ष  के  हितों  पर

 उसका  प्रभाव  पड़े  ।
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 Statement  Re.  Agreement  between  Govt.  of  India  &  November  14,  1977
 Bangladesh  on  Sharing  of  Ganga  Waters  at

 Farakka

 माननीय  wert  इस  करार  पर  विचार  करते  हुए  हमारे  उपमहाद्वीप  में  विगत

 वर्षों  के  संदेहों  तथा  wader  पर  भी  दष्तिपात  करना  यह  भी  याद  रखना  चाहिए  कि

 भारत  ऐसा  देश  है  जो  भ्रपनी  परम्परा  तथा  सिद्धान्तों  से  राष्ट्रीय  तथा  gate  दोनों  ही  स्तरों  पर

 nea  देशों  के  साथ  सहयोग  तथा  मंत्नी  की  नीति  के  प्रति  वचनबद्ध  वर्तमान  सरकार  यह  मानती  है

 fe  हमारे  विकास  क़्या  हमारी  विदेश  नीति  की  प्रभावकारिता  के  लिए  कठोर  परीक्षा  ae  है  कि

 हमें  इस  उपमहाद्वीप  को  वमनस्य  से  मुक्त  रखना  >
 Q  या  नहीं  जिससे  हम  ग्रपने  साधनों  को  बिकास  के

 बुनियादी  काम  पर  तथा  देशवासियों  के  कल्याण  पर  केन्द्रित  श्रगर  हम  यह  मानते  हैं  कि  भारत
 का

 निजी  हित  उसके  पड़ौसी  देशों  की  खुशहाली  में  है  तो  हमें  ऐसी  समस्याश्ं  के  समाधान  के
 लिए  गंभीर

 प्रयत्न  करना  चाहिए  जो  दोनों  देशों  में  विकास  को  प्रभावित  करती  हैं  ।

 हम  किसी  तीसरे  देश  या  पक्ष  के  संयोग  दखल  के  बिना  ट्िपक्षीय  वार्ता  से  फरक्का विवाद

 को  हल  करने  के  लिए  भी  कृतसंकल्प  द्विपक्षीय  बातचीत के  जरिए  इस  करार  के  होने  से  श्रौर  खासकर

 द्विपक्षीय  ढांचे  के  अंतर्गत  मतभेदों  तथा  विवादों  को  तय  कर  हमने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  दो  नजदीक

 पड़ौसी  देशों  के  सभी  चाहे  वे  कितने  ही  जटिल  क्यों  न  सहत्याग  तथा  पारंस्परिक  समायोजना

 की  भावना  से  द्विपक्षीय  रूप  में  हल  किये  जा  सकते  हैं
 ।

 जिस  दृष्टिकोण  श्रौर  भावना  से  यह  करार  संभव  हुमा  है  यदि  इसे  बंगलादेश  के  साथ  हमारे  संब्रन्धों

 के  वृहत्तर  परिप्रेक्ष्य  में  लागू  किया  जाए  तो  यह  दोनों  देशों  के  ट्रिपक्षीयू  एवं  बहुपक्षीय  मंचों

 सेव  विकासमान  सहयोग  की  श्रोर  ले  इससे  महाद्वीप  में  शांति  एवं  को  संवर्धित  करने  तथा

 एक  वृहत्तर  विश्व  व्यवस्था  के  लिए  काम  करने  के  हमारे  लक्ष्यों  को  श्रागे  बढ़ाने  में  भी  योगदान

 सिलेगा  |

 विभिन्न  उपयोगों  के  लिए  पानी  की  मांग  में  संभावित  वृद्धि  होने  से  यह  स्पष्ट  था  समय  बीतने

 के  साथ यह  समस्या  श्रौर  भी  -  अघिक  एवं  जटल  हो  जाती  |  यदि  इस  दीर्घकालिक  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  दोनों  देशों  द्वारा  समय  पर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  लिए  न  केवल  बहुत

 बड़े  अवसरों  कीं  कीमत  चुकानी  पड़ती  अपित  श्रल्पकालिक  बटबारे  की  व्यवस्था  करना  भी  अत्यच्त  कठिन

 हो  जाता  ।  यदि  कोई  समझौता  ही  था  तो  दोनों  देशों  का  समान  हित  इस  कार्य  में  विलम्ब

 करने  के  बजाएं  इसे  जल्दी  ही  करने  में  ari
 फरक्का  समस्या  बंगलादेश  की  एक  राष्ट्रीय  समस्या  रही  है  जो  राजनीतिक  दलों  श्रौर  शासकों  से

 परे  बंगलादेश  के  राजनीतिक  दल  श्रौर  वर्ग  अधिक  हिस्सा  ate  इस  विवाद  के  शीघ्रता

 से  निपटान  पर  एकमत  रहे  हैं  ।

 भारत  में  फरक्का  समस्या  को  दलीय  हितों  से  ऊपर  उठकर  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  देखा

 जाना  पिछली  सरकार  द्वारा  किये  गए  बयदों  का  सम्मान  करते  हुए  हमने  इस  करार  को  अंतिम

 रुप  fam  सदन  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  अंतदलीय  मतभेदों  को  भुलाकर  हमारी  विदेशनीति  के

 संपूर्ण  लक्ष्य  के  वृहत्तर  परिप्रेक्ष्य  विशेषरूप  से  दोनों  देशों  के  कल्याण  को  ध्यान  में  रखते  इस  करार

 को  स्वीकार  करें  |

 श्री  समर  गुहा  :  मेरा एक  निवेदन  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  शांति  ak  व्यवस्था  के
 भंग

 होने  का  भय  इसलिये  इस  विषय  पर  पूर्ण  चर्चा  की  जाये

 श्री  data  भट्टाचार्य  :  पर्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  समझौते  पर  प्रकट

 किया  है  site  उसका  विरोध  किया  है  ।
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 23  1599  प्रधान  मंत्री  की  स ्सोविवत  संघ  को  यात्रा

 के  बारे  में  वक्तव्य

 महोदय  :
 मैं  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  कोई  उपलब्ध  ati

 afar  आप  ayer  पर  टि्सणी  नहीं  ae  के

 प्रघानमंत्री  को  सोवियत  संघ  को  यात्रा  के  art  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  PRIME  MINISTER’S  VISIT  TO  U.S.S.R

 प्रधान  मंत्री  थो  मोरा  रजी  देसाई

 अध्यक्ष  जेसा  कि  सदन  को  ज्ञात  सोवियत संघ  की  कम्युनिष्ट  पार्टी की  केन्द्रीय  समिति

 के  सोवियत  संघ  की  सर्वोच्च  सोवियत  के  प्रधान  मंडल  के  श्री  ब्रंझनेव  द्वारा

 सोवियत  नेताओं  के  निमंत्रण  पर  मेंने  रूस  की  पाता  की  ।  मैं  भारत  से  21  को  रवाना  टस

 पौर  27  WATT  की  सुबह  वापस  लौट  arr  रूस  में  at  प्रवास  के  दौरान  मैं  काला  सागर  के  शहर

 सोची  तथा  यक्रेनियाई सोवियत  समाजवाद  गणराज्य  की  राजधानी  कीव  भी  गया  ।  इस  यात्रा  में  विदेश

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  भी  मेरे  साथ  इस  पूरी  यात्रा  में  हम  जहां  कहीं  भी  गये  वहीं|

 चार  की  सामान्य  ate  से  ऊपर  उठकर  हमारा  भ्नत्यन्त  हार्दिक  एवं  सद्भावपूर्ण  स्वागत  किया  गया
 |

 मास्को  में  श्रपने  प्रवास  के  दौरान  हमने  सोवियत  नेताभ्ों  से  दो  बार  बातचीत  की  जिसका  नेतृत्व

 महासचिव  ay  छ्लेझनेव  ने  किया  ।  सोवियत  नेताओं  के  साथ  कई  बार  हमारी  श्रनौपचारिक  बातचीत  भी

 हुई  ।  इस  विचार-विनिमय  में  हमने  झपने  छ्िपक्षीय  संबन्धों  पर  तथा  विभिन्न  श्रंतराष्ट्रीय  महत्व  के  प्रश्नों

 पर  बातचीत की  ।  इस  प्रकार  की  बातचीत  गोपनीय  समझी  जानीं  चाहिए  क्योंकि  उनका  स्वरूप

 हो  ऐसा  होता  फिर  भी  सदन  को  यह  बताने  में  मुझे  कोई  संकोच  नहीं  कि  हमारी  बातचीत  प्रत्यन्त

 स्पष्ट  तथा  मत्नापूण  हुई  ।  इस  बातचीत  में  यह  बात  स्पष्ट  हुई  कि  हम  एक  दूसरे  के  दृष्टिकोण  क़ो  समझते

 सराहते  हैं  दोनों  का  यह  निश्चय  भी  प्रकट  gar  कि  हम  दोनों  के  बृहत्तर  हित  में  पारस्परिक  सम्मान

 शर  समानता  पर  भ्राधारित  अपने  सहयोग  शर  wat  मित्रता  को  सुरक्षित  रखकर  सुदृढ़  करना
 चाहते

 हैं  ।

 मेरे  लिए  सोवियत  संघ  की  यह  पहली  यात्रा  नहीं  मैंने  1960  में  मास्को  तथा  रूस  के  कुछ

 बहरों  की  यात्रा  की  थी  अब  17  वर्ष  बाद  मेंने  जिन  स्थानों  की  यात्रा  कीं  उनकी  श्राथिक  एवं
 ara  प्रगति  देखकर  मैं  बहुत  प्रभावित  नि  ।

 जब
 जनता  सरकार  सत्ता  में  ars  तो  बहुतों  ने  सोचा  था  कि  भारत  में  सरकार  बदलने  से

 भारत-रूस  संबन्धों  को  धक्का  लेकिन  हम  ऐसा  नहीं  मानते  थे  :  इस  यात्ना  ने  हमारे इस  विश्वास

 को  पुष्टि
 कर

 दी  कि  हमारे  सामाजिक  एवं  राजनीतिक  पद्धति  में  ate  कुछ  मामलों  में  हमारे  दुष्कोणों
 में  झ्रंतर  होने  के  बावजूद  हमारे  संबन्धों  को  किसी  प्रकार  का  धक्का  नहीं  पहुंचा  है  ।  इसके  '
 लाभदायक  द्िपक्षीय  संबन्धों  के  संवर्धन  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  भविष्य  में  दोनों  के  बीच  सहयोग  के

 क्षेत्र  में  स्वस्थ  विकास  की  संभावनाएं  जैसा  राष्ट्रपति  तथा  मेरे  द्वारा  हस्ताक्षरित  घोषणा

 में  स्वीकार  किया  गया  भारत-रूस  संबन्ध  समय  कसौटी  पर  खरे  हमारे  संबन्ध  ऐसे  हैं

 कि  जिनते  किसी  राष्ट्र  को  डरने  की  जरूरत  नहीं  क्योंकि  यह  afar  सहश्नस्तित्व  के  सिद्धान्तों  पर

 झाधारित  है  जो  सारे  विश्व  पर  लागू  होता  है  ।

 मैं  इस  यात्रा
 का

 विशेष  स्वागत  इसलिए  हूं  कि  इससे  मुझे  सोवियत  नेताओं  से  व्यक्तिक्त
 संबन्ध

 स्यापित  करने  का  मिला  झौर  इस  बात  में  मुझे  कोई  संदेह  नहीं  कि  हमारे  संबन्धों  को
 — रखने  में  तया  हमारे  बीव  झगर  कभी  कोई  गलतकहमी  पैदा 1१1  ही  तो  उसे  दूर  करने  में  यह  बहुत

 उपयोगी  होगा  ।
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 Statement  Re.  Samachar  Agency  Kartika  23,  1899
 (58८8)

 भारत-रस  सहयोग  अनेक  भेत्रों  में  एक  निररतर  प्रक्रिया  इस  प्रक्रिया  में  कभी  शिथिलता  नहीं

 ot  दी  गई  ।  मेरी  यात्रा  के  दौरान  कोई  नये  तकनीकी  या  aries  प्रश्न  नहीं  उठे  क्योंकि  हमने  यह

 महसुस  किया  कि  विशेषज्ञों  के  स्तर  पर  ही  सबसे  weal  तरह  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 फिर  इस  घोषणा  में  यह  कहा  गया  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  ales  श्रौर

 निक  सहयोग  को  ak  सुदृढ़  करने  के  तौर-तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिए  सोवियत  संघ  से  विशेषज्ञों
 के  शिष्टमंडलों  के  निकट  भविष्य  में  भारत  याने  की  संभावना  है  इसके  बाद  इन  प्रस्तावों  पर

 सोवियत  संयुक्त  आयोग  विचार  कर  सकता  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  है  कि  श्राधिक  श्रौर

 वैज्ञानिक सहयोग  के  लिए  एक  भारत-सोवियत  संयुक्त  श्रायोग  इस  श्रायोग  का  स्तर  हाल  ही  में  ऊचा
 कर  दिया  गया  भारत  की  श्रोर  से  विदेश  मंत्रा  इस  श्रायोग  के  होंगे  ate  सोवियत  पक्ष  से

 वहां  के  महामान्य  श्री  सोवियत  सहमध्यक्ष  इस  संयुक्त  श्रायोग  का  श्रगला

 अधिवेशन  श्रगले  वर्ष  के  शुरू  में  नई  दिल्‍ली  में  होगा  ।

 मेंने  राष्ट्रपति  ब्रेझनेव  झर  wera  कोसीगन  को  भारत  की  यात्ना  के  लिए  झ्ामंत्रित  किया है

 उन्होंने  यह  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  इन  marl  की  तिथियां  बाद  में  तय  होंगी  ।

 भ्रंत  मैं  यह  कहता  चाहूंगा  fe  यह  यात्ता  सोवियत  संघ  के  साथ  भारत  के  संबन्धों  की
 ्  निरन्तरता  की  पुष्टि  करती  है  जो  स्वयं  अंतर्राष्ट्रीय  स्थायित्व  को  संवर्धित  करने  के  लिए  सह

 गुटनिरपेक्षता  ate  मंत्री के  सिद्धान्तों  के  प्रति  हमारी  वचनबद्धता  को  मजबूंत  बनाती  है

 यथार्थ  में  इस  यात्रा  ने  भारत-सोवियत  संबन्धों  को  स्थिरता  एवं  सुदृढ़ता  के  नये  ae  प्रदान  किये  हैं

 इसके  परिणामों  का  हमारे  देश  में  ak  सोवियत  संघ  में  स्वागत  हुमा  है  ate  मैं  समझता  हूं  कि  जिस

 परिपक्वता  के  साथ  इसकी  yaa fee a  हुई  है  वह  इसे  तनाव  शैथिल्य  को  संवर्धित  करने  ate  daria
 शांति  की  खोज  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  में  एक  महत्वपुर्णे घटक घटक  बना  दोनों  देशों  ने  यह  बात  भी  स्वीकार

 की  है  कि  ये  संबन्ध  उन  oer  देशों  के  साथ  संबन्ध  विकसित  करने  के  मार्ग  में  रुकावट  नहीं  है  जो  शांति

 को  श्रागे  बढ़ाने  तथा  राष्ट्रों  के  बीच  श्रापसी  समझ  को  ag  बनाने  के  समान  लक्ष्यों  से  wafer  हैं
 ।

 संक्षेप  जैसा  कि  मैंने  मास्को  में  कहा  था  वर्तेमान
 भारत-सोवियत  संबन्धों  को  किन्हीं  भी  दो  देशों  के

 लिए  श्रनुकरणीय  घ्नादर्श  माना  जा  सकता  है  ।

 समाचार  खबर  एजेन्सी  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  SAMACHAR  NEWS  AGENCY

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  फक्ष्णण  श्रउवाणी  :  माननीय  सदस्यों  को  मेरा  ae  बकाव्य

 याद  होगा  जो  मैंने  उन  जिनके  परिणामस्वरूप  चार  समाचार  जो  उस  समय  तक

 काम  कर  रहीं  के  विलय  से  का  गठन  हुआ  पर  7  1977  को  सदन  में  दिया

 मैने  यह  भी  बताया  था  कि  इस  ढांचे  के  विरुद्ध  हुई  व्यापक  झालोचनाशओं  श्रौर  प्रेस  की  स्वतंत्रता

 को  सुनिश्चित  करने  कीं  सरकार  की  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  मैं  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  गठित  क़र
 रहा हूं  जो  के  भविष्य  के  वारे  में  जांच  कर  amit  रिपोर्ट  at  ।

 2.  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता  यह  समिति  श्री  कुलदीप  नायर  की  भ्रध्यक्षता  में  19

 1977  को  गठित  की  गई  इसके  11  wer  सदस्य  समिति  की  रिपोर्ट  13  1977

 को  प्रस्तुत  की  गई  थी  atte  उसके  शीघ्र  बाद  जारी  कर  दी  गई  थी  ताकि  जो  सिफारिशें  की  गई  हैं  उनके

 प्रति  सरकार  श्रपना  दृष्टिकोण  में  समाचारपत्रों  ौर  जन  सधारण  at  प्रतिक्रियात्रों  से  लाभान्वित

 हो  सके  ।  रिपोर्ट के  जारी
 सने
 दाप  के  बाद  Ih |  अगस्त  1977  को  at  प्रबन्ध

 समिति  ने  एक
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 वक्तव्य नाला

 प्रस्ताव  पास  किया  जिसमें  सरकार  को  यह  Aaa  दिया  गया  कि  समाचार  एजेंसियों  के  भावी  ढांचे

 के  बारे  में  सरकार  जो  भी  निर्णय  लेगी  वह  उनको  लागू  करने  में  श्रपना  सहयोग  देगी  ।

 3.
 सरकार  ने  देश  में  समाचार  एजेंसियों  के  भावी  ढांचे के  प्रश्न  के  सभी  पहलुपों पर  विचार

 किया  ऐसा  करते  समय  सरकार  ने  समाचार  एजेंसियों  aarat  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई

 को  are  उसकी  रिफारिशों  के  प्रति  जनता  की  प्रतिक्रिया  को  भी  ध्यान  में  रखा  सरकार  ने

 के  गठन  में  सक्रियरूप  से
 इस  तथ्य  को  भी  नोट  किया  है  कि  भूतपूर्व  सरकार  ने  न  केवल

 महायता  की  अपितु  वह  की  प्रबन्ध  समिति  का  नीति  निणंय  लेने  में  मार्गदर्शन  भी  करती

 इस  प्रकार  अआपात  स्थिति  की  पैदावार  ate  उसका  प्रतीक  था  ate  निसंदेह  यह  श्रापात
 स्विति  से  उद्धभूत  विपथन था  ।  सरकार इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  फिलहाल  मामले

 में
 सरकार

 को  भूमिका  इस  विपथन  को  ठीक  करने  तक  ही  सीमित  होनी  चाहिए  ।  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जिन
 समाचार

 एजेंसियों  को  दबाब  से  तथा  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  विलय  के  लिए  मजबूर  किया  गया

 उनको  उसी  प्रकार  स्वतंत्र  रूप  से  काम  करने  की  7.0  दी  जानी  चाहिए  जिस  प्रकार  वे  पहले  करती

 थी
 ।

 उसके  बाद  उनको  यह  छूट  होगी  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  उस  निर्णायक  भूमिका

 को  प्रभावशाली  ढंग  से  निभा  सकें  जिसकी  प्रैस  ढांचे  में  उनसे  की  जाती  वे  यदि  चाहें

 तो
 aa

 में  सहयोग  करें
 या

 इकट्ठी  हो  जाएं  ।  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  स्वतंत्रता
 का

 वरण  उत्पन्न  करके  उसको  समाचार  एजेंसियों  के  विकास  झ्ौर  विस्तार  का  काम  समाचारपत्रों  और

 चार  पुर्जेंसियों  पर  ही  छोड़  देना

 4.  तदनुसार  सरकार  ने  को  यह  सुचित  करने  को  निणंय  लिया  है  कि  सरकार

 पूव॑  स्विति  बहाल  करने  और  इस  प्रकार  उन  चारों  समाचार  जो  24  1976  को

 तयाकथित  विलयਂ  से  पहले  विद्यमान  अ्र्यात  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  यूनाइटेड  न्यूज  श्राफ

 इंडिया  हिन्दुस्तान  समाचार  श्रौर  समाचार  भारती  को  बहाल  करने  के  पक्ष  में  है  ।

 5.
 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  समाचार  एजेंसी  संगम  में  भारत  के  भाग  लेते  रहने  की  श्रावश्यक्ता

 भर  भारतीय  भाषाओं  में  समाचार  सेवाओं  के  विकास  की  भी  श्रावश्यकता  से  सरकार  सहमत  सरकार

 को  उम्मीद  है  कि  चारों  एजेंसियों  में  से  प्रत्येक  के  लिए  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  समाचार  एजेंसी  में
 वेयक्तिक  रूप  से  या  किसीਂ  सहकारी  व्ययप्था  के  माध्यम  से  संयुक्त  रूप  भाग  लेना  संभव  होगा ।
 सरकार  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  समाचार  एजेंसी  संगम  में  भाग  लेने  हेतु  श्रौर  भारतीय  भाषाओं  में  सेवाश्रों

 के  विकास  हेतु  झाथिक  सहायता  देने पर  विचार  करने  के  लिए  तत्पर  होगी  ।

 6.  यथापूर्व  स्थिति  के  बहाल  होने  की  दशा  में  सरकार  के  कर्मचारियों की  वर्तमान

 परिलब्धियों का  संरक्षण  करने  में  सहायता  चारों  एजेंसियों  को  6  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  सहायक

 भ्रनुदान  दिया  जायेगा  ताकि  उतके  द्वारा  में  जाने  वाली  परिलब्धियों  तथा  यदि  वे

 भ्रपनी  मूल  एजेंसी  में  काम  करते  रहते  तो  उनको  समय-समय  पर  जो  परिलब्धियां  मिलती  उनके  बीच  के
 की  पूति  की  जा  यह  सहायक  अनुदान  हर  वर्ष  कम  होता  इस  प्रकार  की  सहायता

 से  द्वारा  बनाए  गए  श्रतिरिक्त  पदों  के  व्यय  की  भी  पूर्ति  क्योंकि  कुछ  समाचार
 feat  अपने  विलय  के  बाद  अस्त-व्यस्त  हो  गई  अतः  सरकार  उनको  अनावर्ती  श्रनुदान  देने  पर  भी

 विचार  करेगी  ताकि  वे  शपना  काम  नए  सिरे  से  चालू  कर  सकें  ।

 7.  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  यह  सरकार  इस  बात  के  लिए  वचनबद्ध  है  कि  सभी  लोक
 इस  धारणा भ्र संस्थाएं  स्वतंत्र  स्वच्छन्द  में  काम  हमारी  सभीं  का
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 वचनबद्धता  के  WTET  मुझे  विश्वस  है  कि  सदन  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  इस  निर्णय
 a

 ary  स्तम्भ  की  स्वतंत्रता  और  सुदृढ़  होगी  ।

 उत्तर  रेलवे  पर  हाल  में  हुई  दो  गम्भीर  रेल  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य
 ‘STATEMENT  RE.  TWO  RECENT  SERIOUS  TRAIN  ACCIDENTS  ON

 NORTHERN  RAILWAY

 रेल  मंत्री  (Mo  सध  :  लोक  सभा  संचिवालय॑  से  पता  चला  हैकि  श्री
 लकप्पा

 ने  इस  विधय  में  सामान्य  चर्चा  के  लिए  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  मैंने  सरकार  की  श्रोर  से  सचिव  की

 सूचित  किया  है  कि  हम  इस  पर  पूर्ण  चर्चा  के  लिए  तैयार  wa  ैं श्रपन  वक्तव्य  पढ़ने की  श्रनुमति

 चाहता हूं  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  पढ़िये |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  सदन  की  पिछली  बैठक  समाप्त  होने  के  बाद  उत्तर  रेलवे  पर  दो  गंभीर

 रेल  ढु्घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें  भारी  जन  हानि  हुई  इस  सम्बन्ध  में  मैं  अत्यन्त  दुख  श्रौर  खेद  के  साथ
 बथान

 देने  के  लिए
 श्रापके

 समझ  उपस्थित हुआ
 28-8-77  को  लगभग  10.  20  रायबरेली-इलाहाबाद  खंड  पर  रातरामपुर  श्र  फ़ाफ़ामऊ

 स्टेशनों  के  बीच  352  डाउन  सहारनपुर-लखनऊ  इलाहाबाद  एक्सप्रेस  गाड़ी जा  रही  थी  सराय  गोपाल

 फ्लैग  स्टेशन  के  gat  छोर  पर  स्थित  चौकीदार  वाले  एक  समपार  पर  तीन  पहिये  वाले  टैम्पो  से  उसकी

 भिड़न्त  हो  गई  ।  टैम्पो  का  उपयोग  टैक्सी  के  रूप  में  किया  जा  रहा  था  जिसमें  ड्राइवर  श्रौर  क्लीनर  के

 अलावा  23  यात्री  थे  ।

 इस  दुर्घटना  के  फ़लस्वरूप  18  ब्यक्ति  मारे  गये  श्रौर  wea  चार  घायल  हुए  जिनमें  से  3  कोਂ  गंभीर

 चोटें  |

 दुर्बटना  के  तुरन्त  स्थानीय  निवासियों की  सहायता  से  उस  गाड़ी  के  ars  ने  घायल  व्यक्तियों

 प्राथमिक  उपचार  कर  दिया  ah  बाद  में  उन्हें  इलांहाबाद  के  तेजबहादुर  सप्रू  भ्रस्पताल  में  भेज  दिया

 रया 1

 सूचना  मिलते  ही  महाप्रबन्धक  तथा  विभागों  के  अध्यक्षों  सहित  रेलवे  बोर्डे  के  सदस्य  यातायात

 दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंच  गए  तथा  उन्होंने  अस्पताल  में  घायल  व्यक्तियों  को  रेल  राज्य  मंत्री  भी

 दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंच  गये  थे  तथा  अस्पताल  में  वें  घायल  व्यक्तियों  से  भी  मिले

 मृत  व्यक्तियों
 के

 निकटतम  सम्बन्धियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  झनुग्रह  के  रूप  में  भुगतान  भी

 ‘feat  गया  ।

 रेलवे  संरक्षा  के  श्रपर  AIUad,  लखनऊ  ने  इस  दुर्घटना  की  जांच  की  उनकी  श्रनन्तिम
 पड़ताल  के  ग्रनुसार  यह  दुर्घटना  रेल  की  गलती  के  कारण  हुई  समपार  में  प्रवेश  करने  से

 पहले  झाने  वाली  गाड़ी  को  देखेने  की  प्राथमिक  चेतावनी  की  wre  सड़क  वाहन  के  ड्राइवर  कां  ध्यान  न

 सीधे  तौर  से  दुर्घटना  की  कारण  agar

 दूसरी  दुर्घेटना  10-10-1977 को  नैनी  स्टेशन  पर  हुई  ।  va  दिन  00. 15
 बजे  गाड़ी

 न०  103  झप  हावड़ा-प्रमृतसर  डीलक्स  जिसमें  17  सवारी  डिब्बे  लगे  हुए  थे  are  जिसमें  बिजली

 इंजन  लगा  हुमा  की  ag  सी  पी  सी  माल  गाड़ी  के  पिछले  भाग  से  टक्कर  हो  गई  ।  यह  माल  गाड़ी

 उस  स्टेशन  के  श्रप  स्टार्टर  ate  भ्रप्रिम  स्टार्टर  सिगनलों  के  बीच  खड़ी  हुई  थी  ।  इसके  परिणामस्वरूप

 एक्सप्रेस  गाड़ी  का  इंजन  श्रौर  पहले  पांच  सवारी  डिब्बे  चूर-चूर हो
 गये  श्रौर  बाद  के  दो  सवारी  डिब्बे
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 23  1899  )  उत्तर  रेलवे  पर  हाल  में  हुई  दो  गम्भीर रेल  दुर्घटनातं
 के  बारे  में  qa

 वि

 पटरी  से  उतर  गये  wifes  eu  ते  क्षतिग्रस्त  हो  17.0 1.0  पिछले  10  सवारी  डिब्बे  पटरी
 पर  बने

 गाड़ी  के  पिछले  भाग  का  dears  श्रौर  3  माल  डिब्बे  चकनाचूर  हो  गये  श्रौर  अरन्य
 तोन

 पटरी से  उत्तर  गये  ।

 यह  सूचना  देते  हुए  मुझे  बेद  है  कि  इग  दुर्घटना  में  57  व्यक्तियों  की  मृत्य  47  को  गर्भीर

 चोटें
 आईं

 ae  53
 मामूली  रूप  से  घायल  हुए  ।

 दुर्घटना  होने  के  कुछ  मिनटों  के  भीतर  ही  इस  दुर्घटना  के  बारे  में  मंडल  नियंत्रण  झर  wa

 सम्बन्धित  व्यक्तियों
 को

 सूचना  पहुंचा  दी  गयी  थी  ।  सहायक  चिकित्सा  afaary,  नैनी  तुरन्त  ही  मौके
 पर

 गये  ale  उन्होंने  घायल  व्यक्तियों  का  प्राथमिक  उपचार  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।  उस  गाड़ी
 के  गाई  ने  भी  गाड़ी  में  यात्रा  कर  रहे  कुछ  चिकित्सकों  श्रौर  दवाई  विक्रेताओं  की

 से  प्राथमिक

 उपचार  किया  था  ।  मंडल  श्रस्पताल  से  डाक्टरों  a  wa  कर्मचारियों  का  दल  रोगी  वाहन  सहित

 मौके पर  पहुंच  उन्होंने  चिकित्सा  सहायता  की  व्यवस्था  at  ait  गम्भीर  रूप  से  घायल  व्यक्तियों

 को  में  भेजना  area  कर  fear  ।

 महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  घायलों  श्रौर  मृतकों  की  सूची  लगायी  गयी  श्रौर  जनता  की  पूछताछ  का

 उत्तर  देने  के  लिए  पूछताछ  कार्यालय  भी  खोले  xo  103  झप  एक्सप्रेस  जिन  स्टेशनों  पर  ठहरती

 है  उन  सभी  स्टेशनों  पर  मृतकों  के  फ़ोटो  भेजे  गये  मत  व्यक्तियों  के  सम्बन्धियों  को  मौके  पर  पहुंचने
 के  लिए  सभी  सुविधाएं  प्रदान  की  गयीं  जिनमें  मुफ्त  पास  दिया  जाना  भी  शामिल  क्षतिग्रस्त  गाड़ी के  सभी

 यात्रियों  को  सड़क  वाहनों द्वारा  इलाहाबाद  पहुंचाया  गया  ताकि  वहां  से  झागे  वे  श्रपनी  यात्रा  कर  सके ंI

 द्ल्ली  के  लिए  एक  विशेष  गाड़ी  भेजी  गयी  जो  9.0  55
 बजे  इलाहाबाद  से  रवाना  हुई

 ।

 सूचना  मिलने  के  फ़ौरन  बाद  सदस्य  उत्तर  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  शौर  विभागों  के

 अध्यक्षों
 को

 साथ  लेकर  रेलवे  बो  वायुयान  द्वारा  दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंचे  ।

 जिस समय  qa  दुर्घटना  की  सुचना  मिली  उस  समय  में  पुना  में  अपने  सभी  कार्यक्रमों  को
 सद  वित्त  aaa  ate  यांल्लिक  रेलवे-बोर्ड  को  साथ  लेकर  मैं  दुर्घटना  स्थल

 १९
 पहुंचने  के  लिए  वायुयान  द्वारा  रवाना  हो  इसी  रेल  राज्य  मंत्री  जो  मद्रास  में

 sent  के
 बारे  में  जानकारी  मिलते  फ़ौरन  वायुयान  द्वारा  मौके

 पर  पहुंचने  के  लिए  रवाना  हो

 सिविल  सरकारी  रेलवे  पुलिस  श्र  रेल  सुरक्षा  दल  मौके  पर  पहुंच  गये  ak  उन्होंने
 यात्रियों  और  उनकी  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  के  लिए  समस्त  क्षेत्र  को  घेर  इसके

 जिलाधीश  ate  पुलिस  ate  सेना के  अधिकारी  भी  मौके  पर  उपस्थित  थे  श्रौर  उन्होंने
 यात्रियों  के  लिए  राहत  कार्यों  तथा  उनके  सामान  की  सुरक्षा  का  पर्यवेक्षण  किया

 पहचानते  गये  मृतकों  के  निकटतम  सम्बन्धियों  श्रौर  घायलों  को  श्रनुग्रह  के  रूप  में  भुगतान  किया

 इस  दुर्घटना  के  कारण  उत्पन्न  दावों  के  निपटारे  के  लिए  एक  तदर्थ  दावा  आयुक्त  नियुक्त  किया

 गया है  ।

 रेल  संरक्षा  के  अपर  अ्रायकत, झ  लखनऊ  ने  इस  दुर्घटना  के  बारे  में  जांच-पड़ताल  भी  की  जिन्होंने

 इस  दुघंटना का  वर्गीकरण  ग्रेल  कर्मचारियों की  गलतीਂ  की  कोटि  में  किया  उनकी  श्रन्तिम  रिपोर्ट
 की  att  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 Lokpal  Bill

 ए  एए  एएए

 इस
 Zaza y ® =

 के

 वाद  दुर्घटनाओं
 में

 कमी  लाने
 के

 लिए

 उपायों  को

 यद

 करने
 तथा  आम  और

 मुख्य  संरक्षा  तथा  मुख्य  परिचालनें  का
 उपाय  खोजने  के  उद्देश्य  से  मंने  क्षेत्रीय  रेलों के

 की  समीक्षा  करने  के
 एक  बेठक  दुर्घटनाओं  की  स्थिति

 आर  गाड़ी  परिचालन  में  वर्तमान  संरक्षा  उपायों

 लिए  बुलाई ई  oft  विशेष  श्रामंत्रण  रेल  संरक्षा  के  wae  ग्रायक्त  भी  बैठक  में  उपस्थित  al  इस  समस्या

 के  बारे  में
 विस्तारपूर्वक  विचार-विमर्श  किया  गया  wie  24-10-77  से  एक  afar

 भी  चलाया  गया  हैं  ।

 यह  ग्राःवासन  देता  ह हू ंकि
 दुर्घटना

 इन  दुर्घटनाओं  पर  अत्यन्त  खेद  व्यक्त  करते  हुएं  मैं  सदन  को
 यह

 में  कमी  लाने
 के
 के  लिए  कोई  प्रयास  वाकी  नहीं  रहेगा  ।

 समिति  के  लिए

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 केन्द्रीय  पुरातत्व  सलाह-र  ब्रोड

 ci
 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 समाज  कल्याण  ्रौर  संस्कृति  मंत्रो  प्रताप  चन्द्र  चख
 1  1976  के

 भारत  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  के  क दिने  ऐसी  रीति  से
 संकल्प  पंड्या  के  पैराप्राफ  1  के  arr  में  इस  सभा  के  सदस्

 जैसा  eae  निदेश  उक्त  संकल्प  के  अरन्य  उपबंधों के  अध्यधीन  श्री  शेर  सिह  के  स्थान

 जिन्होंने  fea  केन्द्रीय  पूरातत्व  सलाहकार  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करन

 के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  1.0

 श्रध्यक्ष  भहोदय  प्रश्न  यह  है
 an.  भारत  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  के  दिनांक  1  1976  के

 संकल्प  ae  31-1-76-  के  एम  के  पैराग्राफ  1  के  श्रतसरण  में  इस  सभा  के
 सदस्य  ऐसी  रीति से

 जसा  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  संकल्प  के  wea  उपबंधों  के  अध्यधीन  श्री  शेर  सिह  के  स्थान

 जिन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया  केन्द्रीय  पुरातत्व  सलाहकार  ate  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने

 के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  44.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्

 The  Motion  was  adopted

 लोकपाल  विधेयक

 LOKPAL  BILL

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  का  समय  बढ़ाया  जाना

 श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  जन  सेवकों  के  बिरुद्ध  म्रवचार  के  अशिकथन  की  जांच  करने  के  लिए

 लोकपाल  की  नियक्ति  का  झा  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  कं  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  बजट  सन्न  (1978)  के  प्रथम  दिन  तक

 बढ़ाती  हैं  |

 हमने  दिल्‍ली  से  बाहर  दौरा  न  करने  का  निश्चय  किया  श्रौर  साक्ष्य  की  भी  कोई  जांच

 त  करने  का  निश्चय  किया  केवल  महान्यायवादी  से  ही  पूछा  गया  हमारी  नौ  बैठकें  हुईਂ  हैं झर  हमने

 विभिन्न  सरकारों  तथा  जानकारी  रखेने  वाले  निकायों  के  विचार  अमंत्रित  किये  हैं  । ha  कुल  585  संशोधन

 इतनी  afar  संख्या  में  संशोधन  ह्  कि  उन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए

 हमने  समय  बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव  किया
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 प्रो  पी०  के०  देव  मैं  झपना  संशोधन  प्रस्तुत  करता हूं  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  लोकपाल  विधेयक  पेश  किया  था  जिसे  चौथी  लोकसभा  के  दौरान  विचार

 जानने  के  लिए  देश  भर  में  परिचालित  किया  गया  था  ait  ada  उसके  पक्ष  में  विचार  दिये  गये  थे  ।

 पिछले  aa  में  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  था  कि  यदि  मैं  अपना  विधेयक  वापस  ले  a a  तो  इसी

 सत्र  में  सरकारी  विधेयक  पर  विचार  किया  जा  सकता

 प्रब  ग्यारह  ad  हो  चके  ष्  wa  तो  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  अरपना  प्रतिवेदन  दे  देना  चाहिये

 था ।  इस  पर  र  विचार  करना  निस्थेंक है । वहू है  ।  वह  श्रपना  प्रतिवेदन  1  दिसम्बर तक  दे  सकते हैं  मेरे
 विचार  अब  प्रौर  समय  नहीं  बढ़ाया  जाना  चाहिये

 अध्यकद
 महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 ihe  amendment  was  put  and  negatived

 यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 कि  ag  सभा  जन  सेवकों  के  विरुद्ध  श्रवचार  के  अभिकथन  की  जांच  करने  के  लिए

 पाल  की  नियुक्ति  का  ate  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  व
 ले

 विधेयक  सम्बन्धी  संयुवत
 समिति  का  प्रति

 तवेदन  प्रस्तुत
 किये

 जाने  का  समय  बजट  सत्र  (1978)  के  प्रथम  दिन  तक  बढ़ाती

 ह  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 विधेयक  qUzafaa

 BILL  INTRODUCED

 जल  निवारण  शौर  विधेयक

 WATER  (PREVENTION  AND  CONTROL  OF  POLLUTION)  BILL

 निर्माण  श्रौर  तथा  पूति  ate  मंत्री  सिकन्दर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  जल  प्रदूषण  के  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  जल  निवारण  तथा  नियंत्रण  )
 1974  के  अधीन  गठित  केन्द्रीय  बोर्ड  शौर  राज्य  बोर्डों  के  साधनों  में  वृद्धि |  करने  की

 दृष्टि  से  कुछ  उद्योग  चलाने  वाले  व्यक्तियों  wt  स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  उपभोग  किये  गये

 जल  पर  उपकर  के  उद्ग्रहण  ौर  संग्रहण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 ar  अनमति  दी  जाये  2.0

 RET  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 जलਂ  प्रदुषण  के  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  जल  निवारण  तथा  नियंत्रण )
 1974  के  wara  afer  केन्द्रीय  बोर्ड  श्रौर  राज्य  बोर्डों  के  साधनों  में  वृद्धि  करने  की

 दृष्टि से से  कुछ  उद्योग  चलाने  वाले  व्यक्तियों  भर  स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  उपभोग  किये  गये

 जल  पर  उपकर  के  उद्ग्रहण
 और

 संग्रहण  का  उपबन्ध  करने  वाले  fadaag  को
 पुरः

 स्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जायें  ।''

 प्रस्ताब  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 1 |  सिकन्दर  बख्त  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
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 Lady  Hardinge  Medical  College  and  Hospital  (Acquisition)  November  14,  1977
 and  Miscellaneous  Provisions  Bill

 नियम  377  के  म्रधोन  मामला

 UNDER  RULE  377

 पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  पटसन  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 श्री  सौगत  राय  :  नियम  377  के  asta  मैं  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  मिलों  के  बन्द

 होने  का  मामला  उठाना  हूं  ।  इस  समय  6  पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  जिससे  20000  श्रमिक  बेकार

 हो  गये  इन  मिलों  में  से  तीन  किन्नीसन  जूट  एलेक्जेंडर  जूट  मिल  श्रौर  नेहाटरीजू ट  मिल  मेरे

 faataa  क्षेत्र  में  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  |

 इनमें  से  एक  एलेक्जेंडर  जूट  मिल  1  वर्ष  से  बन्द  पड़ी  है  ।  मैंने  बार-बार  यह  मामला  उठाया है  लेकिन

 सरकार  ने  इस  भोर  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  श्रमिकों  की  गड़बड़  का  बहाना  बना  कर  मिलों

 को  बन्द  रखा  जाता  है  ।  यदि  इस  समस्या  की  श्रोर  पुरा  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  स्थिति  शोर  बिगड़

 जायेगी  ।  राज्य  सरकार के  पास  शक्ति  नहीं  ।  वह  तो  केन्द्र  सरकार  को  सकती  है  या  दोनों  पक्षों  की

 बैठक  बुला  सकती  है  ।

 लेडी  हाडिंग  श्रापुिज्ञान  महाविद्यालय  तथा  श्रस्पताल  ait  प्रकीर्ण  उपबंध  विधेयक

 EADY  HARDINGE  MEDICAL  COLLEGE  AND  HOSPITAL  (ACQUISITION)
 AND  MISCELLANEOUS  PROVISIONS  BILL

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura)  :  I  have  a  point  of  order.  Sir,  the  name  of  Bill
 is  Lady  Hardinge  Medical  College  which  is  a  matter  of  Shame  for  Shri  Raj  Narain.  Th-
 roughout  his  life  he  had  been  fighting  for  changing  the  foreign  names  of  schools,  hospi-
 tals  and  roads  and  yet  he\has  brought  forward  a  Bill  in  respect  of  a  hospital  which  is  named
 after  a  foreigner.  This  name  should  be  changed  to  Shrimati  Sucheta  Kripalani  Hospital.
 He  is  doing  injustice  to  the  soul  of  Lohiaji.

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  It  is  a  parliamentary
 problem.  You  should  have  brought  the  amendment  at  the  time  when  this  Bill  was

 introduced.  I  have  no  objection  to  its  name  being  changed  to  Shrimati  Sucheta  Kripa-
 lani.  I  fully  agree  that  the  names  of  buildings  which  have  been  named  after  English  kings
 and  queens  should  be  changed.  They  must  be  named  after  Indians.  Now  I  beg  to  move.

 the  Bill  to  provide  for  the  acquisition  of  the  Lady  Hardinge  Medical
 College  and  Hospital  and  for  the  management  of  the  Kalavati  Saran  Hospital,  with  a
 view  to  ensuring  better  facilities  for  higher  medical  education  for  women  and  medical
 facilities  for  women  and  Children  in  the  Union  territory  of  Delhi  and  for  matters
 connected  therewith  or  incidental  thereto,  be  taken  into

 I  am  happy  that  there  is  no  amendment  to  this  Bill  it  means  the  whole  House  is  with
 me.  The  Government  are  going  to  take  over  these  two  hospitals.  They  are  managed
 by  trusts.  The  Government  have  been  bearing  full  expenditure  being  incurred  on  these
 hospitals  for  the  last  four  years.

 So  while  spending  so  much,  the  Government  have  to  ensure  that  they  are  run  pro-
 perly.  We  can  not  tolerate  improprieties  in  their  management  The  employees  should
 get  their  salaries  in  time.  There  is  one  printing  mistake  in  this  Bill.  In  part  G  of  Clause
 2  on  page  2  instead  of  17th  March,  1957  we  should  read  17th  April,  1957.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  महिलागों  के  लिए  शझ्रायुविज्ञान  की  उच्च  शिक्षा  के  लिए
 भ्रधिक  asst  सुविधाएं  तया  महिलाओं  शरर  बच्चों  के  लिए  चिकित्सीय  सुविधायें  सुनिश्चित  करने

 की  दृष्टि  से  ट  रगड oY
 हाडिंग  आयुर्विज्ञान  महाविद्यालय  .  श्रौर  के  ः ग्रज॑न  करने  का  नस्र
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 23  1899  )  लेडी  हार्डिंग  भ्रार्यावज्ञान  महाविद्यालय  तथा  अस्पताल

 wae  उपबन्ध  विधेयक
 ना

 कलावती  शरण  भ्रस्पताल  के  प्रबन्ध  का  तथा  उनसे  सम्बन्धित  या  उनके  arash  विषयों

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  4.0

 श्री  बयालार  रवि  :  जैसा  मंत्री  जी  ने  कहा  यह  एक  निविवाद  विधेयक

 यह  कहा  wat है  कि  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  समय-समय  पर  इस  भ्रस्पताल  एवं  कालेज  का  निरीक्षण

 किया  site  स्थिति  झ्रसंतोधजनक  पायी  ।  मेरा  श्रतुरोध  है  कि  किसी  भी  कर्मचारी  को  निकाला  न  जाय

 और  सभी  कमंचारियों  को  केद्रीय  कर्मचारी  मान  कर  पूरे  लाभ  दिये  जायें  ।

 दुर्भाग्यवश  इस  देश  में  विशेषकर  दिल्‍ली  में  विभिन्न  झ्स्पताल  तथा  मेडीकल  कालेज  विभिन्न  अधि

 करणों  के  अधीन  काम  करते  हैं  ।  भारत  सरकार के  odie  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 है  ।  दिल्‍ली  में  स्थिति  अनेक  संस्थाओं  के  डाक्टरों  के  वेतनमान  केन्द्रीय  सरकार  सेवा  शर्तों  के  ही  प्रनुसार

 है  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  काम  करने  aa  लोगों  का  चिकित्सीय

 व्यवसाय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  डाक्टरों  तथा  बैज्ञानिकों  को  हीन  दृष्टि से  देखते हैं प  साथ

 ठीक  व्यवहार  नहीं  होता  ।  देशवासी  तो  उनका  सम्मान  करते  हैं  लेकिन  अपक  aint,  नहीं  करत े।
 पटेल  ate  इन्स्ट्रीट्सूट  के  डाक्टरों  को  बहुत  भाग  दौड़  करने  के  बाद  भी  न्याय  नहीं  मिला  ate  उन

 सब  ने अपने  त्यागपत्न  दे  दिये  ।  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  पड़ा  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अ्रनरोध  करता  कि  इस  प्रकार  का  व्यवहार  किसी  wer  झस्पतालों  तथा  कालेज  के  डॉक्टरों  के  साथ

 न  करें  ।

 में  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  झ्खिल  भारतीय  ार्याविज्ञान  संस्थान  प्रति

 उनका  क्या  दृष्टिकोण  है  ।  मझे  खदपुत्क  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  मंत्रालय  के  प्रति  उचित  व्यवहार

 नहीं  हो  श्र  राशि  निंयतन  के  मामले  में  इसके  साथ  मतभेद  से  काम  लिया  जा  रहा  है  ।  प्रत्येक

 रोगी  को  ही  दी  जा  रही  श्रौषधि  की  arar  अ्रपर्याप्त  60  करोड़  की  ATaTey  वाले  देश  में  हर  व्यवित
 को  चिकित्सीय  सुविधायें  प्रदान  करना  संभंव  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  के  का  उद्देश्य  पवित्न  तथा  कल्याण

 र  si

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  प्राथमिक  उपचार  सुविधा  प्रदान  करने  सम्बन्धी  मंत्नी  महोदय  की  योजना
 नीय  है।इस  योजना  के  श्रन्तर्गत  एक  हजार  की  श्राबादी  के  लिये  एक  मैडिकल  एटेन्डेंट  होगा  लेकिन

 केरल  में  यह  सम्भव  न  होगा ।  यह  एक  बड़ी  योजना है  गौर  इसे  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  खतरे  भी  हैं  ।

 योजना  के  अ्रन्तर्गत  यदि  एक  पंचायत  में  एक  व्यवित  की  नियुक्ति  की  गयी  तो  सरकार  द्वारा  उन्हें
 सरकारी  कमंचारी  मानना  संधव  न  होगा  ।  इस  बारे  में  राज्य

 सरकारों
 का  परामशे  भी  लिया  जाना

 चाहिये ।

 यूनानी  तथा  होम्योपैथी  को  प्रोत्साहन  देने  के  साथ  साथ  हमें  विश्व  में  प्रचलित  शिक्षा

 की  प्राधुनिक  प्रणालियों  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिये  ।  इसके  लाभों  से  हज सरपत  लोगों  को  वंचित  नहीं

 करना  चाहिये  ॥

 दक्षिण  के  लोगों  पर  राष्ट्रीय  भाषा  थोपना  उचित  नहीं  इससे  बहुत  हानि  होगी  ।  छः  महीनों

 के  भ्रन्दर  वहां  के  लोगों  को  राष्ट्रभाषा  सीखने
 के

 लियें
 कहा  गया  है  यह  कसे  संभव

 मैं इस  विधेयक  का  समन  करता  हू
 |

 डा०  सशीला  नायर  )  मैं  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहती  हूं
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 Lady  Hardinge  Medical  College  and  Hospital  (Acquisition)  Katrika  23,  1899  (Saka)
 and  Miscellaneous  Provisions  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बोलने  वालों  के  बहुत  से  नाम  मेरे  पास  पढ़े  हैं  यदि  मैं  amet  arate 7

 देता  हूं  तो  उन्हें  भी  देनी  पड़ेगी  ।

 Dr.  Ramii  Singh  (Bhagalpur)  :  If  you  allow,  I  can  give  my  time  to  Dr.  Sushila  Nayar.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  श्राप  बोल  सकती  हैँ  ।

 Dr.  Sushila  Nayar  :  I  want  to  say  a  few  words  about  this  bill.  I  want  to  know

 whether  the  Board  of  Management  is  appointed  by  the  Government  and  whether  there
 will  be  any  improvement  in  functioning  after  it  is  taken  over  by  the  Goverrment.  The
 Government  should  not  act  in  haste  in  taking  over  this  institution.  Question  is  how  to

 autiviate  this  institution.

 The  Lady  Hardinge  Medical  College  used  to  be  one  of  the  best  educational  institu-

 tions  before  independence  but  its  standared  started  to  decline  with  the  increasing  Govern-
 ment  interference  after  independence.  I  am  in  favaour  of  the  same  independence  and

 antonomy  of  the  medical  institutions  as  have  been  provided  to  the  Universities.

 The  Government  can  tak:  medical  education  in  its  hand  but  I  would  like  to  know

 This  institution  can  be  converted  into  an  affi- whether  there  will  be  any  improvement.
 I  may liated  college  of  the  All  India  Institute  of  Medical  Sciences  after  enacting  a  law.

 also  point  out  that  you  should  weed  out  the  incompetent  staff  and  activise  the  institution
 before  it  is  taken  over  by  the  Government.

 I  welcome  the  rural  health  scheme  of  the  Government.  I  have  doubts  whether  the
 medical  workers  will  be  satisfied  with  the  emoluments  to  be  paid  to  them.  Secondly,  an
 amount  of  Rs.  50.00  for  medicine  is  quite  insufficient.  I  would  like  the  Government  to

 give  thorough  consideration  to  this  scheme.

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  thank  Shri  Vayalar
 Ravi  for  giving  his  valuable  suggestions.

 We  have  never  said  about  a  bare  foot  Doctor  scheme.  There  will  be  a  Public  Health
 Attendant  for  population  of  one  thousand.  His  job  will  be  to  educate  villagers  in  the
 matter  of  public  health,  sanitation  and  epidemics.  We  have  also  said  that  there  shou
 be  a  trained  midwife  in  each  village.  There  will  be  multipurpose  workers  for  an  area  with

 5099  population.  Then  there  will  be  sub-centres  and  Primary  Health  Centres.

 I  want  to  assure  the  Government  of  Kerala  State  that  we  will  not  disturb  the  health
 scheme  being  implemented  by  them  and  that  they  will  not  be  neglected  by  the  Janata
 Government  at  the  Centre.

 The  Lady  Hardinge  Medical  College  was  set  up  in  1911.  It  is  a  registered  institu-
 tion.  Its  main  object  is  to  provide  medical  education  to  the  women.  The  Government
 his  been  giving  annual  grant  to  this  institution.  1  have  already  stated  the  grants  given
 to  it  during  1974-75,  1975-76  and  1976-77.

 In  all  Central  assistance  to  the  tune  of  Rs.  215  lakhs  has  been  given  to  Lady  Har-

 dinge  Medical  College  and  Hospital  but  even  then  the  standard  of  medical  education  and
 medical  servies  of  this  institution  is  deterirating.  think  we  will  be  failing  in  our  duties
 if  we  do  not  take  measures  to  set  the  things  right.  It  is  therefore  qui1e  appropriate  for  the
 Government  to  take  over  these  institutions  We  want  to  make  these  institutions  as  model
 ones.  may  make  it  clear  with  all  the  humility  at  my  Command  to  Smt.  Sushila  Nayar
 that  for  improving  that  standara  of  services  in  these  institutions  we  want  to  take  over  these
 institutions.  With  a  view  to  provide  good  medical  education  to  the  students,  the  Govern-
 ment  decided  to  take  over  the  administration  of  Lady  Hardinge  Medical  College  and

 Hospital,  but  I  do  not  know  under  which  circumstances  this  more  was  later  on  dropped.
 These  institutions  are  having  another  sister  institution  known  as  Kalavati  Saran  Hospital.
 This  Hospital  provides  facilities  for  the  treatment  of  diseases  of  children  and  it  is  functioning
 in  the  premises  of  Lady  Hardinge  Hospital  since  1956.  A  statement  regarding  the  recur-

 ring  and  non-recurring  expenditure  of  this  institution  has  already  been  made  by  me.
 The  administration  of  Kalavati  Sar  an  Hospital  is  being  run  by  a  seperate  management
 board.
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 14  1977  लेडी  afer  ग्रायुविज्ञान  महाविद्यालय  तथा  श्रस्पताल
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 It  is  the  keen  desire  of  the  Government  to  provide  best  medica!  facilities  for  the  treat-

 ment  of  the  diseases  of  women  and  children.  In  order  to  intensify  those  facilities  and  also

 to  provide  better  medical  education  facilities  to  women,  it  is  quite  necessary  to  improve  the

 working  of  these  institutions.  It  is  our  attempt  to  convert  them  into  model  institutions,
 to  achieve  these  objects,  the  Government  has  decided  to  take  over  these  institutions.  Moreover

 Imay  also  mention  that  on  25th  January,  1975,  the  Management  Board  of  Lady  Hardinge
 Medical  College  and  Hospital  passed  a  resolution  and  requested  the  Government  to  take
 over  these  institutions  alongwith  their  assets  and  liabilities.

 The  other  benefit  of  our  taking  over  of  these  institutions  will  be  that  about  1100

 employees  of  Lady  Hardinge  Hospital  and  about  250  employees  of  Kalavati  Saran  Hospital
 will  become  entitled  for  all  the  benefits  of  Government  service.

 Our  friend  Shri  Ravi  also  raised  the  issue  of  scholarship  to  the  students  of  Patel  Chest
 Institute.  In  this  connection  I  may  submit  that  we  are  granting  a  scholarship  of  Rs.  400/-
 P.M.  to  the  students  of  these  institutions  whereas  their  demand  15  to  enhance  it  to  Rs.  600/.
 In  this  connection  my  submission  is  that  Patel  Chest  Institute  is  directly  governed  by  Delhi
 University  and  scholarship  and  other  facilities  are  given  in  accordance  with  the  recommenda-
 tions  of  University  Grants  Commission.  This  hospitals  is  connected  wtih  Dethi  and  likewise
 the  hospitals  at  Aligarh  and  Banaras  and  also  governed  by  the  Centre.  So  we  are  to  take
 nto  considerations  the  financial!  aspects  of  all  these  institutions.

 ar
 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  ए

 ‘fe  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  महिलाय्रों  के  लिए  श्रायुविज्ञान  की  उच्च  शिक्षा  के  लिए
 lad

 अधिक  meat  सुविधायें  तथा  म  बच्चों  के  लिए  चिकित्सीय  सुविधायें  सुनिश्चित  करने

 की  दृष्टि  से  लेडी  हाडिग  श्राुविज्ञान  महाविद्यालय  शौर  अस्पताल  के  अजन  करने  का  श्र

 कतावितों  शरण  श्रश्पताल  के  नव्थ  का  तथा  उनसे  संबंधित  या  उनके  श्रानुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  वलि  चविधेषक  पर  विवार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्त्रा ञ
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  wa  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  अ्ाराभ  किया  जायेगा  ।  खण्ड  ् a

 Shri  Raj  Narain  :  I  beg  to  move.

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  24,--

 17  1957  (17th  March,  1957)  के  स्थान  पर
 पद्य  किया  जाये  । “17  1957”  (17th  April,  1957)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  पंर्वित  24,--

 “17  1957”  (17th  March,  1957  के  स्थात  पर
 श

 "17  1957"  ( 701  April,  1957)  प्रतिस्थापित  substitute  किया  जामे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 उपाअध्यक्ष  महोदय  यह  .:

 मक  खंड  2,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ay  aa  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खंउ  2,  संशोधित  रूप  जोड़  दिया  गया  ।

 was  added  to  the  Bill
 Clause  2,  as  amended  ,

 खंड  3  से  19  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 Clauses  3  to  19  were  added  to  the  Bill.
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 Motion  re.  White  Paper  on  misuse  of  Mass  Media  Novem  ber  14,  1977

 during  Internal  Emergency

 खण्ड  1,  श्रधिनियमन ga  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clause  1,  the  enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 Shri  Raj  Narain  :  I  beg  to  move

 ‘‘That  the  Bill,  as  amended,  be

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रण्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा
 The  motion  was  adopted

 झान्तरिक  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  प्रचार  साध्यमों के  दुरुपयोग  सम्बन्धी  इ्वेत-पत्नों के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 Motion  re.  White  Paper  on  misuse  of  Mass  Media  During  Internal

 उपाध्यक्ष  महादय  :  त्न  हम  प्रचार  माध्यमों  के  दुरुपयोग  सम्बन्धी  श्वेत  पत्न  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  प्रथम  वक़ता  होंगे  ।

 Dr.  Murli  Manohar  Joshi  (Almora)  :  At  the  outset  I  woulu  like  to  congratulate  the
 Minister  for  Information  and  Broadcasting  for  placing  before  the  House  a  detailed  white
 Paper  on  the  misuse  of  mass  media  during  emergency.  It  is  a  matter  of  pleasure  that  Janata
 Party  has  fulfilled  its  promise  and  the  freedom  of  Press  and  Expression  has  been  fully
 restored.  It  is  a  well  known  fact  that  the  voice  of  people  was  badly  curbed  during  emergency.
 But  the  measures  which  were  actually  taken  by  the  Government  to  Jag  press  have
 been  highlighted  by  this  White  Paper.  This  white  paper  looks!  ike  a  tip  of  the  ice-burg  as  it

 brings  to  light  only  some  of  the  incidents  leading  to  misuse  of  mass  media.  People  hardly
 knew  about  all  these  things.  Our  ex-Prime  Minister  had  stated  time  and  again  that  the
 concept  of  credibility  of  mass-media  was  meaningless.  Direct  threats  were  given  to  press
 and  journalists.  We  do  not  know  under  whose  order  or  authority  pre-censorship  was
 imposed  even  on  the  proceedings  of  Parliament.  Such  guidelines  were  given  to  the  officers
 that  the  speeches  of  Members  of  Legislatures/Parliament  participating  in  a  debate  should
 not  be  published.  Only  their  names  and  party  affiliations  should  be  given.  During  the
 Monsoon  Session  of  1975,  the  entire  proceedings  of  the  Parliament  were  submitted  for  pre-
 censorship.  I  want  to  ask  my  friends  in  the  opposition  benches  under  whose  authority  or
 orders  this  sort  of  censorship  was  May  know  if  orders  of  the  Speaker  were
 obtained  for  this  purpose  ?  I  am  strongly  of  the  opinion  that  all  those  who  had  committed
 the  most  serious  offence  of  withholding  the  duplication  of  authentic  reports  of  Parliamentary
 proceedings  should  now  be  brought  to  book.  They  should  be  prosecuted.  There  are  a  good
 number  of  officers  too  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  who  worked  day
 and  night,  rather  conspired  day  and  night  against  the  fearless  and  honest  journalists  and
 threatened  them  from  time  to  time.  All  their  actions  should  be  inquired  into.  A  lot  has
 been  published  in  several  journals  about  Mr.  Shukla  who  led  Indian  team  to  Canadian
 Film  Festival.  According  to  one  journal  Mr.  Shukla  made  unsuccessful  attempts  to  entangle
 himself  with  film  actresses  of  the  team.  All  these  things  should  be  looked  into.

 During  emergency  a  special  issue  of  was  published  at  the  time  of  World
 Hindi  Conference.  This  issue  contained  an  article  which  related  to  Gandhism.  This  issue
 of  the  magazine  was  withdrawn.  Another  issue  of  the  magazine  was  got  published  and  this
 article  was  got  substituted  by  another  article.  This  is  a  case  of  gross  misuse  of  official  posi-
 tion  and  must  be  looked  into.  I  want  that  full  details  with  regard  to  this  episode  should
 be  made  available  to  the  House  by  Minister  for  Information  and  Broadcasting.  Sir  I  want
 to  lay  it  on  the  Table.*
 न  ——ਂ

 *[aaqr geet qz पटल  पर  रखा  देखिये  संख्या  एल०टठी ०  1062/77]
 [Laid  cn  the  Table  of  the  House  See  No.  LT-1062/77]
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 23  1899
 आ्रान्तरिक  झापात  स्थिति  के  दौरान  प्रचार  माध्यम  के  era

 सम्बन्धी  श्वेत  पत्न  के  बारे  में  प्रस्ताव
 eee

 Sir,  now  I  may  draw  the  attention  of  the  House  towards  another  similar  incident.
 A  series  named
 Broadcasting.  A

 uilders  of  Modern  Indiaਂ  was  started  by  Ministry  of  Information  and
 Hindi  journalist  of  Banaras  was  contacted  for  publishing  a  biagraphy  of

 Smt.  Indira  Gandhi.  It  was  decided  to  pay  him  Rs.  4,000  for  the  purpose.  What  has
 happened  to  this  prop  0581  ?  What  are  its  details  ?  What  far  a  list  of  thousands  of  such
 people  was  drawn  who  linned  their  faith  in  the  Government  and  administration  of  the  day. All  these  facts  should  be  looked  into.

 My  other  submission  is  that  the  se  rvice  conditions  of  engineers  and  producers  of
 All  India  Radio  and  Doordarshan  should  be  looked  into.  These  are  commercial  organisa
 tions  and  am  of  the  opinion  that  separate  budget  shoul  d  be  prepared.  At  present  60
 per  cent  of  AIR's  income  is  spent  on  administration  and  hardly  30  per  cent  of  the  amount
 is  being  utilized  for  programmes  etc.  All  this  should  be  reserved.

 Regarding  the  functioning  of  Doordarshan,  I  may  submit  that  there  are  certain
 instit  utions  which  have  got  monopoly  so  far  as  production  of  films  is  concerned.  This
 monopoly  should  be  put  to  an  end  and  chance  should  be  provided  to  other  deserving  people
 also.  The  people  who  have  got  the  ability  to  give  their  programmes  on  Doordarshan
 should  be  given  ample  opportunity  to  do  so.

 During  emergency,  a  film  named  Tigers  of  India’’  was  produced.  This  film
 was  not  cleared  by  censors  simply  because  one  of  its  charactres  had  resemblence  with  Jaya
 Prakash  Narain.  There  were  absolutely  no  politics  in  this  film  but  still  it  was  not  cleared
 by  censors.  There  are  a  number  of  such  Jike  incidents.  All  there  things  should  be  inquired
 Into  because  no  reference  of  all  these  episodes  has  been  made  in  the  White-Paper.

 Lastly,  I  may  submit  that  all  those  people  who  committed  atrocities  during  emergency
 should  be  brought  to  book  and  all  these  who  stood  for  democracy  and  honesty  of  their
 duty  should  be  honoured.  In  future  nobody  should  be  allowed  to  repeat  what  happened
 during  emergency.  The  country  has  already  given  its  verdict  against  all  those  who  to  sub-
 mitted  before  unjustice.  The  rule  of  law  must  be  established  in,  the  country  and  nobody
 should  be  allowed  to  misuse  the  powers  of  emergency  in  future.

 श्री  ato  श्ररणाचलम  )
 :  झापातस्थिति के  दौरान  प्रचार  साधनों  का  दुरुपयोग करने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जो  श्वेत-पत्न  जारी  किया  गया  उसके  लिए  सरकार  निश्चय  ही  बधाई  की

 पात्र  है  ।  श्वेत-पत्र  के  माध्यम  से  यह  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  पिछली  सरकार  ने  किस

 प्रकार  की  अनैतिक  राजनीतिक  चालें  चल  कर  wok  विरोधियों  का  दमन  किया  ।  कितनी  निर्दयता  से

 समाचारपत्नों  की  स्वतन्त्रता  का  हनन  किया  गया  तथा  किस  प्रकार  के  श्रौछे  हथकंडों  को  अपना  कर  राष्ट्र

 के  लोकतांब्रिक  जीवन  को  तहस  नहस  कर  दिया  गया

 st  एम०  सत्यनारायत  राव  पीठासीन  हुए
 Shri  Satyanaryan  Rao  in  Chair  |

 राष्ट्रीय  लोकतन्त्र  का  गला  घोटने  को  प्रमुख  रूप  से  सूचना  तथा

 के  माध्यम  से  ही  किया  26  1975  को  स्थिति  की  घोषणा  के  साथ  ही

 समाचारपत्नों  की  पर  सेंसर  लगा  fear  गया  इस  सन्दर्भ  में  मुझे  न्यायमूर्ति  लाड  डंतिंग  के  यह

 शब्द  विशेष  रूप  से  स्मरण  हो  ara  हैं  जिनमें  उन्होंने  wer  था  कि  किसी  भी  देश  के  राष्ट्रीय  जीवन  के

 लिए  स्वतन्त्र  समाचारपत्रों  का  होना  बहुत  ही  जरूरी  है  सरकार  ने  ararateafa  के  दौरान  aArareqal at को
 इ  प्रकार  से  डरा-धमका  कर  झपने  विचारानुसार  ढालते  का  प्रयटन  निडर  तथा  ईमानदार  पत्रकारों

 के  faeg  जाजी  मुफमें  चलाये  गये
 ही  नहीं  विदेशी  पत्रकारों  को  भी  देश  से  भाग  जाने  के

 लिए

 बाध्य  किया  गया  ।  समाचारपत्रों  ने  जब  सेंसरशिप  के  विरोध  में  सम्पादकीय  के  स्थान  को  खाली  रखना

 area  कर  तो  सरकार  यह  भी  सहन  न  कर  सकी  अनेक  सम्पादकों  को  गिरफ्तार  कर  जेल  में

 डाल  feor  गया  ।  यह  सब  हथकंडे  झपना  कर  भूतपूर्व  सरकार
 ने  समाचारपत्रों  को  पुर्णतया  झपने  नियंत्रण
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 Motion  re.  White  Paper  on  misuse  of  Mass  Media  Kartika  23,  1899  (Saka)
 during  Internal  Emergency

 में  रखने  का  प्रयत्न  किया  ।  उस  समय  हमारी  सरकार  ने  लोकतंत्र  के  सिद्धांतों  को  पूर्णतया  ताक
 पर

 रख  दिया उस  समय  समाचारपत्न  तथा  श्राकाशवाणी  केवल  उन्हीं  लोगों  के  बारे  में  समाचार  देने
 लगे

 जो  उस  लोकतंत्र  की  बात  करते  थे  जिसकी  कल्पना  या  व्याख्या  किसी  भी  राजनीति  शास्त्र  की  किताब

 में  नहीं  थी  ।  देश  में  सम्पूर्ण  प्रचार  माध्यमों  का  उपयोग  तथाकथित  श्रतुशासित  लोकतंत्र  के  प्रसार  श्रौर

 बीस  at  तथा  पांच  सुन्नी  कार्यत्रम  के  प्रचार  के  लिए  किया  जाने  लगा  ।  स्थिति  यह  हो  गई
 कि  20  सूत्री

 कार्यक्रम  के  विरुद्ध  टिप्पणी  देना  भी  tema  समझा  जाने  लगा  ।  देश  को  ऐसा  झ्राभास  करवाने  का

 प्रयत्न  किया  गया  मानों  श्रीमती  गांधी  ही  ऐसी  नेता  हैं  जो  कि  राष्ट्र  को  सिखाने  के  लिए

 हुई  हैं  ।  क्या  श्राप  विश्व  के  इतिहास  से  कोई  ऐसा  उदाहरण  दे  सकते  हैं  जहां  कि  जिस  व्यक्ति

 ने  किसी  प्रत्याशी  का  नामांकनपत्र  स्वयं ही  उसका  विरोध  किया  हो  परन्तु  श्रीमती  गांधी
 ने

 ऐसा  fears  ऐसे  चरित्र  वाला  व्यक्ति  भला  अन्य  लोगों  को  क्या  सिखा  सकता  है  ?

 स्थिति  के  दौरान  देश  के  सभी  प्रचार  माध्यमों  का  उपयोग  श्री  संजय  गांधी  के  व्यक्तित्व

 को  उभारने  के  लिए  किया  जाने  लगा  ।  श्री  गांधी  का  सार्वजनिक  जीवन  नाममात्र  का  भी  नहीं  था  ।  वहं

 किसी  साधारण  पंचायत  के  भी  सदस्य  नहीं थे  परन्तु  एकदम  सार्वजनिक  जीवन  के  सभी  सिद्धांतों  तथा

 नियमों  को  तिजांजलि  देकर  उन्हें  रेडियो  तथा  टेलीविज़न  का  हीरो  बना  दिया  गया  ।  उनके  बारे  में  किए

 जाने  वाले  असाधारण  प्रचार  को  कांग्रेस  दल  भी  न  रोक  पाया  ।

 अभी  तक  मैंने  प्रचार  साधनों  का  श्रापातकालीन  स्थिति  में  दुरुपयोग  किए  जानें  की  बात  की
 है

 ।

 वैसे  तथ्य  तो  यह  है  कि  कांग्रेस  तथा  जनता  सरकार  में  कोई  विशेष  श्रंतर  नहीं  श्राज  भी  झ्राकाशवाणी

 के  झनेक  कनिष्ठ  श्रधिकारियों  को  किसी  भी  राज्य  के  मुख्यमंत्री  के  वक्तव्य  तथा  भाषण  को  श्रपने  ही  ढंग

 से  प्रस्तुत  करने  के  व्यापक  afyare  हैं  जब  कभी भी  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  कभी  टकराव  होता  है

 तो  प्रचार  साधन  केन्द्र  का  साथ  देने  से  नहीं  हिचकचाते  ।

 मंत्री  महोदय  ्राश्वासन  दे  रहे  हैं  कि  यह  निष्पक्ष  ढंग  से  काम  करेगा  ।  लेकिन  कठिनाई  यह  है

 कि  कार्यान्वयन  के  समय  श्राश्वासनों  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  ।  इस  af  नाई  का  समाधान  यह  है

 किं  राज्य  सरकारों  को  अपनी  टी०  वी०  तथा  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  श्रमुमति  दी  जाए  ।  इससे

 बौद्धिक  प्रतियोगिता  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  ऐसा  करना  परमावश्यक  है  ।

 MTT TAHT AT  स्थिति  के  दौरान  द्रमुक  सरकार  ने  भी  13  के  विरुद्ध  87.0  बार  कार्यवाही

 की  थी  ।  इस  श्वेतपत्र  में  उसका  कोई  उल्लेख  नहीं  ।  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  संदेश  भेजा

 कि  उनकी  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  श्रादेशों  का  पालन  कर  रही  है  ।  वास्तव  में  राज्य  सरकार  ने

 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  wea  का  पालन  किया  था  श्री  करुणानिधि  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी

 आदेशों  का  पालन  किया  था  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  In  addition  to  this  white  paper,  certain  facts
 about  emergency  were  also  brought  out  through  Shah  Commission  and  Kuldip  Nayar
 Committee  report.  This  white  paper  on  misuse  of  inass  media  is  no  doubt,  a  valuable
 document.  But  it  does  not  contain  full  information  about  the  horrible  things  perpetrated
 by  the  Information  and  Broadcasting  Ministry  during  the  emergency.  In  those  dark  days
 suc:  ihings  happened  which  had  no  parallel  in  history.  There  was  a  well  planned  consp!-
 racy  to  perpetuate  dynastic  rule  in  this  country.

 It  is  generally  said  that  Shrimati  Gandhi  did  not  know  about  many  things.  and  excesses
 were  committed  by  officers  responsible  for  implementing  Government  policy.  he  fact
 was  that  Mrs.  Gandhi  was  present  at  a  meeting  wherein  it  was  decided  to  withdraw  facilities
 enjoyed  by  journalists  who  did  not  fall  in  line  with  Government  view.

 An  all  out  effort  to  muzzle  the  press  was  made  during  the  emergency.  Journalists  were
 har.  assed  and  not  allowed  to  function  independently.
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 14  1977  ama  स्थिति  के  दौरान  प्रचार  माध्यम  के  दुरुपयोग
 संबंधी  श्वेत  पत्न  के  बारे  में  प्रस्ताव

 AIR  and  Television  were  misused  to  build  up  the  personality  of  Sanjay  Gazidhi.
 A  lar:  ्  amount  of  money  was  spent  by  Doordarshan  to  give  publicity  to  Sanjay  Gandhi.

 Steps
 should  be  taken  to  root  out  influence  of  caucus  from  AIR  and  Doordarshan.

 During  the  emegency  machinery  was  misused  for  party  purposes.  Translators  from
 the
 of

 Information  and  Broadcasting  Ministry  were  deputed  for  translating  election  manifesto

 mi
 the  Congress  Party.  Government  money  was  spent  to  influence  journalists.  This

 suse  of  money  should  be  enquired  into.

 All  India  Radio  lost  credibility  during  emergency.  Then  we  were  in  jail  and  we  did
 not  li  ke  to  listen  to  AIR.  As  a  matter  of  fact  B.B.C.  and  Voice  of  America  gave  useful
 infor  mation  about  the  real  situation  in  our  country.

 We  Had  good  and  friendly  relations  with  Soviet  Union  and  we  wanted  our  friendship
 with  that  country  to  grow  stronger  and  stronger.  It  is  really  a  matter  of  great  regret  that
 Moscow  Radio  did  not  d
 R

 justice  to  the  people  of  this  country  during  emergency.  The
 adio  tried  to  justify  the  imposition  of  emergency.

 The  white  paper  prepared  by  the  Ministry  should  be  widely  circulated  in  the  country so  that  the  people  at  large  come  to  know  about  the  real  situation  in  emergency.  It  should
 be  translated  into  various  Indian  languages  and  distributed  among  people.

 We  should  have  correct  information  about  the  functioning  of  various  Ministries  during
 emergency.  All  Ministries  sh
 b

 ould  bring  out  white  papers  on  the  lines  of  the  white  papers
 rought  out  by  the  Information  and  Broadcasting  Ministry.

 Staff  artists  having  5  to  10  years  of  service  should  be  regularised.

 The  film  ‘Kissa  Kursi  Ka’  was  destroyed  during  emergency.  Another  film  has  been
 prepared  and  is  with  the  Censor  Board.  The  Minister  should  tell  us  the  reasons  for  not
 passing  that  film  so  far.

 The  decision  taken  by  the  Government  in  regard-to  Samachar  news  agency  should
 be  welcomed.  Influence  of  caucus  is  still  there  in  Samachar  which  should  be  weeded
 out.

 श्री  बेदब्त  gent
 :  ara  देश  के  प्रथम  प्रधान  मंत्री  जन्म-दिवस  मेरे  दल

 के
 लोग  उनके  जन्मोत्सव  को  मना  रहे

 हमारे  दल  में  चुनाव  के  हार  के  बाद  इस  बारे  में  अनेक  प्रस्ताव  पास  किए  हैं  ।

 श्री  कंबरलाल  गुप्त  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  श्राप  आपातस्थिति  समर्थन  करते
 हैं

 ?

 श्री  वेदन्नंत  बरु्ा  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  मेरा  दल  marafeafa  का  समधन  नहीं
 करता  हमने  यह  बात  भी  स्पष्ट  रूप  से  कही  है  कि  देश  में  सामूहिक  नेतृत्व  होना  चाहिए  जिसका

 प्रथ  एक  व्यक्ति के  शासन
 की

 समाप्ति  कांग्रेस  पार्टी  ने  यह  बात  aga  ही  स्पष्ट  रूप  से  कहीं

 कहा  है  कि  aratateata  के  दौरान  प्रचार  साधनों  का  बहुत  दुरुपयोग  गया  था
 ।

 मान  लिया  जाए  कि  यह  सच  है  कि  शझ्ापातस्थिति  के  दौरान  प्रचार  साधनों  का  दुरुपयोग  किया  गया  ।

 परन्तु  अज  जबकि  झ्रापातस्थिति  समाप्त  की  जा  चुकी  फ़िर  भी  सत्तारूढे  दल  के  लाभ  के  लिए  इन

 साधनों  के  दुरुपयोग  का  क्या  औचित्य  कल  जनता  पार्टी  कार्यकारिणी  समिति  की  बैठक  हुई  जिसमें

 कई  एक  संकल्प  पास  किए  गए
 ।

 श्राकाशवाणी  ने  समाचार  तुलेटिन  में  पांच  मिनट  से  कुछ
 atin

 तक  उनके  बारे  में  प्रचार  किया  ।  कल  समाचारों  का  झाधा  समय  इसमें  लग  गया ।  यदि  कांग्रेस  पार्टी

 art  ऐसे  संकल्प  पास  करती  तो  उसको  श्राकाशवाणी  पर  इतना  समय  नहीं  दिया  जाता  जितना  सत्तारूढ़

 दल  को  दिया  गया  gt  ऐसी  स्थिति  को  सुधारा  जाना  चाहिए  ।  मैं  कुछ  लोगों  की  प्रशंसा  करता  हूं  जो

 देश  में  लोकतांत्रिक  वातावरण  बनाए  रखना  चाहते  हैं  इसे  बनाए  रखना  श्रावश्यक  भी  है  ।  स्ब  बिना

 किसी  झारोप  के  कांग्रेसी  लोगों  को  गिरफ्तार  करना  सरकारी  सत्ता  का  दुरुपयोग  नहीं  तो  श्रौर  क्या  है  ?
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 Motion  re.  White  Paper  on  misuse  of  Mass  Media  Novembz2r  14,  1977

 uring  Internal  Emergency

 उत्तर  प्रदेश  में  50,000  कांग्रेसी  कार्यकर्ताप्नों  को  गिरफ्तार  किया  गया  क्योंकि  वे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 की  गिरफ्तारी  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  कर  रहे  थे  ।  यह  सच  है  या  परन्तु  ऐसा  झारोप  लगाया  गया  है

 कहा  गया  है  कि  ब्रिटिश  arenifcet  कारपोरेशन  की  तरह  हमारे  देश  में  इस  सम्बन्ध  में  एक

 निगम  बनाया  जाना  चाहिए  ।  जनता  पार्टी  के  सभी  घटकों  ने  हमसे  इस  प्रकार  की  मांग  की  थी
 ।  प्र्ब

 जब  कि  वे  सत्तारूढ़  हैं  तो  वे  इस  प्रकार  का  निगम  क्यों  नहीं  बनाते  ।  कांग्रेस  पार्टी  का  यह  मत
 था

 किं

 सरकार  के  कार्यक्रमों  को  बताने  के  लिए  श्राकाशवाणी  की  श्रावश्यकता  है  परन्तु  जनता  पार्टी  के  सभी

 घटक  मांग  करते  थे  कि  इसे  निगम  में  बदला  जाना  चाहिए  ।  wa  श्राप  ऐसा  क्यों  नहीं  करते
 ?

 ऐसा  करने  से  कौन  रोकता  है  ?  कांग्रेंस  पार्टी  ने  श्रपनी  गलतियां  मानी  क्या  श्राप  भी  ad  गलतियां

 स्वीकार  करेंगे  ?  क्या  झ्राप  कह  सकते  हैं  कि  जो  कुछ  किया  है  वह  ठीक  वह  पूर्णतः

 लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  के  2?  यदि  हम  दंग  का  विकास  चाहते  हैं  तो  हमें  श्रपनी

 संस्थाओं  में  परिवतन  करना  होगा  ताकि  श्रलोकतांल्रिक  प्रत्रियाश्रों  को  रोका  जा  सके  ।

 जहां  तक  समाचार  के  विभाजन  का  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है

 कि  इसका  भी  विभाजन  किया  जाएगा  atk  इसे  राज  सहायता  भी  दी  जाएगी  ।  यदि एक  समाचार  एजेंसी

 को  चार  भागों  में  विभाजित  करके  उन्हें  झपने  पैरों  पर  खड़ा  होने  में  असमर्थ  बनाया  जाएगा  ्रौर  सरकार

 उन्हें  राज  सहायता  देगी  तो  ऐसी  स्थिति  में  समाचार  एजेन्सियां  किस  प्रकार  स्वतंत्र  रूप  से  झपना  कार्य

 कर  सकती  सरकार  का  कहना  है  समाचार  को  विभाजित  करके  s qaTy  स्थिति  में  किया  जा

 रहा  पहले  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  दो  या  तीन  एजेन्सिथां  न  बनाई  जाएं

 जो  कि  wat  काम  को  चलाने  के  लिए  वित्तीय  रूप  से  सक्षम  हों  ।  तभी  समाचार  एजेन्सियों  की  स्वतंत्रता
 को  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  ।  wae  सभी  समाचार  एजेन्सियां  सरकार  के  समर्थन  पर  पुरी  तरह  निभंर

 होंगी ।

 देश  में  कुछ  ऐसी  प्रवृत्तियां  हैं  जो  कि  लोकतांल्िक  प्रणाली  को  नष्ट  झर्थव्यवस्था  को  भंग

 करने  और  उत्पादक  प्रक्रियाश्नों  में  बाधा  डालने  पर  कटिबद्ध  हैं  लोग  देश  में  भ्रनुशासन  चाहते
 वे

 कार्य  कुशलता  चाहते  हैं  लोगों  को  यह  श्राश्वासन  देना  होगा  कि  हमारी  लोकतांल्रिक  पद्धति  काफ़ी  aes
 हमें  लोकतंत्र  चलाने  के  लिए  मिलजुल  कर  काम  करना  होगा  afe  श्राप  कांग्रेस  पार्टी  पर  दबाब

 डालना  चाहते  हैं  तो  वह  झुकेगी  नहीं  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  हमने  कहां  गलती  की  ae  आपने  कहां

 गलती  की  है
 ।

 यदि  हमारे  ऊपर  धन  एकब्रित  करने  का  प्रारोप  है  तो  हम  भी  यह  आरोप  लगा  सकते  हैं
 fe  झापने  भी  उसी  तरह  से  करोड़ों  रुपये  वसुल  किए  हैं  afe  दोनों  दल  way  aval  सुधारते

 हैं  तो  मेरे  विचार  में  हमारी
 लोकतंत्री  प्रणाली

 भर
 भी  मजबूत  बनेगी  श्रौर  फलफूल  सकेगी

 ।

 सी०  क्र्०  चन्द्रप्पन  श्वेत-पत्र  से  एक  लाभप्रद  उद्देश्य  हल  हुमा  है  ।  इसके

 द्वारा  देश  के  समक्ष
 उन

 तथ्यों
 को

 रखा  गया  है  जिनसे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  स्थिति  के  दौरान
 प्रचार  साधनों  जेसे  समाचारपत्रों  ate  समाचार  एजेन्सियों  का  किस  प्रकार  दुरुपयोगਂ  किया
 गया  ॥

 जनता  पार्टी  ने  सत्ता  में  आने  के  बाद  कुछ  wes  कार्य  किए  हैं  उदाहरणार्थ  चुनाव  के  दिनों  में

 उन्होंने  सभी  राजनीतिक  दलों  को  रेडियो  और  पर  अपने  विचार  प्रगट  करने  का  अवसर
 दिया

 ।  लेकिन  क्या  केवल  इसी  अवसर  पर  रेडियो  ATT  टेलीविज़न  को  निष्पक्ष  रहना  चाहिए  ?  are  की
 मे स्थिति क्या  है  पटना  29  सितम्बर  को  एक  रली  हुई  जिसमें  लाखों  लोगों  ने  भाग  लिया  लेकिन

 रेडियो  ने  इस  बारे  में  एक  शब्द  तक  नहीं  कहा  12  अगस्त  को  मावलंकर  हाल  में  देश  के  कोने-कोने
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 23  1899  सभा के  अवमान  के  बारे  में  श्रस्त। व

 से  ame  हजारों  युवकों  ने  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  के  विरोध  में  उठाई  लेकिन
 न

 तो  रेडियो  शर
 न  ही  टेलीविजन  में  इस  बारे  में  एक  शब्द  भी  कहा  गया  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 में  उन  समाचारपत्रों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  है  जिन्होंने ara  स्थिति  के
 दौरान  निर्भीकता  से  काम  किया  लेकिन  के  बारे  में  faa  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  उसके  सम्बन्ध

 में  केवल  इक्का-दुक्का  बात  nike  दी  गई  क्यों  ?  क्योंकि  उन  कुछ  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं

 यह करता  जिन्हें  यह  सरकार  पसन्द  करती  है  ake  स्वयं  सेवकसंघ  के  भी  विरुद्ध

 श्वेत-पत्र  थुणत  श्वेत  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  qatar
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Cha  |

 श्वेत-पत्र  में  इस  वात  का  भी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  कि  जब  ग़ठब  किया

 गया तो  राज्य  सभा  के  सदस्य  श्री  भूपेश  गुप्त  ने  सरकार  के  fra  का  एकदम  विरोध  किया
 ।

 श्री  श्रड़वाणी
 ने  इसका  उल्लेख  क्यों  नहीं  जानबूझ  कर  इस  तथ्य  को  छिपाया  गया  है  क्योंकि  वह  साम्यवादी

 दल  को  ऐसे  दल  के  रूप  में  चिन्तित  करना  चाहते  हैं  जोकि  स्थिति  के  दौरान  किए  गए  सभी
 कार्यों  का  समर्थन  करता  है  ।

 जहां  तक  श्रव्य  guy  प्रचार  निदेशालय  का  सम्बन्ध  में  सरकार  से  इस  बात  पर  पूरी

 सहमत हूं  कि  प्रपात  स्थिति  के  दौरान  श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  का  दुरुपयोग  किया  गया
 ।

 लेकिन  शब

 मुख्य
 बात  यह  है  कि  क्या  श्रव्य  ava  प्रचार  निदेशालय  के  रवेये  में  गराज  भी  कुछ  परिवतन  gat

 हमारे  विचार  में  ऐसा  नहीं  gar  मैंने  मंत्री  महोदय  श्रव्य  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  छोटे

 विशेषकर  सरकार  की  नीतियों  का  विरोध  करने  वाले  पत्तों  के  प्रति  अपनाए  जाने  वाले  tae

 के  बारे  में  लिखा  है  ।  उनके  साथ  समान  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  ।  इन  समाचार  पत्नों  के  साथ  दुसरे

 दर्जे  के  नागरिकों  के  समान  व्यवहार  किया  जाता  ऐसी  जो  में  अपनाई  गई  में
 afada  किया  जाना  चाहिए

 सभा  के  waar  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Motion  re.Contempt  of  the  House

 उपाध्यक्ष  महोदय  जैसा  कि  सभा  को  मालूम  है  कि  art  लगभग  12.35 बजे  दो  दर्शकों  ने

 दर्शक  दीर्घा
 से

 सभा  में  पर्चे  मैके  ate  दर्शक  दीर्घा  से  नारे  लगा  कर  सभा  की  कार्यवाही  में  बाधा  पहुंचाई  ।

 वाच  एण्ड  वार्ड  अधिकारी  ने  उन्हें  तुरन्त  हिरासत  में  ले  लिया  sie  उनसे  पूछताछ  की  ।  वाच  एण्ड  वा

 अधिकारी  की  रिपोर्ट  इस  प्रकार  है

 लगभग  12.  35  बजे  दो  दशकों  जिनके  पास  दर्शक  दीर्घा  पास  संख्या  33034
 शर  33035 थे

 और  जो  श्री
 बापू  कालदत्ते शर  श्रीमती  ए०  संसद्‌  सदस्यों  के  माध्यम  से

 श्री  एस०  एन०  fag  झ्ौर  श्री वी ०  गायकवाड़  के  नाम से  ara  जारी  किए  गए  दर्शक  दीर्घा ह
 से  नारे  लगाए  ।  दर्शकों  को  तुरन्त  वाच  एण्ड  वाड़े  ALAR अधिकारी  ने  गिरफ्तार  कर  लिया  wiz

 उन्हें  दीर्घा  से  बाहर  लाया  गया  ।
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 a  पासों
 पुछताछ  करने पर  पता  चला  दिए  बेर  द  का  दुरुपयोग  किया  उनमें  से

 एक  दर्शक  श्री  सुरेश  मालूजी  सावंत  ने  श्री  एस०  एस०  सिंह  के  नाम  जारी  किए  पास
 का  दुरुपयोग  किया  ah  gat  दर्शक  श्री  कंचन  उबाले  ने  श्री  वी०  गायकवाड़  के  नाम  में

 जारी  किए  गए  पाम  का  दुरुपयोग किया  ।

 श्री  सुरेश  मालूजी  सावंत  श्रौर  श्री  कंचन  उवाले  12  1977  की  रात  को

 बम्बई  से  दिल्‍ली  13  1977  को  श्री  सावंत  श्रीमती  To  सदस्या

 के  निवास  स्थान  पर  गए  श्रौर  उनसे  लोक  सभा  सल्  देखने  के  लिए  2  पासों  के  लिए  श्रनुरोध
 किथा

 ।  संसद  सदस्य  ने  उसे  14  नवम्बर  को  सुबह  ८  भवन  के  स्वागत  कार्यालय  में  ग्राने  के

 लिए  कहा  ।  तदनुसार  श्री  सावंत  श्रौर  कंचन  लगभग  11  बज  स्वागत  कार्यालय  पहुंच  गए  ।
 थोड़ी

 देर  बाद  सदस्या  स्वयं  आइ  श्र  श्री  सावंत  को  दो  पास  दिए  ।  ये  पास  श्री  एस०  एन
 ०

 सिंह  श्र  श्री  वी०  जी०  गायकवाड़  के  नाम  में  थे  ।  चूंकि  पास  12  बजे  दोपहर  के  वे  संसद

 भवन
 में  12  वजे  दाखिल  हुए  श्रौर  कुछ  समय  बाद  दीर्घा  में  चले  गए  ।

 उन्होंने  लगभग
 ् अझाध

 घंटे  तक  कार्यवाही  देखी  ate  लगभग  12.  35  बजे  उन्होंने  उठकर  नारे  लगाए  अपने  पास

 छुपाए  हुए  कुछ  पर्चे  सभा  में  फ़ेंकने  का  प्रयास  किया  ।  वाच  एण्ड  वार्ड  ने  रोका  att

 बाहर ले  प्राए  |

 इन  दो  युवकों  की  मांगें  उन  पर्चों  में  दी  हुई  हैं  जो  ये  सभा  में  फ़ेंकने  का  प्रयास  कर

 रहे  थे  श्रौर  संसद्‌  सदस्यों  में  बांटना  चाहते  थे  ।

 इन  दर्शकों  ने  दीर्घा  से  नारे  लगा  कर  एक  भारी  झ्रपराध  किया  है  कक

 अपने  झपको  सुरेश  मालुजी  सावंत  श्रौर  कंचन  उबाले  कहने  वाले  उक्त  दर्शकों  ने  एक  भारी

 ware  किया  है  श्रौर  वे  सभा  के  अवमान  के  दोषी  हैं  ।  मैं  यह  मामला  सभा  द्वारा  उचित  कार्यवाही  किए

 जाने  के  लिए  उसके  ध्यान  में  लाता  हूं  ।

 श्रम  संसदीय  कार्य  मंत्री  लारंग
 :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं  ः

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  झपने  आपको  सुरेश  मालूजी  पुत्र  श्री  मालूजी  बंदू

 ada  ate  श्री  कंचन  ga  श्री  झीपा  कहलाने  वाले  व्यक्तियों  जिन्होंने  दर्शक  दीर्घा  से

 wy  12.  35  बजे  सभा  में  नारे  लगाए  वहां  से  कुछ  पर्चे  फ़ेंके  र  जिन्हें  वाच  एण्ड  वाड

 झ्धिकारी  ने  तुरन्त  हिरासत  में  ले  एक  भारी  झपराध  किया  है  श्रौर  वे  इस  सभा  के  भ्रवमान

 के  दोषी हैं  ।

 यह  सभा  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  कानून  के  श्रन्तगत  उनके  विरुद्ध  की  जाने  बाली

 कार्यवाही  को  प्रभावित  किए  बिना  sea  श्री  सुरेश  मालूजी  सावंत  झ्ौर  श्री  कंचन  उबाले  को  सभा

 के  इस  प्रकार  श्रवमान  के  लिए  15  1977  के  मध्या ह्व-पश्चात्‌  6  बजे  तक

 कारावास  का  दण्ड  दिया  जाए  श्रौर  केन्द्रीय  नई
 दिल्ली

 भेजा  जाए  बे

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में
 सभा

 प्रस्ताव  से  सहमत  है  wa  मैं  प्रस्ताव  को  सभा  के

 दान  के  लिये  रखता हूं  प्रश्न  यह  है  :

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  अपने  श्राप  को  सुरेश  मालूजी  पुत्र  aft  मालूजी  ag

 सावंत  ae  श्री  कंचन  ga  श्री  झीपा  कहलाने  वाले  व्यवितियों  जिन्होंने  ate  दीर्घा  से

 12.  35.0  बजे  सभा  में  नारे  लगाये  श्र  वहां  से  कुछ  पर्चे  फेंके  और  जिन्हें  वाच  एण्ड  वार्ड
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 14  1977  सभा  के  अवमान  के  बारे  में  प्रस्ताव

 शप  राक ग्रघिकारी  ने  तुरन्त  हिरासत  q  ले  एक  भारी  शन रा प  किया  है  श्रौर  वे  शत  चरा  के

 अवमान के  दोशी  हैं  ।

 यह  सभा  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  कानून  के  अ्रन्तगंत  उनके  विरुद्ध  की  जाने  वाली

 कार्यवाही  को  प्रभावित  किये  बिना  उक्त  श्री  सुरेश  मालूजी  सावंत  ate  श्री  कंचन  उबाले  को  सभा
 के  इस  प्रकार  प्रव माः  के  लिए  मंगलवार  ,15  1977  के  मध्याह्न  बजे  तक

 कारावास  का  दण्ड  दिया  जाये  we  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  भेजा  जाए  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 लोक  सभा  15  1977/24  1599  के  11  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित हुई  ।
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  November  15,  1977/

 Kartika  24,  1899  (Saka).
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